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दो शब्द 


यह पुस्तक वर्समान भारतीय राजनीति की प्रमुख ग्रहत्तियों के एंक वेशञनिक 
विश्लेषण के रूप में पाठक के सामने आ रही है, पर इसका आरम्भ इतने बड़े 
डीलडौल के साथ नहीं हुआ था | फखबरी १६४५, में कुछ अंग्रेज मित्रों ने मुझे 
एक विशुद्ध अग्रेजी सभा में भारतवर्ष और अंग्रेजी साम्राज्य” पर एक भाषण देने 
के लिए, निम॒नित किया । उस शाम को एक घण्टे के अमिमापण और दो घए्टे 
की हार्दिक बातचीत में इस पुस्तक की नीव पड़ी | उसके बाद दीवारें चिनी जाने 
और इमारत का शेष काम समाप्त होने के साथन अपने आप निकलते आये | 
फरवरी के श्रत में मेरठ कालैज की अ्रध्यापक-समिति में (राजनैतिक गत्याबरोध 
कैसे मिटे १? पर एक प्रबंध पढ़ना पढ़ा, और, उन्ही दिनों, कुछ परिवतेन-परिवर्धेन 
के साथ स्थानीय स्टूडेंट्स-का्रेस की कार्य-समिति के सामने, बातचीत के रुप में, 
उसी विषय का विवेचन करना पड़ा । मार्च में, राजनीति के एमस० ए० के अपने 
विद्यार्थियों के साथ प्रजातन्त्र, विभाजन और सघ-शासन, इन तीनों विषयों पर 
लबी चर्चा करने का मौका निकल आया, और इसके कुछ ही दिन के बाद 
“इण्डियन अफेयर्स फ़ोरम? के उत्साही मन्‍्त्री, वैरी, के आग्रह पर फिर अग्रेज्ञों की 
एक बड़ी समा में (भारतवर्ष और प्रजातन्त्र”! पर एक भाषण देने के लिए, तैयार 
होना पड़ा । 

उन्हीं दिनों जब कि मैं भारतीय राजनीति सबधी विषयो के अध्ययन-मनन- 
अध्यापन आदि में लगा हुआ था, विद्याभवन, उदयपुर, से भाई केसरीलालजी 
बोरडिया का आदेश-पत्र मिला कि मुझ्के उदयपुर पहुचकर कई व्याख्यान देने 
होंगे। मैंने भारतवर्ष और प्रजावन्त्र” विषय चुना, और उस पर विद्याभवन के 
खस्थ शैक्षिक वातावरण में वैशनिक ठग से खूब चर्चा रही | इस पुस्तक की 
वाह्म रेखाए उदयपुर के उन चार भाषणों में ही स्पष्ट हो चली थी। प्रत्येक माषण 
के बाद प्रश्नोत्तर की गुंजाइश रखी गई थी, और प्रायः अत्येक दिन, भाषण के 
बाद, शाम के लस्बे भ्रमण में, जिनमें मुसलमान साथी भी शामिल होते थे, इन 
विषयों पर खुल कर च्चो होती थी | 

उदयपुर से भाषण देकर लौदय मी नहीं था कि नवयुग-साहित्य-सदन, 
इन्दौर के उत्साही संचालक भाई गोकुलदास घूत का पच्र आ पहुचा कि इन 
भाषणों को पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए | श्री वैजनाथजी महोदय श्रादि 
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अन्य मित्रों की श्रोर से भी उन्हें मुझपर दबाव डालने का श्रादेश मिला | ऐसी 
परिस्थिति में, सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं था कि में बैठ और पुस्तक को 
लिख डाल । फिर भी निश्चिन्तता से बैठकर काम करने के अवसर कम ही मिले। 
एक बड़े व्यस्त और बहुधन्धी कार्यक्रम के बीच इस पुस्तक को लिखने का काम 
चलता रहा है। और बाद के दिनों में तो यह हुआ है कि मैं लिखता रहा हूं, 
ओर पुस्तक छुपती रही है, और कई बार तो प्रेंस का काम <का भी है। 
पुस्तक की छुपाई और प्रकाशन आदि के निरीक्षण का भार भाई मार्त॑ण्ड 
उपाध्याय पर रहा | उसके आंतरिक विषय और उसकी व्यवस्था आदि के संबध 
में भी मैं प्रायः उनकी सलाह लेता रहा हूं | पुस्तक के लिखने में सभी मित्रो की 
'ओर से मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा है। इस प्रकार एक बड़े खरथ, सहा- 
नुभूतिपूर्ण, और सौहादद-पूर्ण वातावरण में उसकी रवना हुई है, और वेसे ही 
वातावरण में उसका प्रकाशन भी हो रहा है। फिर भी पुस्तक में मेरे अपने व्यक्तित्व 
की अपूर्णता की प्रतीक, अनेकों ग़लतिया अवश्य रह गई होगी । उनका संपूर्ण 
दायित्व मुकझपर है, और उनके लिए पाठक के सामने में सविनय क्षुमाप्रार्थी हूं । 
मेरठ, 
२० दिसम्बर ?४५ शान्तिप्रसाद व्मो 
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हमारी राजनैतिक समर्मयीर: 
+ 
विषय-प्रवेश 


हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन विश्व की आज की प्रमुख 

एक है--उसकी तुलना रूस की सामाजिक क्रान्ति और चीन के राष्ट्रीय 
आन्दोलन से की जा सकतो है । इस आन्दोलन की जड़ें देश के उस सास्क्- 
,तिक पुनरुत्थान में है जिसका आरम्म, लगभग डेंढ सौ बर्ष पहिले, भारत 
की आध्यात्मिकता पर पाश्चात्य भौतिऊवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 
इस सास्कृतिक पुनरोत्थान का आधार अपने प्राचीन धर्म और सस्कृति में हमारे 
आत्म-विश्वास का जागरण था | इस विचार-धाया के आदि-्यवर्तक रामसोहन 
राय अन्य समकालीन युवको की प्रद्धत्ति के विरुद पश्चिमी सम्यता के प्रवाह में 
बह जाने से अपने आपको रोक सके । उनके सामने उपनिपदों का महान तत्त्व- 
ज्ञान था। पश्चिमी सम्यता के गुणों को समझते हुए भी वह अपनी प्राचीन 
सस्कृति के गौरव को भूले नथे। धार्मिक सुधार की यह प्रवृत्ति बाद में दो 
घाराओ मे बट गई । एक का आग्रह केवल धर्म के व्यक्तिगत पक्ष पर था; 
दूसरी समाज-सेवा के रास्ते ही धार्मिक जीवन को कल्पना कर सकती थी--इनके 
प्रवर्त्तका में देवेन्द्रगाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन के नाम लिये जा सकते हैं । 

समाज-सेवा की यह धारा भी, जिसका पूर्ण विकास केशवचन्द्र सेन के प्रमाव में 

महाराष्ट्र में स्थापित प्रार्थना-समाज में हुआ था, बाद में दो भागों में ब्रढ गई | 

एक का आदर्श केवल समाज-सुधार में अपनी सारी शक्ति लगा देने का था;दूसरी 

का विश्वास हो चला था कि जब तक हमारी राजनैतिक दशा नहीं सुधरती, 

समाज का प्रगति की ओर अग्रसर होना असमव है--इन दो प्रद्नत्तियों की अभि- 

व्यक्ति हम रानाडे ओर गोखले के व्यक्तिल में पाते हैं । योखले जिस प्रवृत्ति के 

आचार्य थे, गाधी उसी की चरम-सीमा हैं | गाधी को यदि हम अपनी राजमै- 

तिक गति-विधि और राष्ट्रीय आकाज्षाओं का मापदण्ड मान ले तो हमें 

यह समझने में देर न लगेगी कि किस प्रकार हमारा आज का राजनैतिक 

जीवन समाज-सुधार के रास्ते आने वाले धार्मिक श्र सास्कृतिक पुनरोत्थान का ही 

विकसित रूप हैं । याधी हिन्दुस्तान की आजादी के लिए प्रयलशील है, पर 


उनका मुख्य साधन समाज-सुधार है और इसके लिए उन्हें मूल-प्रेरणा धर्म से 
आस होदी है। 


' है. कक. 9 अर 
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यह तो हुआ हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक पक्षु--जो हमें प्राचीन धर्म और 
संस्कृति से संबद्ध करता है। हमारे राष्ट्रीय-जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है-- 
जिसका सम्बन्ध भावी विश्व-व्यवस्था से है। ससार की राजनीति मे हम अपना स्थान 
पा लेने के लिए बेचेन हैं | हम आजाद होना चाहते हैं | गुलामी की जिन जंजीरो 
में जकडे जाकर हम विश्व की राजनीति से दूर फेक दिए गए हैं उन्हे हम तोड़ 
फेंकना चाइते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ मध्यम श्रेणी के शिक्षित-वर्ग 
से हुआ, बाद मे निम्न-मध्यस-श्रेणी की जनता ने उसमे प्रवेश किया और अब 
वह जन-साधारण--ऱरीब और पदत्रस्त, किसान और मजदूर--के दैनिक जीवन 
का विषय होगया है। ज्यों-ज्यों आन्दोलन व्यापक होता गया, हमारे मानसिक 
छक्ितिज का विस्तार भी बढ़ता गया है। शुरू मे हमारी दृष्टि ऊची सरकारी 
नौकरियों व शासन में कुछ अधिकार पा लेने पर थी। बाद में 'स्वराज्यः का 
अस्पष्ट और धुन्धला रेखा-चित्र हमारे सामने आया, और तब पूर्ण खा- 
धीनता के ध्येय की स्थापना हुई--अब धीरे-धीरे इस आदर्श की वाह्म रेखाएं 
अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और उसके राजमैतिक, आ्थिक ओर सास्क्ृतिक 
पक्षों पर प्रकाश डाला जाने लगा है। आन्दोलन की व्यापकता और आदशों के 
विस्तार के साथ-साथ प्रयत्नों की गम्मीरता भी बढती गई है। १६२०-२१ के 
बाद से ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार त्याग और कष्ट-सहन पर स्थापित 
किया जा चुका है। तब से हमारे देश की बडी, से बडी विभूतियों के जीवन का 
अधिकाश समय अंग्रेजी शासन के जेलखानों मे बीता है, ,औओर हजारों देशभक्त 
लाठी के आधातों, घोडों की आपो और गोलियो के प्रह्मरों मे अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ाते रहे हैं । कई फांसी के तख्तों पर भूले हैं, और कई अपने जीवन के लवबे 
वर्ष जेलखानों की चहारदीवारी मे ब्रिताने पर विवश किये जा रहे हैं। इन्ही के 
तप और साधना का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रबल शक्ति 
बन गया है | 
पर, देश की आजादी के लिए प्रयत्न करने वाली आआत्माओं ने सदा ही बडी 
बेचैनी के साथ महसूस किया है कि जैसे हमारे इस सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की 
जडें लगातार एक घात्तक जहर से सीची जाती रही हों, जैसे उसकी आकाशयामी 
शाखाए किसी शाप से ग्रसित हो । राष्ट्रीयवा के विकास के साथ साप्रदायिकता 
का जहर भी ,बढता गया है---ओर जब कभी हमने अपने लक्ष्य की, प्राप्ति के 
लिए हाथो को ऊचचा किया है, उसने बरबस़ उन्हें पीछे धकेल दिया है, और 
हमारी राष्ट्रीय-शक्ति को पैरों तले रोंदती हुई वह खय आगे बढ़ती चली गई.है । 
१६२०-२१ के वे दिन आज केवल एक मीठी स्मृति के रूप में ही हमारे सामने 


विपय-प्रवेश रे 


रह गए हैं, जब कांग्रेस और खिलाफत के विद्रोही-झूण्डे एक साथ फहरा उठे थे, 
गाधी और अली भाइयों की जय एक साथ बोली जाती थी, और हिन्दू और 
मुसलमान आजादी की लडाई मे, कन्धे-से-कन्धा मिडाकर, खड़े हुए थे। १६३० 
आर ३२ के आन्दोलनों में मी हजारों मुसलमान जेल गए, पर साप्रदायिक 
शक्तिया दिन व दिन सशक्त बनती जा रही थी। मुसलमान राष्ट्रीयता के प्रति 
सशकित होते जा रहे थे। राष्ट्रीय विचारों के मुसलमान भी काग्रेस मे शरीक होने 
के स्थान पर अपनी अलग-अलग सख्थाएं बनाने लगे थे, यद्यपि काग्रेस के 
आदशों के साथ इन संस्थाओं की पूरी सहानुभूति रही। १६३७ के प्रान्तीय 
चुनाव से एक बार फिर आशा वधी । यह चुनाव देश भर मे प्रगतिशील शक्तियो 
की विजय का प्रतीक था | अधिकाश प्रान्तों मे कांग्रेस की जीत हुई। पत्चाब 
में यूनियनिस्ट-दल व ब्रगाल में ऋृषक-प्रजा-दल के सामने प्रतिक्रियावादी 
मुस्लिम लीग टिक न सकी | युकप्रान्त में मुस्लिम लीग खय एक प्रगतिशील 
सस्था थी--वह नवाब छुवारी और उनके अ्रन्य प्रतिक्रियावादी साथियों 
पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकी | सीमाग्रान्त में कांग्रेस जीती, और 
सिध में भी लीग सफल न हो सकी । पर, कांग्रेसी मत्रिमएडल बनते ही 
सहयोग और प्रगतिशीलता की सारी प्रवृत्तिया न जाने कहा खत्म होगई , ओर 
प्रतिक्रियावादी शक्तिया, साप्रदायिकता का जामा पहिन कर, दिन व दिन अपने 
को सशक्त बनाती चली गई । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने जब 
प्रद-त्याग किया, तब मुस्लिम-लीग ने देश भर में 'मुक्ति-दिवस, मनाकर अपने हम॑ 
का प्रदर्शन किया । धीरे-घीरे वह पाकिस्तान, ओर हिन्दुस्तान के बय्बारे के, 
आदर्श की ओर बढी । सन्‌ ४२ का, अपने आप उभर उठने वाला, महान 
जन-आन्दोलन भी मुस्लिम-जनता को अपनी राजनैतिक निष्कियता के राजमार्ग 
से डिया न सका | मुस्लिम जनता उसमें भाग लेने के लिए व्यग्र थी, पर नेताओं 
का आदेश उनकी इस सहज इच्छा के विरुद्ध था। अनुशासन का यह एक 
शानदार उदाहरण था, पर, आधी के थम जाने पर लोगों के मन मे यह सहज- 
स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्‍या इसमे देश के प्रति गद्दारी की भावना नहीं थी ! 
साम्प्रदायिकता की इस समस्या ने हमारी राजनीवि को एक अजीब उलझन 
में डाल दिया है । "हमारी यजनीति आज एक विदेशी शासन के प्रति सीधी- 
सादी लडाई नहीं है। वह तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष (77878 पथ 78002) 
है| हम विदेशी शासन से मुक्त होने का जितना ही अधिक प्रयत्न करते है, अपने 
को साम्रदायिकता के दलदल मे गहरा धसतते हुए, पाते है। १६३७ में कांग्रेस के 
पद-अहण करने की नीति के पीछे विदेशी शासन पर अधिकाधिक प्रभाव डाल 


५ ८. 
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कर शासन-योजना को प्रजातन्र के ढंग पर विकसित कर लेने का उद्देश्य था, पर 
कार््रेस द्वारा पद-अहरण के २७ महीनों में, मुस्लिम-लीग द्वारा प्रेरित, साम्प्रदायिक 
विरोध इतना तीत्र होगया कि काग्रेस विदेशी शासन पर देश का संयुक्त-प्रमाव 
नहीं डाल सकी । काग्रेस के पद-त्याग कर देने के बाद, मुस्लिम-समाज के 
नेतृत्व का दावा करने वाली सस्था, सुस्लिम-लीग, ने. बार-बार शासन मे हाथ 
बठाने की अपनी तैयारी प्रगणट की | काग्रेस के विरोध में चले जाने से 
सरकार को विवश होकर मुस्लिम-लीग का समर्थन करना पड रहा था। अग्रेजी 
सरकार ने केन्द्रीय-शासन पर तो मुस्लिम-लीग को हाथ न रखने दिया, पर प्रातों 
में अन्य मत्रिमण्डलो को तोडकर मुस्लिम-लीगी मंत्रिमए्डलो की स्थापना से 
खुली सहायता पहुँचाई । सिध और बच्चाल के बड़े मत्रियो--अल्लावछश ओर 
फजलुलहक को जिन परिस्थितियों मे अलहदा किया गया--और उनके स्थान 
पर हिंदायतुज्ला और सर नजीमुद्दीन को बरिठाया गया--वह प्रातीय स्वशासन के 
इत्तिहास का एक लज्जाजनक अध्याय है। उधर देश में असन्तोष बढ़ रहा था । 
गांधी जी उसकी अभिव्यक्ति स्वनात्मक प्रवृत्तियों में करने की चेश करते रहे, 
पर तीन साल की अवना और उत्तीडन के बाद जब मार्च '४२ भे क्रिप्स-प्रस्तावो 
के रूप मे भारतीय राष्ट्रीयवा का अपमान किया गया तब उसका रोक सकना 
असम्भव होगया । गाधी जी जानते थे कि मुसलमान राष्ट्रीय-आन्दोलन के साथ 
नहीं है, पर यह यह भी जानते थे कि जब तक विदेशी शासन से हम छुटकारा 
नहीं पा जाते, साप्रदायिक समस्या का कोई सन्तोष-प्रद हल निकालना मी अस- 
भव ही है,--दो वर्ष के बाद सितम्बर १६४४ में मि० जिनना से २१ दिन तक 
बातचीत करने के बाद भी गाधी जी इसी परिणाम पर पहुँचे । 

इसी बीच पाकिस्तान की माग सामने आई | भावप्रवणता के स्तर से उठ- 
कर उसने हिन्दुस्तान के एक बहुत बडें तबके की कौमी माग का रूप ले लिया । 
म॒स्लिम-लीग द्वारा अपनाये जाते ही पाकिस्तान मुस्लिम जनता का इन्किलाबी 
नारा बन गया। हजारों मुसलमानों ने अनुभव किया कि उन्होंने अपनी आत्मा 
के अन्तरतम सत्य को पा लिया है । मारतीय मुसलमानों का अन्तिम लक्ष्य पाकि- 
स्तान ही हो सकता है| पर, यह तो निराश-हृदय की एक्र चीज थी। यह परि- 
स्थितियों की कठोर वास्तविकता से भाग निकलने का एक आकर्षक मार्ग था-- 
जिसका अन्त होता था विद्वेष, अविवेक और आत्महत्या की एक अधेरी गुफ़ा 
मे। अंग्रेजी सरकार, परिस्थितियों के वश भुस्लिम-लीगका समर्थन कर रही थी। 
इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर लीग के कुशल सर्वे-सर्वा मि० जिन्‍ना ने 
पाकिस्तान की माग को एक बडा व्यापक रूप दे दिया | पर सम्बनन्ध-विच्छेद की 
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इस चरम माग से एक अच्छा परिणाम भी निकला | एक ओर तो यह प्रगट 
होगया कि एक अल्प-सख्यक समुदाय की कट्रता उसे किस सीमा तकले जा 
सकती है, दूसरी ओर यह भी स्पष्ट होगया कि मुसलमानों के विरेध के पोछे एक 
तांखापन और तीमता भी है, और उसके कारणों का विश्लेपण कर लेने, ओर 
जहा तक हो सके उनकी उचित मागों को स्वाकृत कर लेने और श्रन्य शिकायतों 
के सम्ब्रध में उचित वैधामिक आश्वासन देने की आवश्यकता है । 

प्रजातत्न में तो पारस्परिक सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सम- 
भने की क्षमठा का होना बडा आवश्यक है| हम पर, जो इस देश में प्रजातत्र 
की स्थापना देखने के लिए उत्सुक हैं, यह बाध्यता है कि हम मुसलमानों की माग 
से खोक उठने के बदले उसके मनोविज्ञान की गहराई मे जाय। पाकिस्तान पके 
फोर्ड की दरह एक गलत और सघातक चीज हो सकती है, पर हमारी राजनीति 
क अस्वास्थ्य में हो तो उसका जन्म हुआ है न? पाकिस्तान के सम्बन्ध मे क्यो 
मुसलमानों का इतना अधिक आग्रह है, ओर क्यों यह श्राग्रट प्रबलतर होता जा 
रहा है ? कौनसी शक्तिया है जो इस आग्रह के पीछे काम कर रही है, और 
उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन पहुचा रही हैं ? उन शक्तियों का जान लेना, यदि 
हम भारत की एकता के आधार पर एक प्र॒ज़ातन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, 
नितान्त आवश्यक है | यह जानने के लिए, हमे इतिहास की गहराई में जाना 
पडेगा । हिन्दू ओर मुसलमान समाज क्या ध्मेशा एक़ दूसरे से इसी तरह खिे 
रहे या कभी उनमें मेलजोल भी होगया था। यदि मेलजोल हआ था तो वह 
किस सीमा तक पहुचा था, और वह क्यो अपने को कायम न रख सका १ 
कौन से ऐसे कारण थे जि होंने दो महान्‌ सस्कृतियो को एक शानदार समन्वय से 
पथभ्रष्ट कर दिया ? उसमें विदेशी शासन की कूटनीतिजता का प्रभाव कितना था 
ओर कितना था हमारी अपनी सामाजिक कमियों का उत्तरदायित्व ! मुसलमानों 
द्वारा पाकिस्तान की मांग ने इन सब अश्षों का वैज्ञानिक उत्तर दृढ़ निकालने पर 
हमें विवश कर दिया है। , 

कुछ लोग मुसलमानों के इस रवैये से खीक कर उनसे अपना राजनैतिक 
सहयोग ही खींच लेना चाहते हैं । वह राष्ट्रीय आन्दोलन की ही इतना 
सशक्त वनाना चाहते हैं. कि मुसलमानों के सहयोग के बिना, अथवा जरूरी 
हुआ तो असहयोग के साथ मी, अग्रेजों के अनिच्छुक हाथों से शासन-सत्ता 
छीन ली जाय । यह विश्वास उस मनोदत्ति से भो, जिसने पाकिस्तान को लसन्‍्म 
दिया, अधिक मयछूर है । पाकिस्तान यदि निराशा की पुकार है, तो यह 
धारणा एक वोौखलाहट की अभिव्यक्ति. है । हमारी राष्ट्रीयवा के विकास में 


दर हमारी राजनैतिक सुमस्याए, 
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सब से बडी कमी यही रही है कि उसमे कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, 
जिनका विश्लेषण आगे के पृष्ठो मे मिलेगा, आरम्भ से ही मुसलमानों का सह- 
योग बहुत कम रहा | इस कारण उसका हिन्दू सस्कृति के रण मे रज्ञ जाना 
स्वाभाविक होगया । बाद मे एक ओर ते राष्ट्रीयवा की इस प्रवृत्ति के लिए 
अपना सारा परिधान एक साथ बदल डालना कठिन होगया, दूसरी ओर मुस्लिम 
सस्क्ृति के जीणुद्धार मे लगे हुए कट्टर धार्मिक व्यक्ति जब राष्ट्रीयता के कार्यक्षेत्र 
में आये तो उनसे आसानी से अपना ताल-मेल न जोड सके, पर हमे यह स्पष्टता 
से समझ लेना है कि भारतवर्ष की अनेकानेक भौगोलिक ओर ऐतिहासिक 
प्रतत्तियों और सास्क्ृतिक जीवन-प्रवाहो को देखते हुए. इस देश में मुस्लिम- 
समाज के लिए. यह सभव नहीं है कि वह अपनी डफली अलग ले जाकर अपना 
कोई अलग राग छेड सके | इस प्रयलल का फलया तो आत्म-हत्या होगा या 
लाख-लाख चेष्टा करने पर भी उस डफली मे से चिर-भारतीयता का वही राग 
निकलेगा जिससे चिढ़ कर मुसलमान अलहदगी के चक्कर मे पडना चाह रहे हैं । 
दूसरी ओर हम यह भी न भूलें कि भारतीय समाज के एक जीवित अंग, मुसलमानों 
को, जो पिछले हजार वर्षों मे हमारे जीवन की धारा मे घुलमिल गए हैं, काट 
फेकना स्वय हमारे लिए, श्रेयस्कर नहीं हो सकता | 

पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय प्रदत्तियों के खिलाफ़ जाता है। आज दुनिया 
छोटी होती जा रही है--देशों को सीमाए, वाश के पत्तों के महल की तरह गिर 
ही हैं। राष्ट्रीय सावभौमता आज राजनीति के शब्द-कोष मे एक निरथंक शब्द- 
माच रह गया है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्नत्तियों मे एक प्रमुख प्रद्नत्ति यह है 
क्ि आसपास के देश मिलजुल कर अपने राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
पुनर्निमाण का काम अपने हाथ मे ले रहे हैं | 

हमारी सशक्त राष्ट्रीयवा भी विश्व के इस पुनर्निमोौण मे अपना उचित स्थान 
पा लेने के लिए बेचैन है। उसकी भौगोलिक स्थिति, असीम साधनों और अदूट . 
जन बल को देखते हुए विश्व की आने वाली राजनीति मे उसके अनिवार्य नेतृत्व 
का चित्र हमारी आंखों के सामने घूम जाता है। ऐसी स्थिति मे यदि हमारे देश 
को टुकडों में बांद दिया गया, तो न केवल हमारी राष्ट्रीय महानता के इन स्वप्नों 
का अन्त होजायगा, बल्कि एशिया भर की प्रगति को एक गहरी ठेस पहुचेगी, 
और क्षण-क्षुण मे सकुचित होनेवाले इस विश्व में एशिया के लिए जो अहितकर 
होगा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव भी अच्छा नही पड़ सकता | 

राष्ट्रीय प्रश्नो की इस अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को हम अपनी दृष्टि से ओमभल 
नहीं कर सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्तराष्ट्रीय प्रद्धत्तियों का बहाना 
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लैकर अ्रथवा प्रजातत्र के बहुसख्यक शासन की आड़ में हम अपने यहा के अल्प- 
सख्यक दलों को कुचल दें । इस सम्बन्ध मे तीन बातों पर हमें दृष्टि रखना है । 
पहिली वात तो यह है कि आन्त्मौरतीय प्रश्नो के समाधान मे हमे वही नीति बर- 
तना है, जिसकी हम अ्रपने राष्ट्र के लिए किसी अन्‍्तरोष्ट्रीय-सघ से अपेक्षा करते 
हैं | राष्ट्र के लिए आजादी का ध्येय सामने रखते हुए हम अपने देश के किसी 
सगठित अग को भी उतनी ही आजादी का उपभोग करने से रोक नद्दी सकते | 
सच तो यह है कि आज विश्व में जहा एक ओर राष्ट्रीय सार्वमीमता को अ्रन्तर्रा- 
प्रीय संगठन में मिला देने का प्रयत्न चल रहा है, दूसरी ओर राष्ट्र के भीतर के 
सास्कृतिक विभिन्‍नता रखने वाले समी संगठित व्गों की अधिक से अधिक 
आतरिक स्वशासन दिये जाने की प्रदृ॒त्ति भी ज्ञीर पकड रही है | दूसरी बात यह है 
कि प्रजात॑त्र का सच्चा अर्थ यह कमी नहीं होता कि बहुसख्यक वर्ग अल्पसख्यक 
बर्ग या वर्गों को, अपनी सख्या के बल से, सदा के लिए दबाये रखे | प्रजातन्त् 
का अर्थ, अब्राहम लिकन के शब्दों में, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन 
और जनता के लिए. शासन है | श्रत्राहम लिकन ने वहुसख्यक वर्ग के शासन की 
बात नहीं कही । किसी एक वर्ग या दूसरे ०र्ग पर शासन चाहे किसी नाम से 
पुकारा जा सके, प्रजातन्त्र-शासन नहीं कदला सकता | प्रजातन्त्र-शासन ते समस्त 
प्रजा द्वारा समस्त प्रजा का ऐसा शासन है जिसमें प्रजा के हितो को दृष्टि मे रखा 
गया हो । तीसरी बात, जो हमें ध्यान में रखना है, यह है कि मुसलमानों को 
अल्पुसख्यक वर्ग के नाम से पुकारना राजनीति की वस्तु-स्थिति का उपहास करना 
है। मुसलमानों की आबादी ६ करोंढ़ से अधिक है--इग्लेंड की आवादी से 
दूनी और कनाडा से ६ गुनी । उनकी अपनी सम्यवा और सस्कृति, ' खान-पान 
और पहरावा, भाषा और आचार-विचार हैं। यदि कुछ व्यावहारिक कठिनाइया 
और कुछ सैद्धान्तिक उलझने न होतीं तो उनके एक राष्ट्र मान लिये जाने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती थी। इतने बडे समाज को सदा के लिए. एक अल्प- 
सख्यक वर्ग में परिणत कर देना प्रजातन्त्र की भावना का खुला विरोध करना है | 
हमारी राजनैतिक समस्या नित्सन्देह एक गम्भीर समस्या है। पाकिस्तान की स्था- 
पना असम्भव है, पर यदि हम अपने देश के लिए एक स्थायी वैधानिक योजना 
चाहते हैं तो उसमें मुसलमानों को सपूर्ण सास्कृतिक अधिकार और अधिक से 
अधिक आर्थिक सुविधाएं देनी होगी, और साथ ही मुस्लिम प्रातों को पूर्ण- स्व- 
शासन और केन्द्रीय शासन में मुसलमानों को एक प्रमुख स्थान देना भी आब- 
श्यक होगा | 


पर, वैधानिक योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब ठक अग्रेजी 


प्र * हमारी राज्नेतिक समस्याएं 


सरकार भारतीय शासन पर से अपना नियत्रण हय लेने के लिए तैयार न हो । में 
जानता हू कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि अग्रेज हिन्दुस्तान को 
आजादी देने के लिए कमी तैयार न होंगे। आज्ञादी, सचमुच, क्रमी किसी एक 
कौम ने दूसरी कौम को नहीं दी है। पर एक क्रौम दूसरी को सदा के लिए. 
गुलाम भी कब रख सकी है ! स्पेन का समस्त बल हॉलेण्ड को आजाद होने से 
रोक नहीं सका, फ्रास इग्लैण्ड के आधिपत्य से निकल कर संसार के महान शष्ट्रो 
को श्रेणी मे जा पहुचा | इटली और जर्मनी आस्ट्रिया के प्राघान्य की ठुकरा कर 
खतन्‍्त्र हो गए। पहिले महायुद्ध मे टकीं और रूस के साम्राज्य टूटे । इस युद्ध 
मे जर्मनी, इटली और जापान के साम्राज्यो की धजिया बिखर रही है। खतत्रता 
अजीब चक्‍्करदार रास्तों से होकर आती है | राजनैतिक परिस्थितियों का एक 
बवरणडर-सा उठ खडा होता है और तब, कल तक जो राष्ट्र गुलाम होते हैं. वह 
आर मल कर उठ कर खड होते हैं कि, वह आज आजाद है। इन परिस्थितियों 
में राष्ट्रीय शक्ति का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदत्तिवा और शासक-देश की अतरिक 

दुर्बलता प्रमुख है | परिस्थितियों का दबाव आज हिन्दुस्तान के पक्ष मे पड रहा है, 

इसमे तो संदेह है ही नहीं । हिन्दुस्तान को अधिक दिनो तक गुलाम नहीं रखा 

जा सकेगा | आज तो दूर क्षितिज पर खतत्रता की रक्त-पताकाए अस्पष्ट-सी 

चमक भी उठी हैं, और डर यह है कि खतत्रता आये और कही हम अपने को 

तैयार न पाए । यह पुस्तक ऐसी ही परिस्थिति के लिए हमारी तैयारी को दिशा मे 

एक विनम्र प्रयत्ष है ।--और यदि छितिज के ये रेखा-चित्र केवल काल्पनिक हो 

और आजादी के लिए हमाय एक और बडे सघर्ष के बीच से गुजरना जरूरी 

होजाय तो भी, में आशा करता हू, श्राज की राजनेतिक ग्र्नत्तियो का यह 

विश्लेषण हमे आगे का मार्ग निश्चित करने में कुछ सहायता ही पहुचाएगा। 
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मुसलमानों के सपर्क में आने के पहिले हिन्दू-सभ्यता विकास के एक 
ऊचे शिखर तक पहुच चुकी थी। धर्म और संस्कृति, कला और विशान, 
साहित्य और सदाचार, सभी में उसने एक श्रद्धितीय महानता प्राप्त कर 
ली थी | उधर, अरब मे, इस्लाम की स्थापना के साथ, एक ऐसी सम्यता का 
जन्म हुआ जो अपने जीवन की प्राथमिक शताब्दियो मे ही, कई शतप्राय संस्कृ- 
तियों को पुनर्जावित करतीहुई और स्वय अपने मे नये-नये तत्वों का समावेश करती 
हुईं स्पेन के पश्चिम से चीन के दक्षिण तक फैल गई। इन दो महान सस्कृतियों का 
सपक, हमारे देश में, उत्तरी भारत की मुस्लिम-विजय से कई शताब्दियों पहिले 
आरम्म होचुका था। इस सपके का सूत्रपातृ दक्षिण-भारत मे हुआ। दक्षिण- 
भारत से अरब वासियों के व्यापारिक सबंध शताब्दियों पहिले से चले आरहे ये । 
उनके इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लेने से इन सबधों में किसी प्रकार की रुकावट 
नहीं पडी । दक्षिण भारत के हिन्दू-निवासी उसी प्रेम और आदर से अरब 
बालें| का स्वागत करते रहे, जैसे वह पहिले किया करते ये । मुसलमानों के 
लिए. स्थान-स्थान पर मस्जिदें बना दी गई ।* मलाबार के ,कई राजाओ ने 
इस नये धर्म में दीक्षा ले ली थी।' दक्षिण के प्रायः सभी राज्यो में मुसत्मान 
उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने लगे थे ।* मालिक काफूर ने जब दक्ष्णि 
. *भसदी ने, जो दसवीं शत्ताब्दी के आरस्म में दक्षिण भारत में आया 
था, मलाबार के एक ही नगर में दस हज़ार मुसलमानों को बसे हुए पाया। 
अबू दुलफ़ मुहाल्दिल, इन सईद च मार्कों पोलो ने भी इसी प्रकार का वरणोन 
किया है । इच्न चतूता ने चौदहवीं शताब्दी में समस्त मलाबार-पदेश को मसल- 
मानों से भरा हुआ पाया । उसने स्थान-स्थान पर उनकी चस्तियों व मस्जिदों 
का जिक्र किया है [ -इलियट और डररंन, पहिला भाग | 
२-लोगन ; मलाबार, पद्दिला भाग, ४० सं० २४५ | 
““सुन्दर-पांड्य के शासन-काल़ में तक्रीउद्दीन को मन्त्र का भार 
'जीपा गया और कई पीढ़ियों तक यह पद उसी के कुटस्ब में रहा। उसके 
इत्र सिराजुदुदीन व पौत्र निजामुद्दीन द्वारा शासन-सचालन करे ऐतिहासिक 
प्रमाण मिलते हैं | “इलियद व डॉसन, तीसरा भाग । 
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भारत पर आक्रमण किया तो वीर बल्लाल की जिस सेना ने उसका मुकाबिला 
किया था, उसमे २०००० मुसलमान भी थे ।* इन सपकों का प्रभाव दक्षिणु- 
भारत के धार्मिक ओर सामाजिक जीवन पर पडना स्वाभाविक ही था । 
उत्तरी-मारत पर मुसलमानों ने कई शताब्दियों के बाद आक्रमण किया | 
तब तक इस्लाम की दुनियाँ बदल चुकी थी। इन नये-नये आक्रमण-कारियों 
का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था--वे तो उन शिक्षाओं को ठीक से 
समझ भी नहीं पाते थे, जो पैग्म्बर ने अपने निकट के अनुयायियों को दी थीं । 
इस्लाम के उदय और उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमण के बीच कई शता- 
ब्दयां; जिन्होंने इस्लाम के इतिहास में कई उतार-चढाव देखे थे; उमय्यद-काल 
की प्रचण्डता और अ्ब्बासी-काल का बैभव, सभ्य ईरान की धार्मिक कट्टरता और 
बर्बर मगोलो की पाशविक रक्त-पिपासा । ये आक्रमणकारी या तो लूटमार के 
उद्देश्य से हमारे देश में आये, यो मध्य एशिया की आर्थिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों से विवश होकर, आश्रय की खोज मे । मुहम्मद ग़जनी का स्पष्ट 
उद्देश्य हमारे मदिरों और तीर्थ-स्थानों में एकत्रित की गई अपार घन-राशि को 
लूट ले जाने का था । उससे वह गजनी की समृद्धि को बढ़ाना चाहता था, और 
साथ ही सफल आक्रमणो से प्राप्त प्रतिष्ठा का उपयोग मध्य एशिया मे अपनी 
राजनैतिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगाना चाहता था ।* मोहम्मद गोरी 
ओर उसके साथियों के सामने यह आकाज्षा भी नहीं थी | मध्य-एशिया में उनके, 
लिए, कोई स्थान नही रह गया था । हिन्दुस्तान की राजनैतिक दुखस्था से लाभ 
उठा कर वह यहा अपने लिए छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना कर लेना चाहते थ । 
विजय का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, पर उत्तरी भारत के मुस्लिम 
आक्रमणकारियों ने जिन उपायों का सहारा लिया वे बर्बर और नृशसतापूर्ण 
थे--और इस कारण इस प्रदेश की जनता के मन में इस्लाम की जो कल्पना 
प्रविष्टठ कर सकी वह दक्षिण के अपने देशवासियों से बिल्कुल भिन्न थी । इस्लाम 
धर्म के मूल-तत्वों से अधिक उसके मानने वालों के वहशी कारनामे उनके सामने 
आए. । ऐसी परिस्थिति मे, यदि दोनो सस्कृतियों के बीच अविश्वास की भावना 
कुछ समय के लिए व्यवधान के रूप में आ खड़ी हुई, तो इसमे आश्चर्य ही क्या 
था १ हिन्दू अपने राजनेतिक संगठन की कमजोरी के कारण, मुसलमानों की 
विजय के रास्ते में कोई रुकावट खडी न कर सके, पर उनकी बर्बरता और 
धार्मिक असहिष्णुता से खीक कर उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन 
१-इव्न बतूता ने इस घटना का जिक्‌ किया है । 
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के चायें ओर एक मजबूत किलेवन्दी कर ली। मुसलमान तेजी से एक के वाद 
दूसरे प्रदेश को जीव सके, पर उनके निव्रासियो के सामाजिक जीवन में उनका 
प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध था। वह हमारे खान-पान और विवाह-सम्बन्धें! से बहि- 
धप्कूत थे | यह पहिला अवसर था जब हिन्दू-समाज ने अपने चारों ओर वहिष्कार 
और असहयोग की इतनी मजबूत दीचारें खड़ी करली थीं | इसके पहिले सदा ही 
बाहर वालो के लिए उनके द्वार खुले रहा करते थे) दूसरी ओर भी यह पहिला 
ही अवसर था जब मुसलमान किसी देश में पहुचे हों, वहा अपनी राजनैतिक 
सत्ता कायम कर सके हों, पर उस देश के सामाजिक जीवन से इस प्रकार 
अलददा फेक दिये गए. हो | असहयोग की जो मनोदृत्ति एक बार बनी, वह काफ़ी 
दिनो तक सामाजिक संगठन की जड़ो को सीचतो-पोसती रही । कुछ ऐतिहासिक 
परिस्थितियों ने, जो बहुत कम दिन दिक सकी, मुस्लिम-समाज में भी सामाजिक 
असहयोग की इस भावना को इंढ बनाया । मुसलमान बहुत थोड़ी सख्या में 
इस देश में आये थे, और थोडे ही दिनो में आधी की तरह चारों ओर फेल 
गए थे, और महासागर में फेले हुए. द्वीपों के समान उन्होंने अपने छोटे-छोटे 
राज्य खडे कर लिए थे। जनता के सगठित तिरस्कार के सामने उनके त्विए, भी 
यह जरूरी होगया कि वह मुस्लिम समाज के सभी त्तत्वों--उलमा, अमीर व॑ जन- 
साधारण-को एक सूत्र में बाधने का प्रयत्न करें | मुसलमानों का राज्य में एक विशिष्ट 
स्थान बन गया-हिन्दुओं के प्रति अविश्वास की भावना प्रमुख थी। भारत में 
मुस्लिम राज्य की स्थापना के पहिले के कुछ वर्षा--शायद दशाव्दियों तक--हिन्दू 
और मुसलमानों में जो आपसी सबध रहे, दुर्भाग्यवश,कुछ स्वार्थी और गैरजिम्मे 
दार इतिद्ासफारों ने उन्हे ही एक हजार वर्ष के इतिहास में परिणत कर दिया है। 
रचनात्मक प्रतृत्तियां 
प्रारम्भिक-काल की अविश्वास और असहयोग की यह प्रवृत्ति सर्वथा 
अस्वाभाविक थी, और अधिक दिनोंतक टिक नहीं सकती थी। दो जीविव, 
जाणत, उन्‍नतिशील सस्कृतिया इतने निक० सपर्क में रह कर अपने को एक- 
दूसरे के प्रभाव से बचा नहीं सकती थी, और फिर मुसलमान तो इतनी कम सख्या 
में इस देश में आये थे कि बिना जनता के सहयोग के वह किसी स्थायी राज्य 
की नींच डाल ही नहीं सकते थे | इसी कारण हम देखते हैं कि ईह्ठत्मिश ने 
मुसलमानों के आतरिक सयठन की जिस नीति को जन्म दिया था, और जो 
प्रारम्भ में मुस्लिस राज्य की स्थापना में सफल भी हुईं थी, वह उसकी मृत्यु के 
बाद कुछ दिनों मी न चल सकी | बलवन ने उसकी उपेत्ती की । अलाउदीन 
खिलजी ने धर्म और राजनीति के भेद को कुछ अधिक स्पष्ट किया । मुहम्भद 
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तुग़लक ने एक विरोधी नीति को विकास को चरम सीमा तक पहुचा दिया । 
ये स्वनात्मक प्रवृत्तिया राजनैतिक क्षेत्र में तो प्रगण हो ही रही थीं, परन्तु 
धार्मिक और सास्कृतिक दौर पर वे और भी अधिक सशक्त वनती जारही'थी, 
इसका कारण था मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ ही साथ इस देश मे प्रवेश 
करने वाले मुसलमान संतो और सूफ़ियों की एक अनवरत शइड्डला, जिसने हमे न 
केवल बाहर के मुस्लिम देशों की विचार-घाराओ के संस्पर्श मे रखा, पर जो हमारी 
सस्कृति की जडो को अपनी आध्यात्मिकता से सीचती और पोसती भी रहीं । 
आज जो हम अपने देश की आबादी का २४ फीसदी इस्लाम के अनु- 
्यायियों का पाते हैं, उसके पीछे नतो मुसलमान शासकों की धर्मान्धता है, 
न मुसलमान प्रचारकों की जबरदस्ती ।' उसके पीछे तो हमारे समाज की 
आन्तरिक विषमता और इन सनन्‍्तों के व्यक्तित्व का प्रबल आकर्षण है। 
दसवीं शताब्दी में मंसुर अल हल्लाज, ग्यारहवी मे बावा रीहान और उनके 
दर्वेशो का दल व शेख इस्माईल छुखारी, बारहवी में फरीदुद्दीन अ्रतार और 
तजाकिरत उल ओऔलिया, तेरहवीं मे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ओर शेख जलालु- 
द्वीन तबरेजी व सैयद जलालुद्दीन बुखारी और बाबा फरीद, चौदहवी मे अब्दुल 
करीम अलजीली--और इस सबके साथ असंख्य छोटे-मोटे प्रचारक--इन सब 
का एक ताता-सा बना रहा । उनके व्यक्तित्व और प्रचार का हिन्दू-समाज पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पडा ।* मुसलमान और हिन्दू सभी सन्‍्तो को आदर की दृष्टि 
से देखते थे, श्लोर उनके प्रशंसकों व भक्तो में सास्कृतिक भेद-भाव अपने आप 
कम हो चले थे । आज भी हम उनकी दरगाहों पर लाखों की सख्या में हिन्दुओं 
को इकट्ठा होते हुए पाते हैं। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 
हर रोज तीन घण्टे नौबतख़ाना बजता है | हुसैनी त्राह्षण व मल्कान राजपूत भी 
हमारे बीच हैं, जो रमजान के दिनो में रोजे भी उसी आस्था से रखते हैं जिससे 
वह हिन्दू ब्रतो का पालन करते हैं । सिन्‍्ध के मशहूर सत करीमशाह के सबंध 
में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक वेष्णव साधु से ओम! मत्र की दीक्षा ली थी । 
उनकी जीवनी में लिखा है कि यह मत्र उनके लिए 'एक अधेरे कमरे में घूमते 
हुए दीपक के समान? बन गया था | इसी प्रकार भक्छ के प्रसिद्ध साधु यावा 
साहना के सम्बंध मे यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक मुस्लिम सत से दीक्षा ली, 
ओर तब महरतराबा कहलाने लगे (१ इस प्रकार, दो महान्‌ सस्कृतियों की, 
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विभिन्‍न दीखने वाली दो विशाल-धाराए, हमारे देश के प्रयाग में, गगा ओर 
यमुना के समान, एक दूसरे से जा मिली --एक भारतीय सल्कृति के निमांण में 
सतत आगे बढते रहने के लिए | 
सामाजिक सहयोग 

यहा हमें यह भी भूल नहीं जाना है कि इस देश में मुसलमानों की सुख्या, 
जो लगातार बढती गई उसका कारण यह नहीं था कि वे लोग बहुत बड़ी 
सख्या में बाहर से आये थे। बाहर से आनेवालो की सख्या नगण्य थी। उनमे 
से अधिकाश, ६० या ६५ फीसदी, ऐसे थे जो इस देश की प्राचीन 
सस्क्ृति के प्रश्रय में पले थे। उन्होंने जब मुसलमान धर्म स्त्रीकार किया तब 
वह अपने समाज के वे सत्र आचार-विचार, जो वह सदियों से मानते आरहे थे, 
इस्लाम में ले गए.। जो थोड़े से मुसलमान बाहर से आये भी थे वे उनके सामा- 
जिक आचार पर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सके, क्योकि स्वयं उनकी आत्माओं 
मे इस्लाम का प्रवेश बहुत गहरा न था, वे तो भिन्‍न-मिन्‍न फिरको में बटे हुए 
साधारण व्यक्ति थे, जो एक अस्थायी लाभ की खोज मे इस देश में चले आये 
थे। सत और सूफी धर्म-प्रचारको का उद्देश्य साधना के मार्ग पर लोगो को प्रवृत्त 
करना था--सामाजिक सगठन की विभिन्‍नता को सुरक्षित रखने अथवा उनका 
निर्मोण करने पर उनका आग्रह नहीं था | उनके प्रभाव मे जिन लाखो व्यक्तियो 
ने इस्लाम की दीक्षा ली, वे उस समाज-व्यवस्था से तनिक भी परिचित न थे 
जिसका विकास मुसलमानें! ने इस देश के बाहर किया था । 

ऐसी परिस्थिति में वही हुआ जो कि स्वाभाविक था | इस देश के उन 
असख्य आदिम निवासियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म में दीक्षा लेली, न तो अपनी 
सदियों से चली आने वाली प्राचीन समाज-व्यवस्था को आधात पहुचाने की 
चेश की, और न उसके मुकाविले में किसी अन्य समाज-व्यवस्था का निर्माण 
किया।* मुसलमान धीरे-धीरे हिन्दू-सस्थाओं को ही अपनाते गए.। इस प्रकार 
आदि-काल से चली आने वाली आमीण श्रर्थ-व्यवस्था की छुत्र-छाया में एक 
नये समाज का निर्माण हुआ, जिसमें विविध धर्मोवलम्बी तो थे, पर जो एक ही 
समाज-व्यवस्था को मानते थे । शहरो में संगठन की दिशा कुछ मिन्‍न थी | पर 
वहा भी हिन्दू और मुसलमान सरकारी नौकरियों में अथवा वारिज्य और व्यापार 
के सूत्रों द्वारा एक-दूसरे के निकठ-सपक में आते गए। शासन-व्यवस्था में 
हिन्दू अधिकारियों की सख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई । चारों ओर सहयोग, साह- 
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चर्य ओर सोहाद की भावना ने जोर पकडा | जो बर्बर विजेता के रूप में आये 
थे, वह हमारे सामाजिक जीवन के एक अग बन गए.। केवल एक चीज व्यव- 
धान बन कर हमारे बीच खडी रह गई थी। वह थी धार्मिक विभिन्नता--पर 
धर्म धोरे-धीरे व्यक्ति के निजी विश्वास और आचार की वस्तु बनता जारहा था | 
हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के आचार और व्यवहार के प्रति सहिषषु बनते 
गए, और सामाजिक धरातल पर उन्होने एक-दूसरे के धार्मिक ऋत्यों मे भी उदा- 
रता से भाग लेना आरम्म कर दिया | 
धार्मिक सहिष्णुता 


सामाजिक सहयोग के साथ-साथ धामिक सहिष्णुता की भावना भी 
प्रबल होती चली । ऊपर से देखने से तो यह जान पड़ता है कि मूर्ति-पृजक 
हिन्दू-धर्म॑ और मूर्त्ति-मजक इस्लाम में कही तादात्म्य है ही नहीं। पर 
कई शताब्दियों पहिले से बौद्ध-धर्म और हिन्दू वेदान्त के प्रचारक उन देशो में फैले 
हुए थे, जहा बाद मे इस्लाम का प्रचार हुआ। सूफी मत के इतिहास के उत्तरी-काल 
में उनका प्रभाव बहुत स्पष्ट है--यद्यपि यह सच है कि सूफी रहस्यबाद की बुनि- 
याद हमे कुरान-शरीफ़ की कुछ आयतो मे ही मिल जाती है। फना, तरीका, 
मराकबा आदि सूफो-सिद्धातों मे निवाण, साधना, योग आदि की कल्पना स्पष्ट 
झलकती है। दूसरी ओर, इस्लाम के सिद्धातों का भी बहुत बडा प्रभाव हिंदू- 
दर्शेन पर पडा । सुधार की नई धारा का प्रारम्म दक्षिण भारत से ही हुआ था, 
जहा हिंदू-दर्शन पहिली बार इस्लाम के सिद्धातो के संपक मे आया था। दक्षिण- 
भारत में बौद्ध और जैन धर्मो के रूखे अध्यात्म की प्रतिक्रिया के रूप मे शैव और 
वेष्णव पथो का प्रारम्म हुआ | इनका आग्रह जीवन के उपासना-पक्त पर था | 
उपासना के आधार के लिए सग्रुण ब्रह्म की आवश्यकता पडी। यह कहना 
कठिन है कि सगुण ब्रह्म की कल्पना के पीछे इस्लाम के नये सिद्धातों का प्रभाव 
कितना था । पर शकराचार्य के अध्यात्म-दर्शन पर इस्लाम का प्रमाव, जो 
उनकी जन्मभूमि के आसपास पूरे जोर पर था, बिल्कुल भी नहीं था, यह मानना 
भी कठिन है| मध्यकाल का हिंदू-दर्शन ज्यों-ज्यों विकास पाता गया, इस्लाम 
का प्रभाव उस पर अधिक स्पष्ट होता गया । शकराचार्य के अद्देतवाद ने धीरे- 
धीरे रामानुजाचार्य के विशिशद्वैव का रूप लिया, और तब वह वल्लभाचार्य के 
द्वैतदाद मे विकसित हुआ | दवतवाद की मनोरम कल्पना की कोमल भूमि पर, 
सूफी-मत के अधिक सीधे सपर्क के परिणाम स्वरूप, भक्ति की धारा का फूट 
निकलना तो सहज स्वाभाविक ही था ! 

उत्तरी भारत मे तेरहवी, चौदहवीं ओर पन्द्रहवी शताब्दियों में जो सिद्धान्त 


हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १४, 


फैले उन पर तो मुस्लिम-प्रमाव बहुत सीधा ही पड़ रहा था। रामानद ने विष्णु 
की कल्पना को और भी सहज-सुलम बना कर राम का रूप दिया, उन्होंने भक्ति 
की दीक्षा चारो वर्णों को दी--उनके अनुयायियो मे से अधिकाश जुलाहे, चमार 
आदि ही थे। कबीर ने तो रीति-रिवाज और जातव-पॉँत को उठाकर एक ओर 
रख दिया, ओर राम और रहोम की एकता का सदेश जन-साधारण तक पहुचाया। 
उनके सिद्धान्तों पर रूमी, सादी और दूसरे सूफी कवियों और सन्तो का प्रभाव 
बहुत स्पष्ट है। नानक और दावू की साखियों में हिन्दू और मुसलमान धम्मों के 
सामझस्य के इस प्रयत्व को हम और भो बढा हुआ पाते हैं। नानक सूफो रग 
में इतने रग गए थे कि हिन्दू धर्म का उन पर कितना प्रभाव था, यह जानना 
कठिन है। वैदिक और पीराणिक सिद्धान्तो की उन्हें कम ही जानकारी थी | 
द्ादू का भी यही हाल था । दो-तीन शताब्दियों तक समस्त देश भाक्ति की उत्ताल 
तरगों में, एक नह प्रेरणा से स्पदित-विमोरित होकर ड्बता-उतराता रहा। हिंदुओं 
मे भक्ति-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था, और मुसलमानों में सूफियों की नई- 
नई जमातें--चिश्तिया, झुहरावर्दिया, नवशबन्दी आदि--प्रेम की पीर का 
प्रचार कर रही थीं। भावना के इस व्यापक प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों का 
एक-दूसरे के समीप से समीपतर आते जाना स्वाभाविक ही था | 

उससे भो नोचें स्तर पर, जहा जनसाधारण के आचार-बिचार, रीति- 
रिवाज और पूजा-मानता का सम्बन्ध था, हिन्चू और मुसलमानों का यह भाव 
प्रायः बिल्कुल ही मिट गया था| हुसेनी ब्राह्षणो और मल्क्रान राजपूतों को 
चर्चा ऊपर आचुकी है। मुस्लिम सतो के हिन्दू साधुओं से, और हिन्दू साधको 
के मुसलमान फकीरों से आध्यात्मिक प्रेरणा प्रात करने व ग्रुरु-दक्षिणा लेने के 
अनेकों उदाहरणों से मध्य-काल का इतिहास भरा पड़ा है। साधक हिन्दू अ्रथवा 
मुसलमान कोई भी हो उसके अनुयायियों मे दोनों ही समाजों के अनेक व्यक्ति 
रह करते थे । आज भी उनकी शव-समाधियों पर जो वार्षिक मेले लगते हैं 
उनमें हिन्दू ओर मुसलमान सभो इकट्ठा होते हैं। सिन्थ के प्रसिद्ध कवि-साधक 
शाह अब्दुल लदीफ की समाधि पर प्रत्येक बहस्पतिवार की आज भी असरख्य 
हिन्दू और मुसलमान मिल कर कबीर, दादू , नानक और मीराबाई के भजन गाते 
है। क्षेमाननद के 'भानत-सगल' में, जो सन्नहवीं शताब्दी मे लिखा गया था, 
बगाल के एक राजा के कमरे में कुरन शरीफ के मौजूद होने का जिक्र है। 'सैर 
उल-मुठाखरीन' में लिखा है कि नवाब मीरजाफर अपने सब शहरियों के साथ 
गगा-पार होली खेलने जाया करते थे, और मरने के वक्त उन्होंने किरी- 
तेश्वरीदेवी की मूर्ति को जिस पानी से नहलाया था, उसका आचमन किया 
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था। “बेहुला सुन्दरी! नाम की एक बयला-कविता भे लिखा है कि जो ब्राह्मण 
नायक की यात्रा के लिए शुभ-दिन निश्चित करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होने 
कुरान मे 'फ़ाल? देख कर अपना निश्चय बनाया था | एक दूसरे काव्य-अन्थ मे 
हम मुसलमान नायक का स्तर्पियों से वरदान मांगने के लिए. पाताल जाने का 
वर्णन पाते हैं । सत्य-पीर नाम के देवता मे तो समस्त बगाल की जनता, हिन्दू 
आर मुसलमान दोनो, का अखड विश्वास था ।* 
राजनैतिक समभौता 
हृदय की इस एकता के आधार पर राजनैतिक समझौते की भावना का 
विकसित होना अनिवार्य था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भारतीय इतिहास 
के समग्र मुस्लिम-काल में केवल दो मुसलमान शासक, फौरोज्ञ ठ॒ग़लक 
ओर ओरज्ञजेब, ऐसे हुए हैं,जिन्होने अपने शासन-काल मे धार्मिक असहिष्णुता 
की नीति का पालन किया, और वह भी थोड़े वर्षों के लिए और विशेष 
राजेनैतिक परिस्थितियों के कारण | अन्य शासकों ने, और इन दोनों शासको ने भी 
अपने शासन-काल के शेष भाग में धार्मिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने की नीति का 
ही पालन किया | कुछ ने इस्लाम का पक्ष लिया, पर हिन्दू धर्म के साथ 
दुर्भावना नहीं रखी । अकबर के बहुत पहिले काश्मीर का सुल्तान जैनुल-आबिदोन 
अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध था | उसने जजिया हथा दिया 
था, ओर संस्कृत के कई ग्रन्थों का फ़ारसी मे अनुवाद किया । बंगाल में सुल्तान 
अलाउद्दीन हुसैनशाह ने भी इसी नीति का पालन किया । शेरशाह हिन्दू-जनता 
मे 'बक्‍्फ! बॉदा करता था| सम्राद अकवर के शासन-काल में यह प्रहचि अपनी 
चरम-सीमा तक जा पहुची । मुगल-सम्रादों के समस्त शासन का संगठन जिन 
सिद्धान्तों पर किया गया था वे भारतीय पहिले थे, सैरेसेनिक, ईरानी या मुस्लिम 
बाद में | सस्थाओं मे थोडा हेर-फेर हुआ, पर वह मूलतः वही रहीं जो सनातन- 
काल से चली आ रहीं थीं। धार्मिक-सहिष्णुता की नीति ने मारतबंष॑ के मुस्लिम 
शासन मे धर्म का स्थान ले लिया था | ु 
राजनैतिक सम्बन्धो के निर्धारण मे धर्मं का कभी कोई विशेष हाथ नहीं 
रहा | चौदहवीं और पन्द्रहवी शताब्दियों में गुजरात, मेवाड़ और मालवा में 
लगातार संघर्ष रहा, पर इस संघर्ष भे गुजरात के सुल्तान प्रायः उतनी ही बार 
मेवाड के राणा के पक्ष में, और मालवा के सुल्ताऩ के खिलाफ़ लड़े जिवनी बार 
वह मालवा के सुल्तान के पक्ष मे और मेवाड़ के राणा के खिलाफ़ लड़े थे | बाबर 
२-कालीकिंकरदूत्त. 5६ए065 ॥7 ६76 कगा४/णए ० ६३९ 
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और हुमायू ने, पठानों के खिलाफ़, राजपू्ता का साथ दिया। मुगल साम्राज्य 
के पतन के बाद भी निजाम मराठा-साम्राज्य के अ्रन्तर्गत था न कि मैसूर के सुल्तान 
के साथ, और राजपू्तों की सहानुभूति मराठों के साथ कम और रुहेलो के साथ 
ज्यादा रही । मुगल-साम्राज्य द्वारा स्वीकार की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति 
का ही यह परिणाम था कि उसके पतन के डेंढ सौ वर्ष बाद मी, १८५७ के 
बिद्रोट मे, मुगल-बश के किसी उत्तराधिकारी की ही समस्त देश करा शासक 
बनाने का प्रयत्त किया गया। बीच मे भी इस प्रकार के प्रयत्न चलते 
रहे थे | उत्तर-मारत मे १७७२ से १७६४ ई० तक महादजी सिन्धिया का आधि- 
पत्य रहा, पर अपने शासन के लिए यथेष्ठ नेतिक बल प्रास करने की दृष्टि से उनके 
लिए. यह आवश्यक होगया कि वह मुगल-बश के शाह आलम को श्रग्रेजों की 
कैद से छुडा कर दिल्ली की गद्दी पर बिठाए, और उसके नाम से शासन करें | 
क्रिसी भी साम्राज्य के पतन के बाद उसके प्रति जनता की इतनी गहरी भक्ति का 
प्रदर्शन साम्राज्यो-के इतिहास में एक अनहोनी-सी घटना है | 
सांस्कृतिक समन्वय 

राजनैतिक एकता क्रा सहाय लेकर सास्कृतिक समन्वय का विकास हुआ। 
इस प्रवृत्ति का आरसभ्म तो एक सामान्य मापा की उत्तत्ति के साथ ही हो चुका 
था। हिन्दी ब्रजमापा और फारसी के सम्मिश्रण का परिणाम थी। उसका 
शब्दकोष, वाक्य-विन्यास, व्याकरण, सभी दोने| भाषाओं की सामान्य देन हैं | हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों ने इस भाषा को धनी बनाया। अमीर खुसरो हिन्दी भी 
उतनी धारा-प्रवाह लिख सकते थे जितनी फारसी | अकबर ने उसे प्रोत्साहन दिया। 
खानख़ाना, रसखान और जायसी हिन्दी-साहित्य के गौरव हैं। जायसी तो मध्य- 
कालीन हिन्दी के तीन सर्व-श्रेष्ठ लेखकों में हैं, ओर हृदयकी सूच्मतम भावनाओं 
की अभिव्यक्ति में कई स्थलों पर तुलसी और यर से भी बाजी ले गए, हैं। अ्रन्य 
प्रातीय भाषाओ--मराठी, बंगला, गुजराती, सिधी आदि--प्रर भी मुसलमानों 
का उतना ही गहरा प्रभाव पडा । मराठी वबहमनी-वश के सरक्षण मे ही साहि- 
त्विकता की सतह तक उठ सकी । बगला का विकास भी सुस्लिम-शासन की स्था- 
पना के परिशाम-स्वरूप ही हुआ । ख० दिनेशचन्द्र सेन का मत है कि “यदि 
हिन्दू शासक खाधीन बने रहते तो ( सस्क्ृत के प्रति उनका अधिक ध्यान होने के 
कारण ) वगला को शाही दरबार तक पहुचने का मौका कमी नहीं मिलता ।”* 
जायसी के अवधी-भाषा में लिखे हुए पद्मावद की फास्सी-लिपि की अनेक प्रतिया 
अगकान और चट्गाव के आमीण मुसलमानों के पास से प्राप्त हुई हैं। पदञ्मावत का 
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बगला अनुवाद भी एक मुसलमान कवि ने ही किया था। दारा-शिकोह ने हिंदुओं 
के उपनिषदों व अन्य धर्म-ग्न्थों का फारसी मे अनुवाद किया --इसी के इटैलि- 
यन भाषा के अनुवाद ने पश्चिम के विद्वानों का ध्यान हिन्दुओं के धर्म-प्रन्थो की 
ओर खीचा । फैजी ने महामारत का अनुवाद फारसी मे किया । हिन्दुओं और 
मुसलमानों के साहित्य की साधना मे एक रूप हो जाने के अनेकों उदाहरण मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास मे मिलते हैं । 
सास्कृतिक समन्वय की यह प्रवृत्ति वास्तु-कला ओर चित्र-कला के क्षेत्रों 

में अपनी चरम-सीमा तक पहुची है। मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वोच्च विकास 
इसी देश मे हुआ । काहिरा की मस्जिदो में मी, फ्रेंज पाशा के शब्दों में, “कला 
की सम्पूर्ण मनोरमता नहीं है। सामझ्ञस्य, अभिव्यक्ति, सजावठ, सभी में एक ऐसी 
अपूर्णता है--जो बस्बस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है ।” ईरान की 
मुस्लिम-कला में भी हम यही ब्रात--भव्य सजावद और वैज्ञानिक कोशल का 
अभाव --पाते है | ताजमहल हिन्दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण है । परन्तु, वट ससार की अय इस्लामी इमारतों से बिलकुल भिन्न है। 
उसके निर्माण मे हिन्दू शिल्प-शासतरों के सिद्धान्तो का अधिक पालन किया गया 
है। बीच के बडे गुम्बद और उसके चारो ओर चार छोटे-छोटे गुम्बद पचरत्र 
की कल्पना का स्मरण दिलाते हैं । गुम्ब्रद की जडों मे कमल की खुली हुईं पख्र- 
डिया हैं, जो मानों गुम्बद को धारण किए हुए हैं। शिखर के समीप कमल की 
उल्टी पखडिया हैं । शिखर के ऊपर त्रिशूल है। हेवल ने ठीक ही लिखा है 
कि सेटआाल का गिर्जा और वेस्ट मिस्टर एज्रे अग्रेजी-कला के उतने सच्चे नमूने 
नही हैं, जितना ताज हिन्दुस्तानी कला का ।' लेकिन हैवल के इस कथन से मैं 

सहमत नहों हू कि हि दुस्तान मे मुस्लिम वास्तु-कला इस कारण ही महान्‌ हो सकी 

कि उसका विकास उन हिन्दू कारीगरों के हाथो हुआ जो हिन्वू-सस्कृति मे ड्बे हुए 

थे। इस देश मे आने के पहिले ही मुसलमान इस क्षेत्र मे बहुत महत्व-पूर्ण सफ- 

लता प्राप्त कर चुके थे । मुस्लिम-काल की भारतीय वास्तु-कला के पीछे इस्लामी 

प्रेरणा भी उतनी ही प्रबल है, जितना हिन्दू प्रभाव। सर जॉन मार्शल का मत 

है कि पुरानी दिल्‍ली की कृष्नतुल-इस्लाम मस्जिद और ताज के पवित्र और भव्य 

मकबरे की कल्पना मुस्लिम प्रभाव के बिना नहीं क्री जा सकती ।* भारत की 

मुस्लम-कला की महानता इसी में है कि वह दो महान्‌ सस्कृतियों के सम्मिश्रण 

का परिणाम है । 
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चित्रकला के क्ेत्र में मी हम यही बात पाते है। मुग़ल चित्रकारों के 
सामने एक और तो अजन्ता की पद्धति थी, दूससी ओर समरकन्द और हिसात, 
इस्पहान और बऱदाद फे चित्रकारों की कृतिया थीं। दोनो के समन्वय से मुगल- 
कलाका जन्म हुआ । अजन्ताकी कला में एक अभूत-पूर्व जीवनी-शक्ति थी, मध्य 
एशिया की कला मे समन्वय, सतुलन और सामझस्य की भावना प्रमुख थी। 
दोनों के मिश्रण से रम का निखार और रेखा की स्ेदनशीलता दोनों ने एक 
अद्भुत प्रगति की । शाहजहा के प्रमुख चित्रकारों में हमें एक ओर तो कल्याणदास, 
अनूप चतर और मनोहरके नाम मिलते है, और दूसरी ओर मोहम्मद नादिर समर- 
कन्दी, मीर हशिम और मोहम्मद फकीरुल्ता के | हिन्दू ओर मुसलमान कला- 
कारो ने मिलकर मुगल-चित्रकला का विकास किया था ।' डॉ०कुमारस्वामी और 
कुछ अन्य लेखकों ने मुगल और राजपूत कलाओं में कुछ मूलभूत भेद बताने की 
चेष्ट की है। पर गहराई से देखा जाए तो राजपूत-कला, एक विभिन्न वातावरण 
मे, मुगल-कला के प्रयोग का ही एक उदाहरण है।* 

सत्रहवीं शताब्दी . मतभेद के चिह्न 

हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों के सहयोग और समन्वय की जो धारा 
शताब्दियों की सीमाओं को लाघती हुई दिन पर दिन प्रवल होती जा रही 
थी, सत्नहवी शताब्दी मे उसके प्रवाह में कुछु दकावट पडी। इसका मूल-कार्ण 
राजनैतिक था, यद्यपि उसके पीछे कुछ सामाजिक प्रद्ृत्तिवा भी काम कर रही 
थी। देश से स्थान-स्थान पर हिन्दुओं ने अपने स्वतत्र-राज्य स्थापित करने 
आरम्म कर दिए थे | मराठें और बुन्देले, राजपूत ओर सिख, सभी एक नई 
राजनैतिक आकाज्षा से उद्देलित से हो उठे थे। राजनैतिक आकाक्षाओं को समाज- 
सुधार की उन प्रद्नत्तियों से बल मिला था जो हिन्दू-समाज में इन दिनों व्यापक होती 
जा रही थी। कबीर, दादू ओर दूसरे स्वाधीन-चेता सतों द्वारा रूढिप्रियता और 
कट्टरता पर जो आक्रमण किया जा रहा था और दूसरी ओर भक्ति के नाम पर 
जो उच्छुद्डलता फैलती जा रही थी उसका प्रभाव सामाजिक सगठन पर अच्छा 
नहीं पड रहा था | इसी कारण महाराष्ट्र व उत्तर-भारत के नए सुधारको--तुका- 
राम, रामदास, तुलसीदास आदि--समाज को मयादाओं की निवाहने पर अधिक 
जोर देने लगे थे। इस आग्रह से समाज मे आचार की शुद्धता और पवित्रता 
का विकास हुआ | जीवन की इस नई उत्कराति का राजनैतिक स्तर पर आजाना 
अनित्रार्य इसलिए, मी होगया कि मुस्लिम-शासन उन उदार प्रवृत्तियों के साथ, 
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जिनका विरोध किया जा रहा था, इतना अधिक सम्बद्ध होगया था कि उन्हें 
एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था| इसो कारण हिन्दू-समाज की नई 
सुधार-प्रवृत्तिया, जिनका आधार दृष्टिकोण की उदारता नहीं, मयांदाओं का पालन 
था, मुग़ल-साम्राज्य से जा टकराई । 
दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई कि मुगल-शासन मे भी मुसलमानों का एक 
ऐसा दल उठ खडा हुआ जिसने उसे कट्टर मुसलमानों की सस्था बनाने का प्रयत्न 
किया । इस विचार-धारा को शाहजहा के कमज़ोर शासन-काल में सगठित होने 
का अवसर सिल गया । शाहजहा के जीवन के अन्तिम वर्षों मे उसके योग्य पुत्र 
ओरज्ञजेब ने इस दल का नेतृत्व अपने हाथों मे ले लिया। ओऔरखज़ेब कट्टर 
मुसलमान तो था ही, शासन के अनुभव और योग्यता मे भी वह अपने सब 
माइयों से अधिक बढा-चढा था | गद्दी पर बैठने के बाद कुछ वर्षों तक उसने, 
हिन्दू स्वच्चो का विरोध न करते हुए, इस्लाम के आदर्शों पर शासन का पुनर्निर्माण 
करने को चेष्ा की | ओरज्नजेब के बनारस वाले फरमान और अन्य आशापत्र इस 
बात के साक्षी हैं, पर विचारों का बेंग, और उसके प्रभाव मे घटनाओं का चक्र, 
इतना तेजी से चल रहा था कि औरझ्लजेब इस कठिन सिद्धान्त का पालन 
अधिक दिनों तक न कर सका | ज्यों-ज्यों मगठों और सिखो का सगठित विरोध 
अधिक तीत्र होता गया, उसे विवश होकर हिन्दू-विरेधो नीति का पालन करना 
पडा | जजिया फिर से लगा दिया गया । नये हिन्दू-मन्द्रों के बनने का निषेध 
होगया | परिस्थितियों, ओर कुछ व्यक्ति विशेषों ने, मुस्लिम शासन को फिर एक 
बार उसी स्थान पर लाकर खडा कर दिया जहा से उसका प्रारम्भ हुआ था | 
उसने फिर एक कट्टर मुसलमानों की संस्था का रूप ले लिया । 
इस सबंध में कई बातें ध्यान में रखना जरूरी हैं। मुस्लिम-शासन को 
भारतोय जोबन-घारा से अलहदा कर देने का यह प्रयत्न बहुत थोड़े मुसलमानों 
तक, ओर केबल राजनैतिक क्षेत्र तक, ही सीमित रहा, सास्क्ृतिक जीवन का वह 
सस्‍्वर्श न कर सका | इसका तो इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है कि 
धर्मान्धता के सबसे अधकारसय युग मे भी स्वय ओरऊ्जजेब की लडकी हिंदी मे 
कविता लिखती और हिंदू कवियों को आर्थिक सहायता पहुचाती रही १ राज- 
नैतिक क्षेत्र मे भी यह प्रयत्न गलत था, इसमे तो शक है ही नही | हिंदू अथवा 
मुसलमान किसी एक भी समाज के विरोध के आधार पर इस देश में कोई 
शासन स्थापित नहीं किया जा सकता । १७०७ में औरड्जजेब की मृत्यु के साथ 
ही इस प्रयत्न का भी अत होगया । भारतीय जीवन की दोनो प्रमुख धाराए फिर 
एक साथ बहने लगी । ओऔरख्नजेब के उत्तराधिकारियो के लिए हिंदू जनता का 
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समर्थन प्राप्त कर लैना जरूरी होगया । शासन को फिर उदारता की नीति बर- 
तनी पडी ।! इसी बीच कुछ कारण ऐसे हुए जिनके परिणाम-स्वरूप मुस्लिम- 
समाज में पतनशीलता के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बाहर के मुस्लिम 
देशों से उनका सपर्क प्राय. समाप्त ही होता जा रहा था। ईरान के सफबी-बश 
के पतन के बाद भारतीय मुसलमानों के लिए, प्रेरणा का एक मुंख्य खोव बंद 
होगया था । इधर हिंदुओं की निम्न-श्रेणियों में से जिन असख्य व्यक्तियों ने 
इस्लाम धर्म स्वीकार क्रिया था, वे भी अपने साथ बहुत ही निम्न-कोटि की 
सभ्यता लाए थे, उसका भी बुरा असर पड रहा था। मुसलमानों में गरीबी श्र 
शिक्षा का अभाव दोनों बढ़ रहे थे। राजनैतिक सत्ता हाथो से जा रही थी। 
सम्भव है कि मुराल-साम्राज्य यदि फिर अपने प्राचीन वल और वैभव को प्रास 
कर पाता तो दोनों सस्कृतियों के समन्वय की धारा एक बार फिर अपने प्रवल 
वेग से वह निकलती, पर राजनैतिक परिस्थितिया प्रतिकूल थी | जो तार एकबार 
दू वह फिर जुड मं सका। पर यह सोचना कि धक्का बहुत गहरा अथवा 
सापातिक लगा, इतिहास की सचाई को ठुकराना है। समाज के अन्तस्तल में 
शताब्दियो से जिस समन्वय की जड गहरी होती जा रही थी उसे आसानी से 
उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं था। डा० बेनीप्रसाद के शब्दों में “निकट भूतकाल 
के अनुभव भुलाए नहीं जा सके। हिदू-मुस्लिम-संस्कृति का जो ढांचा पाच 
श॒ताव्दियों के जात अथवा अशात सहयोग-मयत्नों द्वाता बनाया गया था चह न 
सिर्फ कायम ही रहा, पर और मजबूत बनता गया । वह कडी से कडी परीक्षा में 
खरा उतर चुका था, और देश की पूजी का अग वन चुका था ।”* 
अगश्नेजी शासन का प्रभाव 

पतन और अनिश्चय की उस सक्रमण घडी मे अ्रग्रेज इस देश मे आए, 
एक नई, सशक्त सभ्यता की चकाचोध के साथ। इस नई सम्यता के प्रति हिंदू 
और मुस्लिम समाजों की प्रतिक्रिया ने दो विभित्र रूप धारण किए। हिंदुओं 
ने; विशेषकर वगाल के नवयुवरककों ले, पश्चिमीकला और विज्ञान, सम्यता 
ओर सस्कृति से अ्रधिक से अधिक सीख लेने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। 
ईंसाई-मिशनरियों द्वार खोले गए स्कूलों और छात्रावासो, कपनी के नौकरों के लिए 
औओोले गए. फोर्ट-चिलियम कालेज व शेलबर्न, डेरोजियो आदि विदेशी शिक्षको के 
(पक के परिणाम स्वरूप, हिंदू-समाजे में जीवन और जाशति की एक नई चेतना- 
लहए उठी | अभ्न॑जी तहजीब के प्रति मुसलमानों का दृष्टिकोण इससे बिलकुल 
मिन्न था। सैकडों बों के शासन के गौरव की वह आसानी से भुला नहीं सकते 
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थे। राज्य के बढे-बडे ओहदे उनके हाथ से चले ही गए. थे । जो कला-कौशल 
उनके हाथ मे थे, ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की भारतीय उद्योग-धधों को ख़त्म कर 
देने की नीति से उन पर बडा धक्का लगा। अंग्रेजी शासक भी उनके प्रति 
सशक ही थे | इन सब बातो का परिणाम यह हुआ कि काफी लम्बे असे तक 
मुसलमान अग्रेजी सम्यता से बिमुल और अंग्रेजी शासन से खिचे रहे। इसी 
कारण हम देखते है कि एक ओर हिन्दू समाज मे जहा ब्रह्म समाज, प्रार्थना 
समाज आदि धार्मिक और सामाजिक प्रद्वत्तियों ने जन्म लिया, जो पश्चिमी 
सभ्यता के अच्छे गुण ले लेने के पक्ष मे थी, वहा मुस्लिम-समाज में फरैजी और 
वहाबी आदोलन, जो मूलतः अग्रेजी शासन के खिलाफ थे, फैले | मुसलमानों का 
अग्रेजी शासन के प्रते क्या रुख था, इसका अच्छा परिचय हमें मिजो अब- 
तालिब की “्रग्नेजी अहद मे हिन्दुस्तानी तमददुन की तारीख” मे मिलता है | 
नवयुग और प्राचीन का पुनर्निमोण 

नवीन जीवन की जो चेतना भारतीय समाज में, चाहे वह हिन्दू हो अथवा 
मुसलमान, व्यापक होती जा रही थी, उसका मुख्य आधार प्राचीन का ममत्व 
ओर उसकी छाया मे नूतन के घुनर्निमोण का प्रयत्न था। प्राचीन सस्क्ृति में 
आत्म-विश्वास की भावना के साथही तो इस नवयुग का प्रारम्भ हुआ था । 
हिंदूसमाज मे जिन अनेक धार्मिक ओर सामाजिक सुधार प्रद्नत्तियो ने जन्म 
लिया, उनके पीछे प्राचीनता के पुनर्निमोण की यह भावना स्पष्ट ही है। राजा 
राममोहन राय द्वारा श्यर८ ई० मे स्थापित ब्रह्म-समाज को मुख्य प्रेरणा भारतीय 
उपनिषदों की महानता मे एक अमर-विश्वास से ही प्राप्त हुई थी । स्वामी दयानद 
का वेदों की महानता मे उतना ही अखरण्ड विश्वास था--उन्होने स्मृतियों और 
पुराणों को उस हद तक अमान्य ठहराया जहा उनमें वेदों का विरोध पाया जाता 
था। ऑल्कॉठ की थियोसोफिकल सोसाइटी ने आत्म-विश्वास की इस 
भावना को और भी पुष्ट किया । उसकी दृष्टिमे हर वस्तु और हर विचार, जिसका 
विकास इस देश में हुआ था, शुद्ध-वैशानिक और चिरन्तन-सत्य था। यह 
भावना नवीन-वेंदान्तवाद का समर्थन करने वाली प्रगतिशील, और सनातन-घर्म 
महामण्डल आदि रूढिवादी, सस्थाओं द्वारा और भी दृढ बनाई गई। सब 
जगह प्राचीनता की ओर लौटने की पुकार थी--बीच के अन्घेरे युग को चीरते 
हुए प्राचीनता के स्वप्तो की आत्मसात्‌ कर लेने की ललक ! 

भारतीय इस्लाम में भी, एक विभिन्न वातावरण के प्रभाव और एक 
विभिन्न नेतृत्व मे इसी प्रकार के प्रतिक्रियावादी आन्दोलन खडे हो रहे थे। 
उनका आधार भी प्राचीन की ओर लौट्ने--कुरान, पैग़म्बर और हदीस में ही 
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अपना विश्वास रखने--पर था । इन आन्दोलनों के नेताओं मे से दिल्ली के 
शाह अब्दुल अजीज ने इस्लाम को उन अन्ध-विश्वासों और रूढियो से मुक्त 
करने का प्रयत्न किया जो उसने हिन्दू-समाज से ली थीं और इस्लाम के पेगम्बर 
द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का प्रचार किया | बरेली के सैयद अहमदने 'त्तरीकए- 
मोहम्मदिया' की स्थापना की, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान की 'दारुल हब” करार 
दिया गया था, जहा मुसलमानों को जिहाद करते रहना आवश्यक था। जौनपुर 
के शाह करामत अली इतने उम्र विचारों के न थे, पर उन्होंने भी असख्य 
मुसलमानों को शुद्ध इस्लामी जीवन की ओर प्रदत्त करने मे बडी सहायता पहुचाई। 
फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला व उनके पुत्र दूधूमियाँ द्वारा चलाये गए. फरैजी 
आन्दोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक शुद्धता का प्रचार ही नहीं था, उसने राज- 
नेतिक असंतोष को भी उकसाया । अहले हदीस और मिजो गुलाम कादियानी 
के अनुयागियों में सी यही प्रद्ृत्ति काम कर रही थी ।* 
प्राचीन के पु]नर्निर्माण की यह प्रवृत्ति प्रत्येक देश के नवथुग का एक 
मुख्य अग है। यूरोप में भी पन्द्रहवीं शताब्दी में नये जीवन की जिस चेतना ने 
अपनी उत्ताल तरगों के प्रबल आधातों से मध्यकाल के ध्वस-चिह्ों की नश्ट-भ्रष्ट 
किया, उसके पीछे भी ईसा के पहिले की यूनानी सभ्यता के जीखोंद्धार का प्रयत्न 
था। हिन्दुस्तान मे भी इस प्रद्गत्ति की उपस्थिति स्वाभाविक थी। जब कोई 
राष्ट्र निशशा के गढे में गिरा होता है, तब प्राचीन महानता की स्मृति ही उसे 
भविष्य की नई आशाओं व नये सपनों को जाण्त करने में सहायता पहुचाती है। 
पर, हमारे देश में इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो हिन्दुओं 
की दृष्टि अपनी उस प्राचीन सस्कृति की ओर गई जिसका विकास, गया और 
यमुना के किनारे, आय-ऋषियो के द्वारा उन शताब्दियों मे हुआ था जब भारत- 
वर्ष मुस्लिम-सपर्क से बिल्कुल अछूता था, दूसरी ओर मुसलमानों के मानसिक 
चितिज पर उस सम्यवा का रगीन चित्र खिंचा, जिसका विकास अरब के मरुस्यल 
में पैगस्बर और उनके खलीफा-साथियों वाया हुआ था, और जो अपनी चरम- 
सोमा-रेखा का स्पश, ओर उसे पार, कर चुकी थी हिन्दुस्तान के सपर्क मे आनेके 
१-ये सब आन्दोलन प्रायः वहायी आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हैं, 
पर इनका मौलिक 'वहाबी! आन्दोलन से--जिसे महस्सद इब्न अब्दुल बहाव 
( ३७०७-८७ ) ने अरब में चलाया था--कोई सम्बन्ध नहीं था। इसमें से 
अधिकाश हनकफ़ी और शफ़ी कानूनों को मानते हैं, और 'तसब्वफ़' की वहानी 


कल्पना का पिरोध करते हैं। इन्हें 'कुराम की ओर लौदो आन्दोलन कहना 
अधिक उपयुक्त होगा | 
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शवाब्दियो पहिले। वे दोनो भूल गए---जैसे किसी दूर की वस्तु को देखने की 
तल्लोनता और तनन्‍्मयता मे हम कमी-कभी पास की वस्तु को भूल जाते है--कि 
उन दोनो ने इस देश के सकड़ों वर्षों के सामान्य जीवन मे और साथ मे प्राप्त 
किये गए सुख और दुःख के सहख-सहल अनुभवों मे, एक महान्‌ सामान्य सम्यता 
का निर्माण किया था, सामान्य सामाजिक सस्थाओं, सामान्य धर्म-सिद्धान्तो और 
कला और साहित्य की सामान्य पष्ठभूमि पर, जिसके लिए. बे उतना ही गौरव 
अनुभव कर सकते थे, जितना किसी अन्य सम्यता के संबंध में । 

क्या यह एक आश्चर्य मे डाल देने वाली बात नहीं थी! क्‍यों हिदू 
और मुसलमान दोनों अपने सेकडों वर्षो के सामान्य जीवन और उसकी अ्रद्ख्ुत 
देन, एक सामान्य सम्यता, को भूल गए और क्यों उन्होंने अपने नये जीवन की 
नींव दूर-पार की दो विभिन्‍न सस्क्ृतियों के आधार पर डाली? इस प्रश्न का 
वैज्ञानिक उत्तर देना कठिन नहीं है। बात यह हुई कि हमारे नये जीवन की 
चेतना का आधार धर्म मे था--उस एकाकी वस्तु मे जो हिन्दू और मुसलमानों 
मे भेद की रेखा बन कर खडी थी। सुधार की नई प्रद्धत्तियों का आरभ धर्म से 
हुआ, और यही प्रद्ृत्तिया, समाज-सुधार के रास्ते, राष्ट्रीयवा मे परिणत होगई । 
इसी कारण हमारे देश में हिन्दू व मुस्लिम समाजों भे राजनैतिक जीवन का विकास 
भी दो विभिन्‍न रुपों मे हुआ । जब तक यह प्रवृत्ति धर्म और समाज के सुधार 
तक सीमित रही, सधर्ष की गु जाइश नहीं थी। पर उसके राजनेतिक क्षेत्र मे 
प्रवेश करते ही सघष का प्रारम्भ हागया। फिर भी वस्तु-स्थिति पर काबू पाया 
जा सकता था यदि भूतकाल,के सामान्य अनुभव और वर्तमान जीवन की सामोन्य 
गुलामी और कडवाहट की तीली अनुभूति--एक शब्द में, राष्ट्रीया--अपने 
शुद्ध रूप में विकसित हो पाती। परन्तु, हमारे देश मे राष्ट्रीय आंदोलन का 
विकास भी प्रतिक्रियाबादी प्रवृत्तियो का सहारा लेकर हुआ--इस कारण दोनों 
समाजों के बीच की खाई का बढ जाना स्वाभाविक ही था । 

राष्ट्रीयता का स्वरूप 

भारतीय राष्ट्रीयवा की जडे हिन्दू-धर्म और सस्क्ृति के पुनरोत्थान में निहित 
हैं। उसका आरम्म ब्रह्मनसमाज और प्रार्थना-समाज के नेताओं से हुआ जिनमे 
राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशवचुद्र सेन,।रानाडे, मडारकर, चन्दावरकर 
जेंसे प्राचीन हिंदू-सस्क्ृति मे डूबे हुए व्यक्ति थे। जिन विदेशी लेखकों की 
स्वनाओं से हमारे उस आत्मविश्वास को, जो राष्ट्रीयता का मूल आधार था, 
पुष्टि मिली, उन्होने भी हिंदू सस्कृति के प्राचीन शुर्णों को ही हमारे सामने रखा । 
देश भर मे आर्य-सस्कृति की विजय-ध्वजा स्थापित कर देने का स्वप्न जिन दया- 
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ननन्‍्द की आखो में था, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवर्तको मे उनका बहुत बडा स्थान, 
है। हिंदू समाज के अन्य आदोलनो ने मी, चाहे वे नव-वेदात-वाद जैसे तर्क 
प्रधान रहे हो, चाहे सनातन धर्म महामण्डल जैसे रूढ़ि-प्रधान, रांषट्रीयवा की भावना 
को ही पुष्ट किया । उन्नीसवी शताब्दी के अत तक हमारी राष्ट्रीयता धर्म का जामा 
पृहिन चुकी थी--या यो कहना चाहिए कि धर्म ने ही राष्ट्रीय का रूप ले लिया 
था। इस धार्मिक राष्ट्रीयता के आचार्य थे स्वामी विवेकानद। विवेकानंद ने 
आत्मविश्वास, आशा और शक्ति का एक नया सदेश हमारी नसों मे फूका। 
शिकागो की “वह काफ्रेंस ऑफ रिलीजन्स” पर उनके व्यक्तित्व का बहुत बडा 
प्रभाव पडा। पर विवेकानद स्रथ अमरीका से पश्चिमी सभ्यता के लिए 
तिरस्कार की भावना लेकर लौटे थे। “एक बार फिर”, उन्होंने अमरीका से 
लौटने पर कहा, “संसार पर भारतवर्ष की विजय होगी" “हमें विदेशों मे 
जाना चाहिए और ससार को अपने अध्यात्मवाद और तत्वशान से जीतना 
चाहिए | हमारे लिए यही एक रास्ता है। हमें चाहिए कि हम इसी पर चलते 
हुए मर मिटे | राष्ट्रीय जीवन, एक बार फिर सशक्त राष्ट्रीय जीवन, की एकमात्र 
शर्त यह है कि ससार पर भारतीय विचारों की विजय हो ।”” विवेकानद का यह 
संदेश तभी से भारतीय राष्ट्रीयता का मूल-मत्र बना हुआ है | 
धार्मिकता की इस व्यापक-प्रवत्ति को हम अपने बीसवीं सदी के आरम्भ 
के राजनैतिक जोबन की दोनों धाराओं--क्रातिकारी व काग्रेस के उमग्रदल---पर 
तराबर हावी पाते हैं। इन आदोलनों का नेतृत्व डर भर में फेले हुए जिन 
व्यक्तियों के हाथ में था--महाराष्ट्र मे तिलक, बंगा अरविंद घोष और विपिंन- 
चन्द्र पाल, पंजाब में लाजपतराय--उन सबका हिंदू धर्म मे गहरा विश्वास था। 
क्रातिदल के सदस्यों का तो मुख्य ग्रंथ गीता था, और उनके जीवन की मुख्य 
मरणा श्रीकृष्ण का निष्काम कर्म का आदर्श। ऐसी परिस्थिति मे भण्डे और 
गीत, प्रतीक और उद्घोष जितने भी निकले, वे यदि हिंदू विचारधारा और हिंदू 
दान में इबे हुए थे, तो आश्चर्य ही कया था! महाराष्ट्र में तो आधुनिक 
राष्ट्रीयता उन प्रदृत्तियों का ही पुनरोत्थान-मात्र थी, जो किसी समय मुस्लिम राज्य 
के विरोध मे विकसित हुईं थी। तिलक ने, जो जन-सपर्क में आने वाले पहिले 
राष्ट्रीय नेता थे, गो-वध निषेघ समितियों, हिंदू अखाडो व गशपति और शिवाजी 
उत्तवों के द्वारा दक्षिण मारत मे राष्ट्रीया की भावना का संगठन किया था। 
शिवाजी के अफजल-बध का समर्थन करते हुण लो० तिलक ने लिखा--“लेच्छों 
को ईश्वर ने ताम्र-पत्र पर हिंदुस्तान का पद्ा लिख कर नहीं दे दिया है। शिवाजी 
के जीवन का उद्देश्य यही था कि वह उन्हे अपनी जन्मभूमि से निकाल बाहर करे"“॥? 
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मुस्लिम समाज मे राष्ट्रीय की यह लहर काफी लम्बे अस के बाद 

पहुची--क्योंकि मुस्लिम समाज ने उन मंजिलों की पार करने मे अधिक देर 
लेगा दी जिन पर होता हुआ हिंदू समाज राष्ट्रीय की चेतना तक पहुचा था | 
अग्रेजी शासन और सम्यता के प्रति मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया का जिक्र 
ऊपर आचुका है, पर दोनो समाजों की प्रगति के मूल मे, मनोवैज्ञानिक प्रति- 
क्रियाओ के अलावा, ठोस ऐतिहासिक कारण भी थे | हमें यह न भूलना चाहिए, 
कि नवयुग की यह चेतना समस्त देश में एक साथ नंहीं फैली--वह, अंग्रेजी 
शासन के विस्तार के साथ, एंक प्रांत से दूसरे प्रात. तक बढ़ती गई। हमें यह 
बात भी भुला नहीं देना हे कि मुस्लिम संस्कृति का प्रधान केन्द्र सदा से उत्तरी 
भारत के पंजाब, दिल्‍ली, युक्तप्रांत आदि प्रदेश रहे हैं--इन तक पश्चिमी सभ्यता 
का प्रभाव पहुचने मे आधी शताब्दी से भी अधिक का समय लग गया । समुद्र 
तट के प्रातों में सुधार की प्रद्डत्तिया जब॑ अपनी चरम-सीमा पर थी, तब उत्तरी 
भारत मे उनका आरम्म हुआ | प्रधानतः हिंदुओ के हाथो विकसित होने 
कारण राष्ट्रीयता पर हिंदू धर्म और हिंदू-सस्क्ृति का गहरा प्रभाव पड़ जाना स्वा- 
भाविक ही था--और तब मुसलमान उसके संपर्क में आये, और उनसे उसे 
अपनाने की अपील की गई । मुसलमानों मे भी राष्ट्रीय की इस भावना के 
विकसित होने के पहिले धार्मिक और सामाजिक दोनो क्षेत्रों मे प्रतिक्रियावादी 
प्रदनत्तियां वैसे ही अपने पूंरे जोर पर थी जैसे हिंदू समाज में । इस्लाम धर्म और 
मुस्लिम-सस्क्ृति मे डूबे हुए मुसलमान राष्ट्रीयता के इस हिंदू रूप को देखकर कुछ 

ब्रके, कुछ मिमके, उनके इस्लाम प्रेम और राष्ट्रीय की भावना के बीच 
एक सघर्ष-सा छिड़ा, और उनमे से जो एक कट्टर मुस्लिम सस्क्ृति के पक्तपाती 
थे, उन्होने राजनीति के क्षेत्र मे राष्ट्रीयाय को छोड़कर सांप्रदायिकता का पन्ला 
पकड़ा । यही से हमारे राजनेतिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या--साप्र 
दायिक समस्या--का सूत्रपात होता है । पर, उसे और मी अ्रधिक स्पष्ट रूप में 
समभने के लिए हमें मुस्लिम राजनीति के विकास की गहराई मे जाना होगा, 
और उत्के अनेक युगों पर पड़ने वाले आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और 
सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रभावों को कुछ विस्तार के साथ 'समभझना होगा । 


है है ४ 
मुस्लिम राजनीति और साम्प्रदायिकता _ 

मुस्लिम राजनीति के विकास के इतिहास को तीन भागों में बराद्य जा 
सकता है ।“यहिले भाग का प्रारम्भ सर सैयद अहमद की उस नीति से होता है, 
जो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को का््रेंस से अलहदा रखने के सम्बन्ध में धारण 
की थी। सर सैयद अहमद अपने इस प्रयत्न में बहुत सफल न हो सके। 
उनकी आवाज एक छोटे तबक़े तक ही पहुँच सकी । उनके जीवन-काल में ही 
कुछ प्रगति-शील मुसलमान नेताओं ने उनकी नीति से अपना विरोध प्रगट 
करना मारम्म कर दिया था | उनकी मृत्यु के बाद प्रमुख भारतीय मुसल्मान--- 
शित्रली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, श्रबुलकलाम श्राजाद, मुहम्मद अली 
और डा० इकबाल--राष्ट्रीयगा की ओर आकर्षित हुए । मुसलमानों में राष्ट्रीयता 
की धार हिन्दू-समाज के राष्ट्रीय.आन्दोलन से स्वतंत्र थी । पहिले महायुद, और 
कुछ अनन्‍्तर्र्रीय परिस्थितियां, ने दोनों धाराओ्ों को एक्र दूसरे के बहुत नजदीक 
ला दिया । १६२०-२१ मे दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से देश में विद्रोह की एक 
ऐसी आधी उठी कि उसने श्रग्रेजी-शासन की जडों को ही हिला दिया । पर 
उस आन्दो लन के शिथिल हो जाने के बाद साप्रदायिकवा ने ज़ोर पकड़ा | इसी 
बीच सांप्रदायिक चुनावों के बिषेले परिणाम भी सामने आने लगे | लाला 
लाजपतराय, मौलाना शौकव अली और कुछ दूसरे राष्ट्रीय नेता भी सांप्रदानि 
क्रता-के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके । पर इन दिलों भी कुछ प्रमुख 
मुसलमान नेता--हकीम अ्जमलखा, मौलाना मुहम्मदअली, डा० अन्सारी 
मौलाना आजाद आदि--राष्ट्रीयता मे अपना विश्वास अज्लुश्ण बनाये रख सके ) 
7३० और ?३२ के सविनय-अवशा-आन्दोलनों ने मी मुसलमानों को राष्ट्रीय 
आन्दोलन की ओर खीचा, प्रगतिशील प्रद्गनत्तिया एक बार फिर सशक्त बनने 
लगी । १६२३७ का चुनाव प्रतिक्रियात्मक प्रवत्तियो पर प्रगतिशील विचार-धारा की 
विजय का स्पष्ट द्रोतक था । पर १६३७ के बाद ही, साप्रदायिकता ने एक बार 
फिर जोर पकड़ा | आपसी मतभेद और वैमनस्य एक बार फिर प्रवल हो उठे | 
पाकिस्तान की आवाज़ देश के कोने-कोने से उठी। पर आज मुस्लिम 
राजनीति का यह वीसरा युग मी ढलाव पर है,पाकिस्तान की माग सी अब मद्धिम 
पडती जा रही है, राष्ट्रीयवा का वेग अब फिर बाढ़ पर है । 

सरसैयद्‌ अहमदखां 

आधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज के विकास में सर सैयद अहमद खा 

का स्थान यदि हम निधोरित करना चाहें तो शायद यह कहना काफी 


श्८ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


होगा कि वह मुस्लिम समाज के राजा राममोहन राय हैं | सर सैयद दिल्लीके एक 
सश्रान्त सैयद परिवार मे उत्पन्न हुए थे, और आरस्म से ही अध्ययन और विद्वत्ता 
की ओर उनकी रुचि थी | विज्ञान, धर्म, इतिहास, वास्तुकला आदि पर प्रायः 
वह लिखते रहते थे, दिल्ली के ध्वसावशेपों और मकबरो पर उनकी एक मर्मस्पशीं 
स्‍्वना --असारे सनादियाल'--का फ्रेंच में मी अनुवाद हुआ था। १८२७ 
के 'ग़दरः के बाद उन्होंने इस्लाम और ईसाई-धर्म दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत॑ कुछ॑ लिखा । ईसाई धर्म-प्रचारको द्वारा इस्लाम-धर्म पर जो आक्रमण किया 
जा रहा था, संर सैयढ उसका भी करारा जवाब देते रहे | राममोहन रायके समान 
शिक्षा-प्रचार, विशेष कर पश्चिमी कला और विज्ञान के प्रचार मे, सर सैयद की 
विशेष रुचि थी | १८७७ ई० मे अलीगढ़ में उन्होने मुसलमानों के लिए एक 
कॉलेज की स्थापना की । मुसल्मानी के लिए एक शिक्षा-परिषद्‌ का सगठन भी 
उन्ही के प्रयत्नों का परिणाम था । सर सैयद द्वारा स्थापित “मोहम्मडन एग्लो- 
ओरिए्ंटल कॉलेज” ही आज प्रख्यात अलीगंढ विश्वविद्यालय के रूप में, सर 
तैयद के शिक्षा-संम्बधी प्रय्॑नों का अमर प्रतीक बनकर, हमारे सामने मौजूद है। 
शिक्षा-प्रचार के इस कार्य के पीछे सर सैयद अहमद का ध्येय बिल्कुल 
स्पष्ट था | उनकों विश्वास हो गया था कि अग्नेजों से स्थायी संबंन्ध बनाये 
रखने में भारतीय मुसलमानों का कल्याण है | ?५७ के विद्रोह में उन्होंने सरकार 
का साथ दिया, और इस कारण वह जनता मे बहुत कुछ अप्रिय भी बन गए 
थे | १८४७ के बाद से ही वह इस प्रयत्न में लंग गए कि एक श्रोर तो शअ्रग्नेजो 
के मन से इस बात को निकाला जाय कि “गदर” की धटनाओं मे मुसलमानों का 
प्रमुख हाथ था, और दूसरी ओर मुसलमान अ्रग्नेजी शासन के फायदों को 
संमर्भने लगें। इसी ध्येय को अपने सामने रख कर सर सैयद अहमद ने १८४७ 
में “असबाबे बगावते हिन्द' नाम की एक पुस्तक लिखी ओर १८६०-६१ मे 
“हिन्दुस्तान के राजभक्त मुसलमान? शीर्षक से धाराबांही रूप से लिखते रहे । 
१८६६-७० की इज्जलैंड-यात्रा ने तो उन्हें अ्ग्रेजी सभ्यता का और भी कट्टर 
समर्थक बना दिया ।* उनके शिक्षा-प्रयज्ञों के पीछे भी यही उद्देश्य काम कर 
रहा था | एम० ए० ओं० कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर, लॉर्ड 'लिय्न के 
सामने, सर सैयद ने कहा कि उक्त कॉलेंज की स्थापना का उद्देश्य “पूर्व की 
१-सर सैयद ने लन्‍्दन पहुंच. कर अपने एक पत्र में लिखा, “शिक्षा- 
प्रचार और चरित्न की दृष्टि से अच्छे से अच्छे हिन्दुस्तानी शरेंग्रज्ञों की तुलना में 


ऐसे ही हैं जैसे गन्दा जानवर किसी योग्य और सुन्दर मनुष्य की तुलना में |”? 
(एाथीयशा) : हट शावे एठरर 07 57 '$एटवे 57ए9वत काया 


मुस्लिम राजनीति और साम्पदायिकता श्६ 


शिक्षा को पश्चिम के साहित्य और विजान से- सब्छिष्ट कर देना; भारतीय 
मुसलमानों को श्रभ्रेजी-राज्य के योग्य प्रजाजन बनाना व उनमे एक ऐसी राजमक्ति 
की भावना को विकसित करना था जिसका जन्म विदेशी शासन की गुलामी को 
आख मींच कर स्वीकार कर लेने में नही, परन्तु एक अच्छे शासन की खूबियों 
को समभ लेने में होता है ।” 
इस बीच, हिन्दू समाज में धार्मिक-सुधार की प्रेरणा से नवयुग ( रि८088- 
८27८८) की जिस धारा ने जन्म लिया था वह, समाज-सुधार के रास्ते होती 
हुई, राजनैतिक समस्याओं से वकराने लगी थी। स्थान-स्थान पर गजनैतिक दलो 
का संगठन होने लगा था। पहिले उनका कर्म-छेत्र अपने-अपने प्रान्तो तक ही 
सीमित था। कलकते का इस्डियन एसोसिएशन, मद्रास की महाजन सभा, 
पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाएं इसी कोटि की थी। पढ़े-लिखे भार- 
तीयों की सिविल सर्विस में प्रविष्ठ होने की आकाक्षा ने इन प्रान्तीय प्रदत्तियो को 
अखिल भारतीय रूप दे दिया । १८७७-७८ मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारत 
में जो यात्रा की थी, उसका मुख्य उद्देश्य सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भार- 
तीय विद्यार्थियों की असुविधाओं को दूर करने के सम्बन्ध मे आन्दोलन करना 
था, पर उसका परिणाम यह निकला कि अबतक प्रान्तीय आधार पर जो राज- 
नैतिक कार्य किया जा रहा था उसे अखिल-भारतीय रूप मिल गया । राजनीति 
के अखिल-भारतीय रूप लेते ही एक अखिल-भारतीय राजनैतिक सस्था के निर्माण 
की दिशा मे प्रयक्ष होने लगा । इन प्रयत्ञों के परिणाम-स्ररूप श्प्प्ण्न ई० मे 
कांग्रेस का जन्म हुआ | काग्ग्रेस बहुत शीम्र ही पढे-लिखे हिन्दुस्तानियों की राज- 
नैतिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली एकमात्र सस्था बन गई | सब प्रान्तो 
और सब सप्रदायो में राजनैतिक प्रद्नत्त रखने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उसने 
अपनी ओर आकर्षित किया ! यद्यपि उसके निर्माण में हम और वेडरवर्न श्रादि 
अग्नेजों का हाथ भी था, ओर अनुमान तो यह भी है कि उसकी स्थापना की 
प्रेरणा उस समय के बढें लाट डफरिन से प्रात हुई थी, पर आरम्भ से ही एक 
निर्भीक रचैया इख्तियार करने के कारण काग्रेस शीघ्र ही सरकार की क्ृपादष्टि से 
केवल हाथ ही न धो बैठो, उसकी आखों में खय्कने भी लगी | खय लॉर्ड इफरिन 
अपने शासन के अन्तिम दिनो में उसके प्रति वहुत छुब्ध रहे । 
काग्रेस के प्रति सर सेयद अहमद का क्या रवैया होगा, यह जानने के लिए 
लोगबाग उन दिनों उत्सुक रहा करते ये । मारतीय राष्ट्रीयवा और भारतीय आका- 
जाओ से सर सेयद को पूरी सहानुभूति थी। १८६० ई० मे ही उन्होने भारतोयो 
के धारा-सभाश्रो में लिए जाने के संबरध मे अपनी आवाज उठाई थी। श्८६८ 


३० हमारी राजनैतिक समस्याए 


मे ब्रिटिश इस्डियन एसोसिएशन की स्थापना के समय उन्होंने भय की वृत्ति को 
छोड़ देने और स्पष्टता और ईमानदारी से अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख 
देने की सलाह दो थी । सर सैयद खय बडे निर्मीक और बेघड़क व्यक्ति थे | 
लॉर्ड लिय्न के पञ्ञाब यूनिवर्सिटी बिल का उन्होने बडा जोरदार विरोध किया था। 
आगरा-दर्बार से वह उठकर चले गए थे, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था मे हिन्दु 
स्तानियों और अग्रेजों के बीच भेद-भाव रखा गया था। श्य७७ मे सुरेन्द्र 
नाथ बनजी अपने सिविल सर्विस आन्दोलन के सम्बन्ध मे अलीगढ़ मे जिस सभा 
मे बोले थे, सर सैयद ने ही उसका सभापतित्व किया था। १८८्घ४ में, पल्चाव 
मे एक' सार्वजनिक भाषण देते हुए, उन्होंने सभी सपम्रदायों के सामान्य-हितों पर 
जोर दिया, और सहयोग और सगठन की भावना से कार्य करने की अपील की । 
उन्होने कहा, “हम ( हिन्दू और मुसलमान ) एक दिल और एक आत्मा हैं, 
और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए. | इस प्रकार हम एक-दूसरे की बहुत 
अधिक सहायता करं सकेंगे। यदि हम एक न हो सके तो दोनों का ही पतन 
और सर्वनाश निश्चित है !! सर सैयद प्रायः हिन्दू और मुसलमानों को 'एक 
खूबसूरत दुलहिन की दो आंखे” कहा करते थे। वह न केवल सार्ग्ग्रदायिक 
भावना से ही मुक्त थे, प्रान्तीय विद्देष भी उन्हें छू'न गया था। बंगालियो को 
वह देश का गौरव मानते थे । वह कहा करते थे कि हमने स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता 
की भावना बगाल से ही प्राप्त की है । कह 

सर सैयद 'के सम्बन्ध में इन तथ्यों को जान लेना बड़ा जरूरी है। साप्र- 
दायिक विद्वेष की भावना उनमे तनिक भी न थी । प्रांतीयता की 'सकुचितर्ता से 
वह सर्वथा मुक्त थे। राष्ट्रीय की भावना से वह ओत-प्रोत थे। निर्भीकता 
उनके चरित्र का मुख्य अज्ज थी | चरित्र की ऊचाई के साथ बुद्धि की प्रखरता 
भी उनमे थी। यह कहना उनके व्यक्तित्व का अपमान करना है कि' साप्रदायिकता 
की ओर उनके भझ्ुुकाव का कारण उन पर बैक, मॉरीसन आदि उन अग्रेजों का 
प्रभाव था, जिन्हें उन्होंने समय-समय पर अलीगढ कॉलेज के प्रिसिपल के पद पर 
नियुक्त किया था | भारतीय साम्प्रदायिक्रवा जैसे व्यापक आन्दोलन की उत्तत्ति 
व्यक्तिगत कारणों मे .ढूंढ़ना, इतिहास मे विचारों का जो बवण्डर बढ़ें-से-बडे 
व्यक्तियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका निरादर करना है। सच तो 
यह है कि हम यदि भारतीय-साम्पदायिकता के मूल-कारणो को जान लेना चाहते 
है तो हमे ऐतिहासिक घटनाओ की गहराई में कुछु अधिक प्रवेश करना होगा | 
वे कारण क्या थे जिन्होने सर सैयद अहमद जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति के सिर साम्रदा- 
बिकता के नेतृत्व का सेहरा बाघ दिया १ क्‍यों सर सैयद अहमद ने यह निश्चय 
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किया कि भारतीय राष्ट्रवाद की जिस प्रबल धाण ने फार्ग्रेस की जन्म दिया, वह 
भारतीय मुसलमानों को उससे अलददा रने की सलाद दे ! 
साम्प्रदायिकता फा सूत्रपात 

इस बात को समझने के लिए हमें एक और ते कांग्रेस के निर्माण की 
मनोदृत्ति को जान लेना होगा और दूसरी ओर उन प्रशृत्तियों से अ्रवगत शो लेना 
होगा, जिन्होंने सर सैयद श्रदमद के व्यक्तित को बनाया था। काम्रेस फे 
सामने शुरू से ही राष्ट्रीयया का बद विशद और प्रस्मररूप नहीं था, जिससे 
हम आज परिचित है। राष्ट्रीयता कई सुगा की चीग्ती हुई अपनी आज की स्थिति तय 
पहुच सकी है। कांग्रेस का प्रारम्भ भारतीय सगाज के एक वर्ग-विशेष के सगठन 
से हुआ । वह वर्ग था पश्चिम की विचार-घाणश्रों के सपर्फ में 'ग्राया हुआ 
हिन्दुस्तान का पढ़ा-लिसा समुदाय । पढ़े-लिखे लोगों में दी राजनैतिक विचारों ने 
जन्म लिया था। वे ही इस बात के लिए चेचेन थे फि उन्हें ऊचे सरकारी 
ओहदे श्रीर शासन में श्रधिऊ-से-अधिक अधिकार मिल सें। पढ़ें-लिएों भे 
सम्रदाय का भेद-साव नहीं था, पर क्योकि टिन्दू-समाज ने ही श्रग्नेज़ी शिक्षा से 
सबसे अधिक लाभ उठाया था, यद स्वाभाविक दी था कि कांग्रेस में आरम्भ से ऐी 
हिन्दुओं का बहुमत होता । यो तो, कांग्रेस के पहिले श्रधिवेशन में दी मुसलमान 
शामिल ये, दूसरे में उनकी संख्या ३३ ओर तीसरे में १५६ तऊ पहुँची । पारती, 
सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई और यूरोपियन भी उसके साथ ये, पर प्रधानता द्विन्दुओं 
की दी थी। जहा तक मुस्लिम-समाज का संबंध था, शिक्षा के चेत्र में बट वहत 
अधिक पिछुडा हुआ था । सर सैयद के सामने सबसे बड़ा व्यैय यह था कि वह 
उसे शिक्षा की दृष्टि से हिन्दुओं का समऊत्त बनादें | द्विन्दुओं को तो ऊंची 
नौकारेया और शासन में अधिकार मिलना श्रारम्भ हो गए थे, इसलिए चह “ओर 
अधिक के लिए आन्दोलन करने का साहसपूर्ण क्दम उठा सकते थे | मुस्लिम- 
समाज अ्रमी उस स्थिति में नहीं था। बढ़ें धीरन और बड़ी लगन से, बड़ी-बड़ो 
कठिनाइयो के मुक्ताविले में, सर सैयद अहमद मुस्लिम-समाज के प्रति शासका 
के अविश्वास को हटा पाये थे, ओर स्वय मुसलमानों में सहयोग की ब्रत्ति को 
जन्म दे सके थे। काग्रेस की स्थापना ने सर सेयद अद्मद की एक कठिन परि- 
सिति से ला खढ़ा किया | यदि सर सैयद अहमद कांग्रेस का साथ देते तो बह 
महज ही मुसत्मानो को शासकों के अविश्वास का पात्र बना लैते--और इस 
प्रकार अपने जीवन-व्यापी कार्य को अपने हाथो ही ख़त्म कर देते । इसी कारण, 


कांग्रेस के आदशों से पूरी सहानुभूति रखते हुए भी सर सैयद ने मुसत्मानो को 
उससे अलहदा रहने की सलाह दी । 
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काग्रेस के प्रति सर सेयद अहमद ने जिस नीति को अपनाया था, उसके 
पीछे राजनैतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारण थे, सांप्रदायिकता की मलीनता 
नहीं थी । जैसा कि शिवली नोमानी ने लिखा, “प्रकृति ने उन्हे समस्त देश का 
नेता होने की पात्रता दी थी, परन्तु परिस्थितियों और उनके वातावरण ने उन्हें 
मुसलमानों को राष्ट्रीय आदोलन से अलहदा रखने की नीति धारण करने पर 
मजबूर कर दिया ।? सर सैयद अहमद का कांग्रेस के प्रति विरोध मुसलमानों का 
राष्ट्रीय आदोलन के प्रति विरोध नहीं था । वह तो मध्यम श्रेणी के एक़ पिछुडे 
हुए वर्ग द्वारा, जो अनिश्चितता की गहरी खाई के किनारे खडा था, उस आगे 
बढ़ने वाले वर्ग का विरोध था; जो अब खतरनाक स्थिति मे नहीं. रह गया था, 
ओर जिसे यह विश्वास हो चला था कि आंदोलन करने से. ऊची नौकरिया 
मिल सकेंगी। यह तो परिस्थितियों का परिणाम था कि आगे बढ़े हुए दल मे 
हिंदुओं की सख्या अधिक थी, और जो दल पिछुड गया था उसमें मुसलमान 
ज्यादा थे। सच तो यह है कि बजाय यह कहने के कि मध्यम वर्ग के मुसलमान 
मध्यम वर्ग के हिंदुओं क्रे मकाबिले मे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और राज- 
नैतिक दृष्टि से अग्रेजी शासन के अधिक सम्पर्क में थे, यह कहना अधिक ठीक 
होगा कि देश का मध्यम वर्ग दो भागों मे बट गया था | एक अपनी शक्ति पहि- 
चानने और शासन में दोष निकालने लगा था और दूसरा आर्थिक दृष्टि से 
पिछुढ हुआ और अग्रेजी शासन का समर्थक था, और इन दोनो . दलो मे से 
पहिले मे हिंदुओं की सख्या अधिक थी ओर दूसरे मे मुसलमानों की ।* 

सर सैयद का व्यक्तिगत साहस कितना ही बढ़ा-चढा क्‍यों न रहा हो, 
उनकी राजनीति भीरुता की राजनीति थी । १८८७ मे, जब काग्रेस मद्रास भे 
एक मुस्लिम सभापति के नेतृत्व में अपना अधिवेशन कर रही थी, सर सैयद 
अहमद ने “अवध के ताल्ुकदारों, सरकारी नोकरों, फोजी अफसरों, वकीलों 
और अखबार नवीसो” की सभा मे भांपण करते हुए कहा कि मुसलमानों को 
कांग्रेस से अलहदा रहना चाहिए, “ताकि उनके प्रति राजद्रोह का सदेह न किया 
जा सके” | सर सेयद जानते थे कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे 
हैं, पर वह उस जमीन पर से अपनी जड़े नहीं समेट सकते थे जिस पर उनके 
समस्त जीवन का विकास हुआ था | सर सैयद ने आरम्भ से ही मुस्लिम-समाज 
की उन्नति को अरने जीवन का ध्येय बनाया था। वह प्रधानतः समाज-सुधारक 
थे, न कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता। उन्नीसवीं शताब्दी मे समाज-सुधार की जितनी प्रबू- 
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बधा था, क्योकि उनका आधार धर्म मे था। हिन्दुओं का समर्थन और मुस- 
ल्‍्मानों के विरोध फी अग्रेजी नीति ने भी इस सामाजिक भेद की पुष्ठ ही बनाया । 
सर सैंबद अहमद का प्रयत्न मुसलमानों की शिक्चित बनाकर उन्हें सरकारी कृपा- 
इृष्टि का योग्य पात्र बना देना था। यह कैसे किसी ऐसे श्रादोलन का समर्थन 
कर पाते जो सरकार के विरोध में स्यडा किया गया हो १ यह जानते हुए. भी 
कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे है, वह अपने उन उद्देश्यों पर 
डटे रहे, जिनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन समपित कर दिया था। उनके 
व्यक्तित्व के लिए दूसरी राषट्ट नहीं थी । जिस नीति को सर सैयद ने स्वीकार 
किया था उस पर चलते हुए. वह एक ओर न तो अपने को सरकारी पक्त में ला 
खड़ा करने से रोक सकते थे ओर न दूसरी ओर मुसलमानों मे साप्रदायिझुता 
की भावना को पृष्ठ करने से। कांग्रेस की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने 
उसका विरोध करने के उद्देश्य से बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ. यूनाइटेड 
पैट्रियोटिक असोसियेशन' की नींव डाली | सर सैयद काफी दिने तक मुसलमानों 
की शैक्षिक और सास्कृतिक सस्याओ के सज्ञू ठन पर ही जोर देते रहें | १८७७ 
में अमीर अली द्वारा कलकत्ते के स्थापित किये गए. नेशनल मोदहम्मडन अ्रसों- 
सिवेशन' में उनका सहयोग नहीं था। पर १८६३ में जब उत्तरी भारत मे 'मोह- 
स्मडन डिफेंस असोसिएशन' की स्थापना हुई तो उसमे सर सैयद ने पूरा सटयोग 
दिया। दस सस्था का उद्देश्य केवल मुसलमानों के स्वार्थों की रक्षा करना था| 
उदार प्रवृत्तियां 

सर सेयद अहमद का प्रभाव पढ़े-लिखे लोगो के एक छोटे वर्ग तक ही 
सीमित था। राजनैतिक क्षेत्र में नस्म विचारों के होते हुए भी धर्म ओर 
समाज-सुघार के ज्चोत्र में उनके विचार बड़े उम्र थे, और इसलिए एक 
रुढिवादी समाज में उनके अधिक व्यापक होने की आशा नहीं थी। म॒स्लिम समाज 
के हृदय तक तो वे लोग पहुच सकते थे जो अपने कार्योका आधार धर्म मे स्वकर 
चलते । धार्मिक दृष्टि से, सर सयद ने ईसाई मिशनरियों के श्राक्रमण से इस्लाम 
का बचाव करने की चेष्ठ की, पर इस्लाम का-कोई आकर्षक रूप वह जनता के 
सामने नहीं रख स्रके | स्वय घर्म से अधिक तक में उनका विश्वास था। “तक- 
लीद' अथवा स्व्रतियों पर आख मीच कर विश्वास कर लेने की प्रदत्त की 
उन्होंने कड़ी आलोचना की । जनता धर्म के सब्रध में तनिक भी आलोचना 
सह सकने के लिए. तैयार नहीं थी। सर सैयद ने मुस्लिम समाज मे प्रगति- 
शीलता की जिस धाय को जन्म दिया था, वह लोकप्रिय न बन सकी । उनके 
निकट अनुयायियो के लिए भी उन प्रतिक्रियावादी विचार-घाराओं के प्रभाव से 
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अपने को बचा रखना कठिन होगया, जो हिन्दू-समाज की अनेकानेक प्रदृत्तियों के 
समान इस्लाम में भी व्यापक होती जा रही थीं। जनता के मन की तो वही 
चीज थी, जनता अपना आत्मविश्वास खोना नही चाहती थी। इस सम्बन्ध मे 
अमीरञली की स्वनाओ का बड़ा प्रभाव पड रहा था | उनकी स्पिरिंट ऑफ़ 
इस्लाम? नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का पहिला सस्करण १८६१ ई० में निकला था | 
इस्लाम के प्राचीन गौरव का विशद चित्र भारतीय मुसलमानों के सामने रख 
देने, और इस्लाम में उनके आत्मविश्वास को जाग्रत्‌ करने में अमीरञअली का 
बहुत बडा हाथ रहा है। उन्होने पैग़म्बर के व्यक्तित्व का कोमल पक्त सुन्दर से- 
सुन्दर रूप मे अपने पाठकों के सामने रखा । पैगम्बर व प्रारम्मिक खलीफ़ाओं 
के मस्तिष्क की प्रखरता, भावनाओं की उदारता और आचार की पवित्रता 
अमीरअली के शब्द-चित्रों मे जीवित हो उठी | इस्लाम मे मुसलमान जनता 
का ममत्व जागा | अमीस्श्वली ने जिस काम को शुरू किया था, खुदाबख्श 
आदि लेखकों ने उसे ओर आगे बढाया | 
सर सेयद अहमद के निकट अनुयायियों पर भी हम इस नई विचार-धारा 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से पाते हैं। चिराग़ अली ओर मोहसिनुल्मुल्क ने तो सर 
सैयद के नेतृत्व का ही अनुकरण किया । वे दोनो पश्चिमी विचारों और अंग्रेजी 
शासन के उतने ही कट्टर समर्थक थे जितने सर सेयद | पर और लोग जो 
उम्र में कम थे, तेज कदम रखने के लिए तैयार थे। इनमें अल्ताफ हुसेन हाली, 
शिवली नोमानी, नजीर अहमद आदि के नाम मुख्य हैं | सर सेयद ने मुसलमानों 
को एक नयी राह पर चलने का आदेश दिया था, पर वह राह मुसलमानों 
की अपनी राह नहीं थी, पश्चिम की राह थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने सबसे 
पहिले मुसलमानों के आत्म-विश्वास को जागृत किया | हाली भी सर सैयद के 
समान मुसलमानों के वर्तमान जीवन से दुःखी थे, पर उनमें और सर सैयद मे 
एक बडा अन्तर था। सर सैयद सामाजिक पुनर्निमोण की प्रेरणा पश्चिम से 
प्राप्त करना चाहते थे; हाली के सामने मुस्लिम सस्कृति का प्राचीन वैभव था। 
हाली ने मुसल्मानो की अपनी जबान में ही उन्हे नव-विर्माण का संदेश दिया। 
सर सैयद का उदू को विकसित करने का प्रयत्न बहुत दिनो न चल पाया था, 
पर इस बीच जकाउल्ला और नजीर अहमद जैसे लेखकों ने उदू को साज-सवार 
दिया था । इस मंजी हुई भाषा मे हाली का धारा-अवाह अपने पूरे वेग से 
चला | हाली सर सैयद के रास्ते से हट कर अपना अलग रास्ता बना चुके थे । 
शिवली नोमानी ने इस नये रास्ते को और मी प्रशस्त बनाया | शिवली 
नोमानी का दृष्टिकोण भी वही था जो हाली का था। सर सैयद इस्लाम को 
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पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि से कलना और परखना चाहते थे। हाली और 
शिवल नोमानी जान, कला, सस्कृति सत्र कुछ इस्लाम की कसौटी पर कसते थे | 
शिवली एक बडे साहित्यकार और राष्ट्रनिमाता थे। उनका “शैर-उल-अजम' 
फास्सी कविता के गहरे अध्ययन का परिचायक है। 'सिरातुन्नबी' के नाम से 
उन्होंने पैगम्बर की एक महान्‌ जीवनी लिखी । शिबली ने इस्लाम के कई अन्य 
महान्‌ व्यक्तियों के भी बडे प्रभावशाली जीवन-चरित्र लिखे हैं। १६०८ में वह 
लखनऊ के 'नदवत-उल-उल्मा के प्रिसिपल नियुक्त होगए, थे, पर वहा से जल्दी 
ही अलहदा होगए, ओर आाजमगढ में उन्होंने एक लेखक सघ--द्ार-उल- 
मुसन्निफीन!--की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इस्लाम के आदशों का प्रचार 
करना था। आज भी यह सस्था, सुलेमान नदवी के नेतृत्व मे, बढ़ा अच्छा 
काम कर रही है । सर सैयद के समान शिवली भी अग्रेजी शासन में विश्वास, 
रखते थे, पर अन्तर यह था कि शिबली की इस्लाम-मक्ति उनकी राजभक्ति से 
कही बढी हुई थी । १६०८ के वाद से उन्होंने अपनी इन दोनो प्रवृत्तियो में विरोध 
पाया,और तबसे वह, खुले-आम, श्रग्नेजी शासन के विरोध में, और इस्लाम के 
पक्त में, आ खडे हुए थे । जमाना तेजी से कर ले रह्य था । मुस्लिम समाज में 
भी आत्म-विश्वास और राजनैतिक जागति की भावनाएं, फैलती जा रही थीं । 
इकबाल 

इन्हीं दिनों भारतीय इस्लाम में एक महान्‌ व्यक्तित्व अपनी अदूट प्रतिमा 
लेकर आया, जिसने अपने प्रमाव की अमिटय छाप आने वाली पीढियों पर 
लगादी । यह थे डॉ० इकबाल । डॉ० इकबाल का जन्म १८७३ ई० मे, पञ्ाब में, 
हुआ । कवि के नाते तो वह अपने कॉलेज-जीवन से ही प्रसिद्ध हो चले थे -- 
यद्यपि उनकी पहिली प्रसिद्ध कविता 'कोहे हिमाला अग्रैल १६०१ के 'मखजन! 
में प्रकाशित हुई। एक नई फिलॉमफी के सदेशवाहक के रूप में इकबाल हमारे 
सामने १६०८ के बाद ही आये। इस्लाम में अडिग विश्वास उन्हे अपने 
लाहौर के शिक्षको और सायियों--टी० डब्ल्यू० आनोंल्ड, मौलाना मीरहसन 
आदि--से मिला था । १६०५ से १६०८ तक इकबाल इंग्लैंड व जर्मनी मे 
रहे | यहा रह कर उनका यह विश्वास और भो मजबूत बना । पश्चिमी सम्यता 
की सारहीनता और खोखलेपन का भी उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उस 
सभ्यता के पीछे शक्ति की व्यापकता से भी वह प्रभावित हुए. विना न रह सके | 
इकबाल ने देखा कि यह शक्ति ध्वसात्मक कार्यों में लगाई जा रही है। व्यक्ति- 
गत जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं हे । सामूहिक जीवन संघ॑मय है | 
व्यक्ति का व्यक्ति से, वर्ग का वर्ग से, और राष्ट्र का राष्ट्र से सघर्ष चल रहा है। 


की 


३६ हमारी राजनैतिक समस्याए, 


उन्होने 'यह भी देखा कि पूर्व मे आदर्शवादिता और मिल-जुल कर काम करने 
की प्रद्नत्ति है, पर पूर्व में शक्ति नहीं है। इकबाल ने अपने सरल पर सशक्क 
व्यक्तित्व का समस्त बल अपने देशवासियों भे शक्ति का सचार करने में 
लगा दिया । 

इकबाल का शक्ति का संदेश हमे स्वामी विवेकानन्द की याद दिलाता है! 
अपने देशवासियों के लिए. विवेकानन्द का सन्देश भी यही था। विवेकानन्द 
ने कहा था, “सबसे पहिले बलवान बनो | सशक्त बनो। मेरे मन में तो 
दुष्ट व्यक्ति के लिए भी आदर है, यदि उसमे पुरुषत्व और शक्ति है, क्‍यों कि 
शक्ति उसे किसी भी दिन अपनी दुष्टता छोडने पर मजबूर कर सकती है, 
ओर उसे थह प्रेरणा दे सकती है कि स्वार्थ की दृष्टि से किये जाने वाले अपने 
सब कामों को छोड़ दे, और इस प्रकार उसे चिरन्तवन सत्य से तदाकार कर 
सकती है |” इकबाल का यह भी कहना था कि जिन्दादिल बुतपरस्त काफ़िर भी 
उस मुसलमान से अच्छा है जो हरम मे सोया पडा रहता है) विवेकानन्द ने 
जैसे काकू, करताल, मृदज्ञ आदि के साथ भक्ति की सस्ती भावप्रवण अभि- 
व्यक्ति को बुग बताया था वैसे ही इकबाल सूफ़ियों की इसी किस्म की बहुत 
सी बातों के खिलाफ थे। उनका मत था कि यह सब अरब की पुरुषत्व- 
प्रधान सम्यता पर यूनान की स्लेण सभ्यता के प्रभाव का परिणाम था | व्यक्तित्व 
की महानता मे इकबाल का विश्वास था | अभूतपूर्व प्रतिमा वाला एक महान्‌ 
सशक्त, व्यक्तित्व--उनका आदर्श था। नील की 3प72८:-४/४० की कल्पना 
का उन पर स्पष्ट प्रभाव था। इकबाल की कविताओं मे--चाहे हम उनके 
किसी भी सग्रह को उठा ले--शक्किशाली व्यक्तित्व के निमीण पर जोर दिया 
गया है । उनके इस सन्देश से भारतीय मुसलमानों को निःसन्देह एक नया 
बल प्राप्त हुआ | 

राष्ट्रीयता का विकास 

इस बीच, मुसलमानों मे राष्ट्रीय मावना प्रबल होती जारही थी | इस राष्ट्री- 
यता का आधार भारतीय मुस्लिम-समाज की वैसी ही प्रतिगामी प्रदत्तिया थीं, 
जिन्होंने हिन्दू-समाज में राष्ट्रीय को जन्म दिया था | इस्लाम की महानता 
में एक अमिठ विश्वास की आधार बनाकर मुसलमानों मे राष्ट्रीयवा की भावना 
फैली । अमीरश्लली आदि उसके प्रवर्त्तकों में हैं। शिवली नोमानी का उसके 
निर्माण में बठा गहरा हाथ था । १६१२ के बाद इस राष्ट्रीयता ने जोर पकडा | 
कुछ अन्तरोष्ट्रीय घटनाओं से उसे प्रोत्साहन मिला ! उन्नीसरबी शताब्दी के 
अन्त में, वर्की के ' सुल्तान अब्दुल हमीद के नेतृत्व में, इस्लाम के एक 
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बिश्व व्यापी सगठन का जो आन्दोलन चला, उसका उद्देश्य राजनैतिक अधिक 
था, धार्मिक कम | उस समय तो भारतीय मुसलमानों पर इस आन्दोलन का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा, पर १६१२ के आस-पास जब टर्का पर योरोपियन 
राष्ट्रो का आक्रमण होने लगा और मुसलमानों का एक ऐसा देश, जिस पर वह 
मांज कर सकते थे, नष्ट होता दिखाई दिया, तो उनमें सहानुभूति की एक लहर 
दौढ़ गई। इस नये राष्ट्रीय उत्साह ने उदू' के उन दिनो के साहित्य में एक 
नया जीवन ला दिया । अकबर ने अपने तोखे व्यग, शिवली ने पैनी झुथ्कियों 
व इकबाल ने फड़का देने वाली कविताओं से मुसलमानों मे अग्रेजों की उपेक्षा, 
उनकी सस्कृति के प्रति अवजा और राष्ट्रीयवा की एक नई लहर पैदा कर दी | 
इन्हीं दिनो उच्चकोटि के कुछ पत्र भी सामने आये ।| अबुल कलाम आ्राजाद 
का 'श्रलद्दलाल' बढ़ी जोरदार शैली में सामाजिक और राजनैतिक दोनों क्षेत्र 
मे बढ़े उम्र विचारों को व्यक्त किया करता था। जफरश्रली खा के “जमीदार' 
ने तो उत्तरी भारत के उदू जानने वालों मे - अ्रखबार पढने का एक नया 
शौक ही पैदा कर दिया । मोहम्मदअली अपने अंग्रेजी के 'कॉमरेड' व उदू' के 
'इमददं? द्वारा इस नये इन्किलाब में पूरा हाथ बय रहे ये। मोहम्मदअली 
क्रियात्मक राजनीति में भी प्रमुख भाग ले रहे ये--१६१४१ में उन्होंने डॉ० अन- 
सारी के नेतृत्व में एक मिशन टर्की भेजा | महायुद्ध में जब अंग्रेजी सेनाए. 
वर्क के लिलाफ लठ रही थीं. तब्र तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों में हुब्चुलवतनी 
फा एक नया जोश मौजें लेने लगा। सरकार का ठमन-चक्र उसे रोक तो सका, 
पर कुचनलने मे असमर्थ रहा । आजाद, मोहम्मदअली आदि सब जेल मे थे, 
पर जन-माधारण मे राष्ट्रीयता की भावना फैलती जारही थी । १६१६ में मुस्लिम- 
लीग शरीर कांग्रेस ने एक समभौते पर दत्तसत किये । १६१७ में श्रग्रेजी सर- 
कार को हिन्दुस्तान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति प्रोषित करने 
पर मजबूर होना पढा । परन्तु असन्तोप सुलगता रहा | युद्ध समाप्त हुआ तो 
काला कानून श्राया श्रीर उसके साथ गाघीजी के सत्याग्रह की धमकी, ओऔर 
शमतसर का हत्याकाण्ड ! राजनैतिक आन्दोलन की लपदे आकाश को चूमने 
के लिए बढ़ीा--शऔर हिन्दुम्तान के मुसलमानों ने देश के लिए बठी-से-बडी 
ब्रलि देने की तैयारी कर ली । 

१६२०--२१ में देशव्यापी एक बढ़े राजनैतिक आन्दोलन का होना अनि- 
बाय था--पर गाधीजी के नेतृत्व ने उसकी रूपरेखा को बदल दिया। किसे 
एए एत्याकाणर्टो के स्थान पर एफ संगठित अधिसात्मक आन्दोलन का विकास 
एमा। मुस्लिम-समाज ने खुले दिलसे गांधीजी के नेतृत्व यो स्वीकार किया । 


श्८ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


देशभर मे खिलाफ़त कमेटिया बन गई और एक केन्द्रीय ख़िलाफत कमेटी के 
नेतृत्व मे उन्होने टर्की के प्रति अग्रेजी सरकार की नीति का खुला विरोध आरम्भ 
कर दिया | १६१६ के अन्त मे गांधीजी के प्रयत्न से, जब श्रलीवधु जेल से छूटे 
तब इस आन्दोलन को एक नया वल मिला | उलमाओ का हार्दिक समर्थन 
उसे पहिले से ही प्राप्त था--अ्रश्नेजों के खिलाफ़ | खिलाफ़त के पक्त मे 
जो आन्दोलन किया जा रहा था उसे देश के कोने-कोने तक फैलाने में उनका 
बडा हाथ रहा है। १६२० मे जब अबुल कलाम आजाद जेल से निकल कर 
आये, तब आन्दोलन का वेग और भी प्रबल होगया | मई १६२० में अखिल 
भारतीय ख़िलाफत कमेटी ने गांधीजी के 'अदम-तआवुन' (असहयोग) के कार्य- 
क्रम को अपनाया--काग्रेस ने इस कार्यक्रम को कई महीने वाद स्वीकार किया | 
मुस्लिम-लीग के लिए भी पाछे रहना कठिन होगया | मौलाना शौकवश्नली की 
प्रेरणा से मुस्लिम-लीग ने भी असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया-- 
पर वास्तविक काम ख़िलाफ़त-कमेटी के नेतृत्व मे ही हुआ | १६२०-२१ मे 
भारतीय राष्ट्रीयवा की स्त्रतन्त्र रूप से विकसित होने वाली दो विभिन्‍न धारायें--- 
गज्ञा और यमुना के समान--एक दूसरे से जा मिली, और उनके इस सम्मिलन 
से राष्ट्रीय आन्दोलन को एक अभूतपूर्व बल प्रास हुआ | अग्रेजी शासन की 
जड़े हिल उठी | यह सच है कि बहुत कम हिन्दू या मुसलमान यह जानते थे 
कि वह किस लक्ष्य की प्रासि के लिए सघष्र और बलिदान कर रहे हैं, वह तो 
सप्रषन मे ही एक नये गौरव का अनुमव कर रहे थे। १६२०-२१ का वह 
स्व्रातन्ष्य-युद्ध हमारी राजनीति के इतिहास मे सचमुच एक गौरवशाली स्मृति है ! 
साम्प्रदायिकता की प्रगति 

आन्दोलन का धार्मिक पक्ष बिल्कुल स्पष्ट था। आजाद और मोहम्मदअलो 
उसके दो प्रमुख नेता थे, दोनो के जीवन की प्रेरणा का मूल-लोत धर्म था ! 
आजाद के लिए तो यह मुसलमान का फर्ज था कि वह या तो अपने की खत्म 
करदे या अपनी आजादी कायम रख सके | मोहम्मदआअली भी कम धार्मिक न 
श्वे। राष्ट्रीयगखिलाफत आन्दोलन के दिनो की दो प्रमुख घटनाओं---१६२० की 
हिजरत और १६२१ के मोपला-आदोलन--से भी इस धार्मिक प्रवृत्ति का पता 
लगता है। १६२१ के अत में आजाद और अलीबन्धु फिर गिरफ्तार कर 
लिए गए.। फर्वरी १६२२ में, चौरीचौरा के हत्याकाण्ड के बाद, गाधी जी ने 
आन्दोलन स्थगित कर दिया । नवम्बर १६२२ में मुस्तफा कमाल के उस समय के 
सुल्वान-ख़लीफा को पदच्युत करके टर्कों के शासन की बागडोर अपने हाथ में 
लेते ही खिलाफत आदोलन का सारा आधार ही खत्म होगया। आने वाले 
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वर्षों में निगशशा और खीम हमारी राजनीति का मुख्य विपय बन गई। साप्र- 
दायिकता के आधार पर होने वाले कौंसिलो के नये चुनाव ने साप्रदायिक 
विद्वेष को प्रोत्साहन दिया। गलतफहमियों के इस वातावरण में दूसरों के दोष 
ढंढ़ निकालना कठिन नहीं था। हिन्दुओं में यह भावना जोर पकडने लगी कि 
खिलाफत का साथ देकर उन्होंने एक सकुचित धार्मिकता का:समर्थन किया था । 
मुसलमानों का ख्याल था कि हिन्दुओं के दब्बूपन की ग्जह से उन्हें सफलता 
नहीं मिल सकी । ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय-शक्ति का साप्रदायिकता की धाराओं 
में बह निकलना स्वाभाविक ही था। अग्रेजी सरकार से जब बस न चला तो 
हिन्दुओं ने मुसलमानों के कान उमेठने की कोशिश की । और मुसलमानों ने भी 
हिन्दुओं पर अपना ग़स्सा निकालना चाहा । साप्रदायिकता के इस प्रबल भन्का 
बात में राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बहुत बडा अश डिग उठा। मौलाना मोहम्मद 
अली ने १६२३ मे जेल से छूटने पर कहा कि अब वह एक छोटे केदखाने से 
बडे कैदखाने भें आगये हैं । उसी वर्ष कोकोनाडा कांग्रेस के वह सभापति बने । 
पर, उनकी राजनीति उतनी उम्र नहीं रह गई थी, और धीरे-धीरे वह क्रियात्मक 
राजनीति के क्षेत्र से हव्ते गए, यद्यपि वह अपने अन्तिम दिनों तक़ भी ज़ाप्रदा- 
बिकता के कट्टर समर्थक नहीं बन सके थे। पर, मौलाना शौकतश्रली ने तो' 
अपने को सांप्रदायिकता के हाथ बेच ही दिया | उधर स्वामी भ्रद्धानन्द ने, जो 
दिल्ली मे मशीनगनो के सामने छाती खोलकर खड़े होगए, थे और जिन्हें मुस- 
ल्‍्मानो ने जामामस्जिद में भाषण देने पर मजबूर किया था, हिन्दू साप्रदायिकता 
का नेतृत्न अपने हाथो में लिया। और, लाजपतराय जैंसे कदर और मजे हुए 
देशसेबी भी साप्रदायिकता की ओर कुक चले । इन घटनाओं की प्रतिक्रिया 
मुस्लिम-जनता पर होना स्वाभाविक ही था | बड़े-बडे लेखक भी इस प्रभाव स 
बच न सके। अमीस्श्रली ने श्रग्रेजों की आलोचना करना बन्द करदी, और 
खुदाबख्श खुले आम हिन्दुओ को गालिया देने लगे । 

इकबाल के शक्तिशाली व्यक्तित्व की चर्चा ऊपर आ चुकी है। इकबाल 
क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र मे कमी नहीं रहे, पर उनके प्रभावशाली साहित्य 
और सशक्त व्यक्तित्व का प्रभाव, मुसलमान राजनैतिक कार्यकर्ताओं के जीवन 
और आदशशों पर बहुत गहरा पड रहा था । यह प्रभाव, यह कहने में हिचकिचा- 
हट नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीयवा के सर्वथा विरुद्ध था, और सामाजिक- 
सगठन के मार्ग में भी रुकावट डालने वाला था। इकबाल अपने योरुप-प्रवास 
से लौटने के बाद से ही राष्ट्रीय के कइर विरोधी होगए थे। उन्होंने योद्प 
में राष्ट्रीय का नम्न-ताण्डव देखा था और तभी से अन्‍्तर्राष्ट्रीयता में वह 
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विश्वास करने लगे थे, यद्यपि उनकी अन्तर्राष्ट्रीयीय की कल्पना एक अखिल- 
मुस्लिम-सगठन की सीमाओं से वधी थी। जबकि कुछ मुसलमानों ने अपनी राष्ट्रीयता 
की प्रेरणा घ्म से प्राप्त को, इकबाल का मत था कि राष्ट्रीयवा धर्म की शत्रु है। 
उन्होंने कहां-- 

इन ताजा खुदाओं मे 'बडा सबसे वतन हे, 

जो पैरहन उसका है वह मजहब का कफ़न है। 
ओऔर-- 

चीनो असर हमारा हिन्दोस्तां हमारा । 

मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहा हमारा ॥ 

इस विचार-धारा से राष्ट्रीयता का अहित और साम्प्रदायिकता का समर्थन 

होना खाभाविक था । इकबाल की अनन्‍्तर्य्रीयता मी कभी शुद्ध रूप न ले 
सकी । सच तो यह है कि इकबाल पर विचारों का अधिक प्रभाव पडता था, 
वस्तु-स्थिति का कम | इस्लाम के वह प्रशसक्र थे--पर उसके और मुस्लिम 
समाज के वर्तमान संगठन के अन्तर को वह न देख सके, एक विश्व-व्यापी 
सगठन में उनका विश्वास था--इस्लाम में भी उन्हे इस संगठन का रूप मिला | 
उन्होंने यह सोचने की चिन्ता नहीं की कि उनके सामने इस्लाम का जो रूप 
था, उसमें विश्व-व्यापी सगठन का आधार बनने की पात्रता रह नहीं गई थी, 
न उन्होने यही सोचा कि उनके सामने भी किसी ऐसे ही विश्व-व्यापी संगठन 
का एक कोई विशद प्रयोग किया जा रहा है। इकबाल प्रधानतः कवि थे। 
भावनाये उन्हे उडा ले जाती थी । इस्लाम को उन्होंने आदर्श माना और 
इसलिए राजनैतिक न्षेत्र में उन्होने राष्ट्रीय सस्थाओं के बदले मुस्लिम सस्थाओ 
का--काग्रेस के बदले मुस्लिम लीग का--समर्थन किया । इकबाल ने भारतीय 
मुस्लिम समाज के सामने शक्ति का एक नया आदर्श रखा, पर उसके प्रयोग 
की दिशा के सम्बन्ध मे वह मोन रहे । इकबाल का शक्ति का सन्देश व्यक्ति 
के लिए था--उसका आदर्श व्यक्तित्व को विकास की चरम सीमा तक ले जाना 
था, पर समाज-सेवा का कोई आदश उन्होंने व्यक्ति के सामने नहीं रखा । विवे- 
कानन्द और उनमे यही अन्तर था--ओऔऔर इसी कारण जहा हम एक ओर हिन्दू- 
समाज का नेतृत्व विवेकानन्द के बाद गाधी के हाथो मे पाते हैं, जो जीवन मे 
बडी से बडी शक्ति प्राप्त तो करना चाहता है पर उसे समाज की सेवा मे लगा 
देता है, मुस्लिम-समाज मे इकबाल के वाद जिस व्यक्ति का संबसे अधिक प्रभाव 
रहा वह हैं मुहम्मदअली जिन्‍ना जो सारी शक्ति अपने आप्रमें केन्द्रित कर 
रखना चाहते हैं । ' 
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राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान 
. सांप्रदागिकता के इन अरे दिनो में भी कुछ प्रमुख मुसलमान नेता राष्ट्र 
यवा में अपना विश्वास अडिग बनाये रह सके । इनमे मौलाना अ्रदुल कलाम 
आज़ाद, डॉ० अन्सारी, हकीम अजमल खा, चौधरी खलीकुब्ज़मा आदि के 
नाम मुख्य हैं। जमीयत-उल-उल्मा, जिसकी स्थापना १६१६.में मौलाना 
मोहम्मद-उल-हसन के नेतृत्व में हुई थी, और जिसने १६२१ में मुसलमानों को 
असहयोग का मार्ग स्वीकार करने का प्रसिद्ध फतवा” दिया था, मुफ्ती किफ़ा- 
यतुल्ला के नेतृत्व में, अनवस्त रूप से, राष्ट्रीयवा का समर्थन करती रही | मुस्लिम 
लीग भी यट्ट्रीयता का समर्थन कर रही थी--यद्यपि इन दिनों उसकी शक्ति 
अधिक नहीं थी । १६२७ मे सायमन-कमीशन की नियुक्ति के बाद मुस्लिम- 
लीग में दो दल होगए,। सरकार-परस्त दल ने फीरोजखा नून और डॉ० इक 
बाल के नेतृत्व मे अपना सगठन किया, पर एक बड़े दल ने मुहम्मदअली जिन्ना 
के नेतृत्व में कमीशन के वहिष्कार का निश्चय किया । १६२८ मे नेहरू रिपोर्ट 
के प्रकाशन से राष्ट्रीय विचार रखने वाले मुसलमानों की स्थिति कुछ और कम- 
जोर हो गई । प्रथम-श्रेणी के कुछ मुसलमान नेताओं ने, जिनमे मौलाना मुहम्मद- 
अली सुख्य थे, उसका विरोध किया। मुसलमानों के एक सर्वंदल सम्मेलन ने 
जिसमें लीग का वह दल भी शामिल हुआ था जिसके नेता मि० जिन्‍ना थे, 
नेहरु रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया--पर, इसका परिणाम भी यह हुआ कि 
का््रेस के समर्थक मुसलमानों ने फीरन ही एक 'राष्ट्रीय मुस्लिम दल की स्थापना 
कर ली। १६३० के सविनय अबना आन्दोलन में मुसलमानों ने बड़ी 
सख्या में भाग लिया | १६३१ में लखनऊ में सर अली इमाम के नेतृत्व में 
देश भर के राष्ट्रीय मुसलमानों की एक बहुत बडी कान्फरेंस हुई, जिसमे कई हजार 
व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके कुछ ही दिनों पहिले इलाहाबाद में डॉ० इकबाल 
के समापतित्र में सुस्लिम-लीग का वार्षिक उत्सव होकर चुका था, जिसमें ७५, से 
भी कम व्यक्ति शामिल थे । 

१६२६-३० के विश्वव्यापी अर्थ-सकट के बाद से प्रायः प्रत्येक देश और 
वर्ग मे दो परस्पर विरोधी बिचार-घाराए एक दूसरे से टकराने लगी थी। एक ओर 
तो प्रगतिशील शक्तिया थी, जो समाज के वर्तमान ढाचे को तोड़ फेंकना, और 
एक नये समाज का निर्माण करना, चाहती थीं, और दूसरी ओर प्रतिक्रियात्मक 
शक्तिया थीं, जो अ्रपना सारा बल उसे न केवल सुरक्षित रखने, पर अधिक सशक्त 
बनाने में, लगाना चाहती थी । हमारे देश में, और देश के मुस्लिम-समाज में 
भी; १६३० से १६३७ तक प्रगतिशील शक्रियो का प्राधान्य रह । इन वर्षों मे 
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मुसलमान एक बडी संख्या मे काग्रेस का साथ देते रहे | हुसेन अहमद मदनी 
ओर उद्रैदुल्ला सिधी जैसे प्रमुख उलमा बराबर काम्रेस के साथ रहे। काग्रेस के 
मुस्लिम नेताओं मे मौलाना आजाद, हकीम अजमल खा, डॉ० किचलू, डॉ० 
अन्सारी आदि मुख्य थे | अपने धार्मिक चिन्तन, प्रगाढ विद्बता, ओर प्रेभाव- 
शाली वक्‍्तृवशाक्ते से मौलाना आजाद ने सदा ही समभदार मुसलमानों के एक 
बहुत बडे तबके को काग्रेस के साथ रखने में सहायता पहुचाई है। कांग्रेस के 
साम्यवादी वर्ग मे तो मुसलमानों को एक बड़ी संख्या थी। यूसुफ़ मेहरश्रली 
का नाम इस सम्बन्ध मे अनायास ही याद आजाता है । मैकडोनल्ड के 'साम्रदा- 
यिक निर्णय'के प्रति काग्रेस के अनिश्चय के रवैये ने जहां एक ओर कुछ हिंदुओं 
को अ्रसत॒ष्ट किया था, वहा उससे कुछ मुसलमान भी नाराज हुए, और अन्सारी, 
खलीकुज्जमा आदि ने कामग्रेस को छोड देने की धमकी भी दी। कांग्रेस मे 
मुसलमानों को तादाद जरूर कम होगई, पर अधिकतर मुसलमान बहुत-सी ऐसी 
मुस्लिम सस्थाओ मे शामिल होगए, जिनके आदर्श काग्रेस से मिलते-जुलते थे । 
इनमे पजाब का अहरार दल प्रमुख था। इसकी स्थापना १६३० मे हुई | 
“३० और “३२ के आन्दोलनो और कुर्बानियों मे अहरार पार्टी ने क्रियात्मक " 
भाग लिया । तब से वह देश की एक प्रमुख सस्था बन गईं है। राजनैतिक 
आदकशों में काग्रेस से समानता रखते हुए भी सामाजिक विचारों मे अहरार दल 
उससे आगे बढ़ा हुआ है। राजनीति में उसका दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है। 
१६१६ मे जब वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, अहरारों ने सबसे पहिले 
साम्राज्यवादी युद्ध होने के नाते उसकी आलोचना की, ओर अपने इन विचारो के 
कारण अहरार दल के बहुत से सदस्य जेलों मे गए। सीमाग्रात में इसी प्रकार 
ख़ान अब्दुल गफ्फारखा के नेतृत्व मे खुदाई ख़िदसतगारों का सगठन छुआ। 
सदियों से जिन पठानो के हाथ खून से रज्ञे रहे हैं उनके हृदयो में अहिंसा का 
सफल प्रवेश किस प्रकार हो सका, यह इस युग की एक आश्चर्य-घटना है । 
१६३० के आन्दोलन मे खुदाई ख़िदमतगारों ने अपने अहिंसात्मक अनुशासन का 
बड़ा ज्वलन्त परिचय दिया | तब से यह सारा आन्दोलन काग्रेस के सरक्षण मे 
चलता रहा है, परन्तु पठानों तक ही सीमित है, और सीधा कांग्रेस के अन्तर्गत 
नही है | ख़ान अब्दुल ग़फ्फारखा के व्यक्तित्व द्वारा ही वह उससे सम्बद्ध है। 
मुसलमानों के निम्न-वर्गं, विशेषकर जुलाहों, में भी राष्ट्रीय जीवन के चिह्न दिखाई 
देने लगे थे। इन लोगो ने अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस की स्थापना की | 
उनका दावा है कि यह सस्था देश के ४॥ करोड मुसलमान कारीगरों का प्रति- 
बत्व करती है। इसके अलावा मुसलमानों में, शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस 
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अआदि अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनका भुकाव राष्ट्रीया की ओर है। कुछ 
ग्रातीय प्रद्नत्तिया भी समय-समय पर सगठितहोती रही हैं। इनमे शेख 
मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा संगठित जम्मू और काश्मीर की मुस्लिम कान्फेस, 
वगाल की कृषक-प्रजा पार्टी, व पजाब की यूनियनिस्ट पार्टी प्रमुख हैं । 

१६३७ का चुनाव प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों पर प्रगतिशील प्रहृत्तियों के 
प्राधान्य का स्पष्ट प्रतीक था। प्रोफेसर हुमायू कबीर के शब्दों मे, ““हिहुओं में 
जगह-जगह का्ग्नेंस की जीत हुई, और पुराने विचारों के समर्थक बढ़ें-से-बर्ड 
व्यक्ति उसके सामने टिक न सके । मुसलमानों में भी प्रतिक्रियात्रादी तत्त्व पीछे 
धफेल दिये गए, यद्यपि वे नष्ट नहीं किये जा सके ! ब्रगाल में लीग, जिसे पू जी- 
वादी वर्ग का प्रतिनिधित्व प्राप्त था, प्रजा पार्टी के टिकट पर खडें होने वाले फज 
लुलहफ के सामने टिक न सकी । पजाब में कट्टर साप्रदायिकता की समर्थक 
लीग सर सिकदर के नेतृत्व में हिन्दू और मुसलमान नरम राजनीतिजों का जो सग- 
ठन किया गया था उससे हारी । युक्तप्राव में लीग, कुछ प्रगतिशील तत्वों का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण, नवाब छुवारी और उनके प्रतिक्रियावादी समर्थकों 
पर विजय प्राप्त कर सकी । सीमाप्राव मे कांग्रेस ने लीग को उखाड फेंका, और 
सिंध में भी वह अधिक सफल न हो सकी ।”“* दूसरे शब्दों में, १६३७ में देश 
के सामने एक ऐसा अवसर था जब यदि हिंदू और मुसलमान प्रशतिशील शक्तिया 
मिल जाती तो बहुत कुछ काम कर सकती थीं। पर १६३७ की इन राज- 
नैतिक घटनाओं के पीछे इतिहास की जो प्रत॒ल शक्तिया काम कर रही थी, उन्हें 
कौन रोक पावा ! कुछ लोगों का अनुमान है कि चुनाव के बाद ही यदि कांग्रेस 
सभी प्रातो मे मन्त्रिमए्डल बनाने पर तैयार होजाती तो चुनाव से प्रात की गई 
इस शक्ति को सयोजिव किया जा सकता था। बगाल में फजलुलहक काग्रेंस 
के क्रियात्मक सहयोग के लिये बेचैन थे, पर जब कामग्रेस ने पद-प्रहण न करने का 
निश्चय कर लिया, तो उन्हें मजबूर होकर लीगकी शरण लेनी पडी । सर सिकंदर 
को भी ऐसी ही परिस्थितियों मे लीग का सहाय टटोलना पडा। लीग को 
उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुचाने में फजलुलहक और सर सिकदर का बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। उन प्रार्तों में भी, जिनमे का ग्रेस का बहुमत था, उसकी इस 
अनिश्चयात्मक नीति ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल दिया | मुस्लिम-लीग 
चुनाय के दिनो की करारी हार से अब उभरने लगी थी, और अपने संगठन मे 
जुट गई थी। उसे आशा थी कि मम्रिमण्डल बनाने में काग्रेस उसका सहयोग 
चादेगी, पर जब काग्रेस ने उसकी अवज्ञा की, उसने अपनी सारी शक्ति 

१-प्रो० हुमायू' कबीर : !/शए्जाया रिणाध्वाए5, 906-42, पएृ५ १४-१५। 
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मुसलमानों को उसके ख़िलाफ़ संगठित करने में लगादी | श्रनुमव की कमी, और 
राष्ट्रीयता के शुद्ध-स्वरूप की न पहिचान पाने के कारण कामग्रेस मंत्रियों ने कुछ 
गलतिया भी कीं । मुस्लिम-लीग ने कांग्रेस को बदनाम करने, और मुसलमानों 
को उसके ख़िलाफ भडकाने में इन ग़लतियों से पूरा लाभ उठाया। 
इन्हीं दिनो, अंतराष्ट्रीय प्रश्नो को लेकर, काग्रेंस और अग्नेजी सरकार के 
बीच सघर्ष एक व्यापक रूप ले रहा था। कांग्रेस की शक्ति को कुचलने के लिए 
सरकार के लिए, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होगया | 
लीग ने इस अवसर से लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया | 
इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयवा के विकास के मार्य में अग्रेजी सरकार और 
मुस्लिम साप्रदायिकता दोनों ने मिलकर एक दुर्भग्र प्रतिक्रियावादी मोचों स्थापित 
कर लिया । अगले अध्याय मे हम इस मोर्चे की वारीकियों से अवगत होने का 
प्रयत्न करेंगे। 


१ छे ४३ 
, इस्लिम लीग ओर पाकिस्तान की मांग 
इकबाल का स्वप्न 

यह बात साधारणठया मानी जाती है कि हिन्दुस्तान के बय्वारे का विचार 
सबसे पहिले डॉक्टर इकबाल ने मुस्लिम लीग के १६३० के इलाहाबाद-अधिवेशन 
के सामने रखा था । इस सम्बन्ध मे कुछ बातें जान लेना ज्ञरूरी है। डॉक्टर 
इकबाल ने इस मापण में कहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि मारतीय मुसल्मानी 
का भाग्य उन्हें मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रातों के एक राजनैतिक संगठन की ओर 
ले जा रहा है। यह कल्पना ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के उनके अपने अ्रध्ययन का 
परिणाम थी। इस कल्पना के पीछे एक विश्व-व्यापी मुस्लिम-संघ का उनका 
खप्न तो प्ृष्ठ-मित्ति का काम कर ही रहा था, पर हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्न 
पर दृष्टि रखते हुए भी इकबाल का यह विश्वास हो चला था कि ,प्रान्तों के पुनः 
सगठन से हमारी साम्प्रदायिक समस्या का हल प्राप्त हो सकेगा | साप्रदायिक 
चुनाव के वह कट्टर विरोधी थे, और उनका विश्वास था कि यदि प्रातों का फिर 
से संगठन किया जाय, और मुस्लिम-प्रातों को पु खायत्त-शासन दे दिया 
जाय तो मुसलमानों के लिए. दूसरी कौमों से समझौता कर लेना आसान हो 
जायगा । इस तरीके को साम्प्रदायिक चुनाव पर वह तरजीह देते थे । 

इकबाल ने अपने भाषण में यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि यह 
विचार केबल उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा? है। वह जानते थे कि जहा तक 
मुस्लिम-जनता का प्रश्न है, वह निस्सदेह सघ-शासन का समर्थन करेगी । 
“व्यक्तिगत-इच्छा' की दृष्टि से भी इकबाल देश के बंटवारे का समर्थन नहीं कर 
रहे थे। वह तो केवल इस सिद्धान्त का विश्लेषण कर रहे थे कि हिन्दुस्तान की 
आवहवा, वर्ण, भाषा, धर्म ओर सामाजिक सगठन की विनिन्रवाओं को - देखते 
हुए. यह सभव हो सकता है कि उसके अन्तर्गत भाषा, वर्ण, इतिहास, धर्म और 
आर्थिक खार्थों की एकता के आधार पर कई ऐसे छोटे राज्यों की स्थापना की 
जा सके, जो एक बडी सीमा तक स्वाधीन हों। इसी सम्बन्ध में उन्होंने यंह 
विचार भी व्यक्त किया था कि मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रान्द अखिल-मारतीय 
सघ-शासन के अन्तर्गत एक राजनेतिक इकाई का रूप ले सकेगा | हम इस बात 
को भुला नहीं सकते कि डॉक्टर इकबाल सारे देश के लिए. एक सघ-शासन की 
स्थापना के पक्तु में थे। पर, वह एक सच्चा सघ-शासन” चाहते थे, जिसमें वे 
सब अंधिकार जो केन्द्रीय-शासन को सोपे न गए, हों, प्रातीय सरकारी के हाथ में 
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रहे, ओर केन्द्रीय-शासन केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सके जो प्रान्तोय 
शासन द्वारा स्पष्टतः उसे दे दिये गए हो। अपने इन विचारों मे इकबाल निस्सदेह 
अपने समय से बहुत आगे बढ़े हुए थे | 
केन्रिज : पाकिस्तान की जम्मभूसि 

यह एक दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहिले कैंब्रेज- 
यूनीवर्सिटी के मुस्लिम विद्यार्थियों के एक छोटे से दल मे उत्पन्न हुआ | जनवरी 
१६२३ में, जब पालमेण्ट की एक सयुक्त-कमैटी हिन्दुस्तान के भावी शासन- 
विधान के संबन्ध मे खोजबीन कर रही थी, क्रैम्ब्रिज के चार मुसलमान विद्यार्थियों 
ने--जिनके नाम थे, मोहम्मद अ्स्लम खां, रहमतअली, शेख मुहम्मद सादिक्ल 
और इनायत॒ुल्लाखा--“अब या कभी भी नही” के नाम से चार प्रष्ठोका एके पैम्फ- 
लेय छापा, जिसमे, पहिली बार, हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बाठने का विचार 
प्रगण किया गया था । दलील यह'थी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान गैर-मुसल्मानों 
से हर तरह से मुख्त लफ है | उनका खाना-यीना, पहिनना-ओ ढ़ना, रस्म-रिवाज, 
शादी के वरीके वगैरा सब अलहदा हैं, और इन कारणों से वह एक अलग 
राष्ट्र मान लिए जाने के हकदार हैं । अलग राष्ट्र होने के नाते उनका यह अधि- 
कार होजाता है कि वह अपने एक अलग राज्यका संगठन करें | प्रकृति ने पञ्चाब, 
काश्मीर, सिन्‍्ध और सीमा-प्रदेश के प्रान्तों को इसके लिए. निर्धारित किया है | 
इन प्रान्तो को मिलाकर यदि एक राज्य का निर्माण किया जाय तो उसकी 
भौगोलिक सीमा फ्रास से दुगुनी ओर आबादी लगभग बराबर होगी | कैम्ब्रिज 
के इन विद्यार्थियों ने डॉक्टर इकबाल से अपना मत-मेद | स्पष्ट शब्दों में प्रगट 
किया । उन्होंने कहा कि इकबाल की कल्यना तो केवल यही थी कि इन ग्रान्तो 
को मिला कर एक राज्य बना दिया जाय, ओर वह अखिल-मारतीय सघ-शासन 
के अन्तर्गत हो । उसके विरुद्ध, यह लोग चाहते थे कि इन ग्रान्तो को मिलाकर 
एक पूर्ण स्व॒तन्त्र राज्य करी स्थापना को जाए, देश के अन्य भागों से जिसका 
राजनैतिक सम्बन्ध केवल अर तराष्ट्रीय डंग का हो | यदि देश मे सघ-शासन की 
स्थापना हुई तो उसमे हिन्दुओं की प्रधानता अनिवार्य है और मुसलमानों को ऐसे 
सघ्र में शामिल होना पडा तो उनकी हालत गलामो से भी बदतर होगी। यह 
विचार काफी दिनों तक केवल कुछ खब्वो-दिमागो की उपज माने जाते रहे । 
गोलमेज-परिषद्‌ मे शामिल होने वाले प्रमुख मुसलमान प्रतिनिधियों से जब उसके 
सम्बन्ध में पूछा गया तो एक ने तो बताया कि वह 'कुछ लडकों की योजना है 
और दूसरे ने काल्पनिक और अव्यावह्रिक कह कर उसकी आलोचना की | 

इस पैम्फ्लेट पर दस्तखत करने वाले चार व्यक्तियों में से एक, रहमतअली, 
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ने अपने इस प्रचार को पूरे जोर के साथ जारी रखा | जुलाई १६३५ में उन्होंने 
एक नया पैम्फलैट छापा, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को फिर से 
दोहराया, और इस वात पर आश्चर्य प्रगठ किया कि जबके बर्मा हिन्दुस्तान से 
अलहदा किया जा सका तो पाकिस्तान के एक खतन्‍्न्र राज्य बनाये जाने में क्या 
कठिनाई हो सकती है। १६४०मे कराची में पाकिस्तान नेशनल मूचमेण्ट' के तत्तवा- 
बधान में की गई एक समा में उन्होंने एक बयान दिया जो “इस्लाम की मिल्लत 
और भास्तीयता का खतरा के नाम से बाद में प्रकाशित किया गया । इस पैम्फलेट 
में उन्होंने बताया कि 'मिन्नत' के सामने जो सबसे बड़ा काम है, वह “हिन्दुस्तान 
को तोड़ना और एशिया का पुनर्निरमाण' करना है। उन्होंने भारतीयता को इस्लाम 
के लिए घातक बताया । और लिखा कि 'मिल्लतः के बचाव के लिए. यह जरूरी 
है कि वह हिन्दुस्तान से अपने सम्बन्ध तोड दे। उनका विश्वास था कि हिन्दुस्तान 
न तो कमी मुसलमानों को मातृभूमि था, न कमी होगा । इस बीच, रहमतश्रली के 
आन्दोलन की सीमाए उ तर-पश्चिमी प्रान्तो से बहुत आगे बढ चुकी थीं। वह एक 
मुस्लिम राज्य की नहीं, कई मुस्लिम राज्योकी कल्पना करने लगे थे। उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की जो योजना थी, उस पर तो रहमतअ्ली 
पूरा जोर दे ही रहे थे, परन्तु उन्होंने अब इस बात का प्रचार करना आरम्म 
किया कि बंगाल और आसाम मिलकर “रगे-इस्लाम' का रूप ले लें, और 
हेदराबाद की रियासत 'उसमानिस्तान! के रूप में एक स्वतन्त्र राज्य बन जाय, 
और ये तीनो स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य अपना एक सघ कायम कर लें ।* 
डाक्टर लतीफ की योजना 

१६३८० में उस्मानिया यूनीवर्सिटी करे एक भूतपूर्व अध्यापक,डॉक्टर लतीफ, 
पाकिस्तान के विचार को सस्ती भावप्रवणता के क्षेत्र से निजाल कर विद्धत्तापूर्ण 
व्रिचार-विनिमय के क्षेत्र में ले आये । १६३८ ई० में उन्होंने “भारतवर्ष का 
सास्कृतिक भविष्य और “मारतवर्ष के विमिन सास्कृतिक प्रदेशों का एक सघ 
नाम की दो विद्वत्ापूर्ण पुस्तिकाए लिखीं। १६३६ ई० मे उन्होंने भारतवर्ष में 
मुस्लिम समस्या नाम की एक पुस्तक में अपने इन विचारों को बडे विश॒द रूप 

१-१७ मार्च १४४५ को लन्दन में एक भाषण में मस्लिस लीग से अ्रपने 
(पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट'! का अतर बताते हुए रहमतअ्ली ने कहा, “मस्लिम 
लीग दो पाकिस्तानी राज्य चाहती दै, हम आठ चादते हैं, लीग ३-३॥ करोड 
मुसत्मानों को हिन्दुस्तान के अन्तर्गत छोड़ देने के लिए तैयार है। .हम उनके 
छ. और राज्य बना लेना चाहते हैं | लीग हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसलमान 
दोनों की सामान्य मातृभूमि सानती है । हम इस विचार से सहमत नहीं हैं ” 


८ , हमारी राजतिक समस्याएं 


से उपस्थित किया ।' डाक्टर लतीफ इस विश्वास को लेकर चले थे कि हिदुस्तान' 
एक अविभाज्य राष्ट्र नही है, परन्तु वह इस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुँचे, कि 
इसीलिए उसके टुकडे कर दिये जाने चाहिए | डॉक्टर लतीफ ने समस्त देश के 
लिए, एक सयुक्त शासन का आदर्श सामने रखा, परन्तु इस एकता का आधार 
था भारतीय राष्ट्र के अन्तर्गत छोटी-छोटी राष्ट्रीयवाओ मे उनकी अपनी मौगो- 
लिक सीमाओ के आधार पर पूर्ण स्व्रायत्त-शासन की स्थापना। डॉक्टर लवीफ़ 
का प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान को १५ सास्क्ृतिक क्षेत्रों मे बाट दिया जाय, जिनमे 
४ मुसलमान व ११ हिंवू हा, और प्रत्येक "क्षेत्र को अपना स्वत-्त्र-शासन अपने- 
आप निधोरित करने की पूरी आजादी हो । 

डॉक्टर लतीफ कुछ नये सिद्धातों की सामने लाये, पर उन्होने उन सिद्धातों 
की व्याख्या नही की । उन्होने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि केन्द्रीय 
शासन और इन स्पतन्त्र क्षेत्रों? में शक्ति ,का बथ्वारा कैसे होगा । उन्होंने 
सांस्क्ृतिक स्वाधीनता की दृष्टि से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले ,जाने की 
कल्पना भी की है, पर इसमे क्या कठिनाश्या सामने आयगी, इसके सम्बन्ध मे 
नहीं सोचा । उन्होने सक्राति-काल के लिए भी ,कुछ सुझाव पेश किये है, 
ज़िनमे प्रमुख़ ये हैं--(१) केन्द्रीय शासन की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया 
जाय, (२) प्रातो और केन्द्र दोनो स्थानों पर अग्रेजी ढग के मन्निमण्डल के 
स्थान पर मिश्रित और स्थायी मत्रिमए्डल बनाये ज़ाय; (३) केन्द्रीय धारा-सभा 
मे कम से कम २३ प्रतिशत मुसलमान हो। मुस्लिम धर्म, व्यक्तिगत काबून 
ओर संस्कृति के सम्बंध में जो प्रश्न सामने आये उनके सम्बंध मे उनका सुकाव 
था कि उनका अतिम निर्णय धायासभा के मुसलमान सदस्थो की एक विशेष 
समिति के हाथ मे हो | 

एक पंजाबी? के विचार * 

डॉक्टर लतीफ ने अपनी विद्वत्ापूर्ण पुस्तकों द्वारा वाद-विवाद की ऐसी 
आग भड़का दी, जिसकी आख़िरी चिनगारिया अमी तक बुझ नहीं पाई हैं। 
१६३६ में पजाब के दो बडे स्वभ नवीन योजनायें लेकर हमारे सामने आये । इनमें 
से एक ये नवाब सर मोहम्मद शाहनवाज, खा, जिन्होंने 'एक पंजाबी के नाम से 
अपनी '0 (:07/८१८:४०० ०६ [06/9' नाम की पुस्तक प्रकाशित की । 'एक 
पजाब्री' ने सिद्धावों की दृष्टि से डॉकेटर लतीफ की योजना का समर्थन किया है 
परन्तु उनकी कुछ अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। हिंदुस्तान को १५ भागोमे बाटने 
के स्थान पर उन्होने यह सुझाव रख। है कि उसे ५ देशो में वाटर जाय | इनमे 
से प्रत्येक कई प्रातों का संघ हो, और स्वय एक अखिल-मारतीय सत्र का सदस्य 
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हो | एक वात जो हमे यहा ध्यान मे रखना चाहिए वह यह है कि नवाव साहब ने 
कहीं इस बात का समर्थन नहीं किया है कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा उससे 
अलहदा कर दिया जाय | इस्लाम के एक विश्व-संघ की कल्पना तो उनके मन 
मेँ सी थी। उनका बिचार था क्वि इस प्रकार का सघ “योझ्प के हाथोसे 
एशिया की आजादी की दिशा में पहिला कदम” होगा, और इससे इस्लाम के 
विश्व-संघ का जो प्रिय आदर्श मुसलमानों के सामने था, उसे प्रात्त करने में 
सहायता मिलेगी । नवाव साहब ने अपनी पुस्तक में बार-बार इस बात पर जोर 
दिया है कि भारतीय मुसलमानों में विदेशी तत्व बिल्कुल नगण्य है, और हिंडु- 
स्वान की जमीन के जरें-जरें के वे मी उतने ही हक्कदार हैं, जितने हिंदू | उनका 
निश्चित विश्वास था कि भारतीय मुसलमानों का भाग्य और भविष्य हिदुस्तान में 
हो है, उसके बाहर कहीं नहीं । 
| सर सिकन्द्र हयात खां योजना 

: एक दूसरी योजना भी पजाब से आई । इसके निर्माता थे सिकन्दर हयात खा, 
वहा के प्रधान मन्नी | उन्होंने १६३६ के आरम्भ में पंजाब की धारा-समा में 
एक भाषण दिया, जो “भारतीय संघ-शासन की योजना की वाह्य-रेखा के नाम 
से प्रकाशित भी हुआ । सर सिकन्दर हयात खा की योजना के अनुसार हिन्दुस्तान 
को सात भागों था 'चेच्रो' में बाय जाना चाहिए। इन सात ज्षेत्रों में से दो 
मुसलमान व पाच हिंदू “क्षेत्र” होगे। प्रत्येक 'क्षेत्र का आंतरिक सगठन सघ-शासन 
के सिद्धातों के आधार पर होगा, और वे सब एक अखिल भारतीय सघ-शासन 
के अग भी होंगे । सर सिकन्दर का मत था कि अग्रेजी प्रातों और रियासतों की 
एक साथ हो रखना चाहिए | उन्हें आशा थी कि इस प्रकार से पडोस करे प्रातों 
और रियासतों में पारस्परिक सहयोग की मावना बढ़ेगी, और वे सव अखिल- 
भारतीय केन्द्र के कार्यों में मी एक सयुक्त आधार पर शामिल हो सकेंगे। सर 
सिकन्दर हयात खा की योजना के अनुसार राजनैतिक शक्ति के तीन विभिन्‍न स्तरों 
की कल्पना की गई है। केन्द्रीय शासन के क्नायम रखने में तो उनका प्रगाढ 
विश्वास था ही। प्रातीय शासन के खत्म किये जाने के वह खिलाफ थे । 
पर इनके अलावा कुछ प्रातों को मिलाकर वह शासन के एक माध्यमिक स्तर 
की स्थापना भी करना चाहते थे । हिंदुस्तान को इस प्रकार के सात भागों में बाट 
देने का उनका प्रस्ताव था| प्रत्येक भाग में जिस नये शासन की स्थापना 
होगी, सर सिकदर की कल्पना के अनुसार, उसे एक ओर हो केन्द्रीय शासन के 
बहुत से अधिकार मिल जायगे, और दूसरी ओर बहुत से ऐसे अधिकार होंगे जो 
प्रांतीय शासन के साथ-साथ उपयोग में लाये जा सकेंगे। शासन का मूला[- 


पू० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


धिकार प्रात मे रखने में ही सर सिकंदर का विश्वास था। 
सर सिकदर हयात खा की योजना बडी दोपपूर्ण थी। यह सममना कठिन है 

कि वह किस सिद्धात के आधार पर देश को सात भागों मे बाटना चाहते थे | 
उनकी योजना के पीछे न तो समस्या के सास्क्ृतिक पक्षु का कोई गहरा अध्ययन 
था, न आर्थिक पक्षु की जानकारी । दक्षिण भारत को वह दो- भागों मे बाठना 
'जाहते थे । मद्रास-प्रात, ट्रावन्कोर, मद्रास की देशी रियासते और कुर्ग को एक 
भाग मे रखने का उनका प्रस्ताव था, और बम्बई प्रांत, हैदराबाद, पश्चिम की 
देशी रियासते मिलकर एक दूसरे समूह का निर्माण करने वाली थीं। इस प्रकार 
बंव्वरि में सास्कृतिक समानता का वनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है। एक 
आर तो हम गुजराती और मलयालम भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों 
को एक ही समूह में पाते हैं, ओर दूसरी ओर मराठी, तेलयू और कन्नड भाषा- 
भाषी विभिन्‍न समूहो मे बाट दिये गए है। यह समझना भी बडा कठिन है कि 
मध्यप्रात के देशी राज्यों का मध्यप्रांत से अलहदा किया जाना किस बड़े उद्देश्य 
की पूर्त्ति के लिए है । राजपूताना के देशी राज्यों को भी कई भागों मे बाट देने 
का प्रस्ताव है। बीकानेर ओर जैसलमेर पंजाब वाले समूह मे मिला दिये जाय॑गे | 
रोष रियासते एक ऐसे अस्तव्यस्त समूह में शामिल होगी जो करधनी के समान 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला होगा, जिसमें ग्वालियर, मध्य-भारत 
के देशी राज्य, बिहार ओर उडीसा के देशी राज्य, ओर मध्यप्रात और बिहार के 
सूबे होगे । सर सिक्रदर की योजना अस्पष्ट और कई दोपोसे पूर्ण है, पर उसका 
महत्त्व इससे है कि उसने पहिली बार हिदुस्तान को कई भागों मे वाट देने के 
विचार को क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में ला खडा किया। सर सिकदर की 
योजना किसी पंडित की अपने अध्ययन-कक्षु भे तैयार की गई सैद्धातिक योजना 

नही थी, एक राजनीतिजञ का गम्मीरता से पेश किया गया प्रस्ताव था | 

मुस्लिम-लीग का निर्णय 
यह है पाकिस्तान के विचार के विकसित ओर पल्लवित होने का एक संक्षिप्त 

/इतिहास। इस अवसर पर मुस्लिम-लीग ने अचानक इस ज्षेत्र में प्रवेश किया, 

ओर बडे उत्साह के साथ इस विचार को अपना लिया । जब्र कि पाकिस्तान के 

सम्बन्ध में दुनिया भर की काल्यनिक योजनायें बनाई जारही थीं, मुस्लिम-लीग 

उनके सम्बन्ध मे बिल्कुल तव्स्थ थी। १६२८ मे, अपने * उद्देश्यों को स्पष्ट 

करते हुए लीग ने अपने एक प्रस्ताव मे घोषित किया कि “भारतीय परि- 

स्थितियों मे केवल एक ही ढंग की शासन-व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, और 

बह है सघ-शासन, जिसके अतर्गंत प्रातो में पूर्ण स्वायत्त-शासन, हो, व उस 
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शासन को वे सब अधिकार प्राप्त हें! जो उसने स्पष्ठलः केन्द्रीय शासम को सोप॑' 
न दिये हों ।” इकबाल की कल्पना का सच्चा सघ-शासन भी यही'था। जब 
१६३५ का एक्ट पास हुआ, जिसमें स्वायत्त-शासन के सिद्धात के आधार परः 
प्रातों का सगठन किये जाने व उनके एक केन्द्रीय-शासन से सबद्ध-सश्लिष्ठ कर 
दिये जाने की योजना थी, तो लीग ने उसे, (उसका जो भी उपयोग हो सके 
कर लेना चाहिए' की नीति 'को दृष्टि में रखते हुए, प्रयोग में लाना स्वीकार 
किया--यत्रपि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि “उसमें बहुत सी ऐसी बातें भीं 
हैं जो एतराज के क्राबिल हैं, और जो शासन और व्यवस्था के सारे क्षेत्र पर 
वास्तविक नियत्रण और मत्रियों और धारासभा द्वारा सच्चे उत्तरदायित्व के निर्वाह 
को असम्भव बना सकती हैं ।”? १६३६ में चुनाव के अवसर पर, मुस्लिम-लीग 
ने अपने उद्देश्यों के सम्बंध मे जो घोषणा की थी, उससे मी उसकी नीति पर 
प्रकाश पडता है। लीग ने अपने उन प्रतिनिधियों के सामने, जो धाय-सभा 
में जाकर काम करने वाले थे, दो उद्देश्य रखे थे--एक तो यह कि मौजूदा 
प्रावीय शासन ओर प्रस्तावित केन्द्रीय शासन दोनो की हटाकर उनके स्थान पर 
“प्रजातत्रात्मक स्वराज्य? की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय, और दूसरे, जहा 
तक वत्तमान घारा-सभाओं का सम्बंध है, “राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
जनता के लाभ के लिए उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।” 
इस प्रगतिशील घोषणापत्र में यह भी कद्दा गया है कि “जब तक सामप्रदायिक 
चुनाव हैं, मुस्लिम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना है ही, पर वह किसी' 
भी ऐसे दल के साथ जिसके उद्देश्य और आदर्श लगभग वही हैं, जो लीग-पार्दी 
के, पूरे सहयोग की मावना में काम करेगी ।” इस घोपणा-पत्र में हम कोई बात 
ऐसो नहीं पाते जिसे साप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी अथवा सकुचित कह सकें। 
प्रगतिशीलता उसमें कूट-कूट कर भरी है। वह हमे एक सोनहले भविष्य का 
विश्वास दिलाता है, जिसमें देश की समस्त प्रगतिशील शक्तिया मिल-जुल कर 
काम करेंगी । प० नेहरू ने कांग्रेस की ओर से भी यही आश्वासन दिया-- 
“क्राग्नेस धारासमाओं में एक निश्चित कार्यक्रम और एक निश्चित नीति के 
साथ प्रवेश कर रही है । वह धारासभाओं में, बहुमत मे हो या अल्पमत में 
अपने इस कार्यक्रम और नीति को आगे बढाने में दूसरे दलों के साथ बडी खुशी 
के साथ सहयोग करेगी ।” 
पर, सूयास्‍्त के रज्ञीन बादलों की तर, आशा और विश्वास की यह कल्पना 
अधिक दिलों नहीं टिक सकी । कांग्रेस के मन्रिमएडल बना लेने के बाद से ही 
सारा दृश्य बदल चला । मि० जिनना ने घोषणा की कि “कांग्रेसी शासन से 
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मुसलमान न तो न्याय की आशा कर सकते हैं और न मलमनसाहत की ही ।” 
जूत १६३८ में लीग ने काग्रेस के सामने ११ मांगें रखी जिनमे एक यह भी थी 
कि “लोग को भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि सस्था मान लिया 
जाय ।” अक्तूबर १६३८ मे सिंध की प्रातीय मुस्लिम लीग कान्फेंस ने, जिसके 
सभापति मि० जिन्ना थे, यह माँग की क्रि भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति रह 
सके और उसके अन्तर्गत हिन्दू और मुसलमान जो दो राष्ट्र हैं वेअपना सांस्कृतिक 
विकास कर सके और आर्थिक और राजनैतिक स्वाधीनता की ओर श्रग्नसर हो सकें। 
इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए हिन्दुस्तान को दो सघ-शासनो में बाठ दिया जाय-- 
एक मुस्लिम राज्यों का संघ हो और दूसरा ग़ैर-म्ुस्लिस राज्यों का। “३२६ के आरम्भ 
में मुस्लिम-लीग की वर्किज्ञ-कमैटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमे शासन-विधान 
के प्रातीय पक्षु की भर्त्तना की गई थी, ओर यह कहा गया था कि वह विभिन्न प्रांतों 
मे मुसलमानों के साधारण श्रधिकारों की रक्षा करने मे भी,सर्वथा असमर्थ रहा है | 
५ अगस्त “३२६ को मि०जिन्ना ने घोषणा की कि एक ऐसे देश मे जिसके अन्तर्गत 
विभिन्न राष्ट्रीयताएं हो पार्लमेटरी ढग के प्रजातंत्र का सफल होना असंभव है| 
ए८ अगस्त १६३६ को लीग वर्किज्ञ-कमेटी ने अस्ताव किया कि “विरोध मे एक 
ध्यायी साप्रदायिक बहुमत के होते हुए. केवल वैधानिक संरक्षण से काम नहीं 
चल सकता ।” सितम्बर १६३६ मे वर्किज्ञ-कम्रेटी ने घोषणा की कि मुस्लिम 
मारत किसी भी ऐसे सघ-शासन की स्थापना का जोरदार विरोध करेगा जिसमे 
पाल॑मेय्री ढग के प्रजातत्न शासन की आड मे एक बहुमत वाले सम्प्रदाय का 
शासन हो ।? इसी प्रस्ताव मे यह भी कहा गया था कि इस प्रकार का शासन- 
विधान इस देश मे, जहा जनता विभिन्न राष्ट्रीयताओं में बटी हुई है, और इसी* 
लिए जहा 'एक़ राष्ट्र के आधार पर एक़ राज्य! की स्थापना का आंदर्शा प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सबंथा अनुपयुक्त होगा । 
नवबर १६३६ मे, युद्ध-सम्बंधी नीति मे मतभेद होने के कारण, कांग्रेस ने 
श्रपने प्रातीय मत्रिमएडल हटा लिए । काग्रेंसी शासन के हट जाने की ,खुशी 
में मुस्लिम-लीग ने २२ दिसबर १६३६ को देशभर में 'मुक्ति-दिवस” मनाया, 
पर काग्रेस के साथ मिश्रित मत्रिमण्डल बनाने के प्रयत्न को श्रमी भी लीग ने 
नहीं छोडा था | फर्वरी १६४० मे जिन्ना साहब ने कहा कि “हिंदुस्तान के 
मुसलमान अपनी किस्मत का फैसला अपने आप करेंगे, उसे किसी दूसरे के हाथो 
मे, चाहे वह अग्रेज हो या हिंदुस्तानी, हर्गिज न छोडेंगे।” परन्ठु, जान पड़ता 
है, उन्होंने अभी तक देश को दो हिस्सों में बांटने की बात नही सोची थी। 
जनवरी १६४० मे “टाइम एण्ड ठाइड” के एक लेख में उन्होंने लिखा, “एक 
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ऐसी योजना बननी चाहिए, जिसका आधार इस सिद्धान्त में हो कि हिन्दुस्तान 
में दो राष्ट्र हैं, परन्तु, ये दोनों राष्ट्र अपनी सामान्य सातृभूसि के शासन 
में सामीदार रह सकें | इस प्रकार के शासन-विधान के निर्माण में मुसलमान 
अग्रेजी-सरकार, का््रेस या किसी मी दल से समभौता करने के लिए, तैयार हैं, 
जिससे वर्तमान का पारस्परिक द्वेष खत्म हो सके, ओर हिन्दुस्तान हुनिया कें दूसरे 
बढ़े देशों मैं अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके । ” इन शब्दों से यह बिल्कुल 
स्ष्ट है कि यद्यपि जिन्ना साहव का यह विश्वास तो बन चुका था कि हिन्दुस्तान 
एक राष्ट्र नहीं है, पर अभी तक वह उसमें एक ही शासन की स्थापना की 
कल्पना कर रहे थे। पर, इसके कुछ ही हफ्तों के बाद लीग ने पाकिस्तान- 
सम्बन्धी अपना ऐतिहासिक प्रसाव सामने रखा, जिसमें यह कहा गया था कि 
“जैसी कोई वैधानिक योजना इस देश में कार्यान्वव नहीं हो सकती और न 
मुसलमानों को स्वीकृत हो सकती है. जिसे निम्न मूलभूत सिद्धान्तों पर ने बनाया 
जाय : भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों की ऐसी हृदबन्दी 
हो कि, आवश्यक प्रादेशिक देरफेर के बाद, जहा मुसलमान बहुसख्या में हों; 
जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में हैं, वहा उन्हें मिलाकर 
खाधीन राज्यों की स्थापना क्री जाय, जिनमें शामिल होने वाली इकाइया 
खशासन-भोगी और सावंभौम रहें।” यह था मुस्लिम-लीग का पाकिस्तान 
सम्बन्धी ऐतिहासिक लाहौर-प्रस्ताव | 

प्रस्ताव अस्पष्ठ ओर अनिश्चित है। उसमें वहुत-सी बातें ब्रिवा किसी 
व्याख्या अथवा विश्लेषण के छोड दी गई हैं | इस प्रस्ताव से पाकिस्तान की 
भौगोलिक सीमाए क्या होंगी, यह समझना वडा कठिन है। क्या इसका अर्थ 
यह माना जाय कि मुस्लिम बहुसख्या वाले प्रान्त अपना एक सघ क्रायम कर लेंगे 
अथवा यह कि उनमें से प्रत्येक एक खतन्त्र और सार्वभौम राज्य होगा १ प्रस्ताव 
में प्रादेशिक देरफेर' की बाद कही गई है, पर उसमें यह नहीं बताया गया है 
कि यह हेरफेर किस सिद्धात के आधार पर होगी । जनता का मत लिए जाने का 
कहीं भी जिक्र नहीं है | यह कहीं नहीं कहा गया है कि नये बनने वाले राज्य, 
या राज्यों में, किस प्रकार का शासन-विधान अमल में लाया जायगा | ऐसी 
दशा में, यदि देश ने इस प्रखाव को बहुत गश्मीरता के साथ नहीं लिया दो 
उसमे आश्चर्य की बाद क्या है ! आम तौर से इसका असर यही पथ कि लीग 
ने यट प्रखाव किसो विश्वास के आधार पर नहीं परन्तु केवल अपनी यजमैतिक 
सोदे करने की शक्ति को बढ़ाने के विचार से किया है। इन दिनों भारतीय 
राजनीति में मुस्लिम-लीग का जो स्थान बन गया था, उसे देखते हुए, यह सदेह 
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लोगों को काफी सम्रमाण दिखाई दिया, तो इसमे भी क्‍या? आश्चर्य था! 
कांग्रेसी मंत्रिमए्डलो के इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम-लीग का महत्व अचानक , 
और तेजी से, वह चला था--यह अंग्रेजी सरकार की नई नीति का परिणाम 
था। काग्रेसी मंत्रिमएडलो के इस्तीफा दे देने से पहिले तो अंग्रेजी शासन को 
आश्चय और कुछ दुःख हुआ । कुछ दिनो तक उसे आशा रही कि केग्रेस 
अपना रवैया बदल देगी तब उन्होने मुस्लिम-लीग और दूसरी साप्रदायिक 
सस्थाओ की ओर सहयोग का हाथ बढाया | सरकारी प्रचार की दिशा फौरन 
बदल दी गई। काग्रेस को बदनाम किया जाने लगा। यह कहा 'जाने लगा 
कि वह अल्प-सख्यक जातियों के विकास के मार्ग मे वाधक है--यहां हम यह न 
भूलें कि जब तक काग््रेस ने पद न छोडे थे कभी किसी गवर्नर ने उस पर साप्र- 
दायिकता का दोप नहीं लगाया था और काग्रेस के इस्तीफा दे देने के बाद भी 
कई गवर्नरो ने का्रेसी मंत्रिमण्डलों के असाप्रदायिक होने का समर्थन किया था, 
परन्तु अब क्योकि अंग्रेजी नीति में परिवर्तन हो चुका था, लीग अचानक 
भारतीय मुसल्माना की एकमात्र प्रतिनिधि बन गईं थी !/ 
पाकिस्तान का सनोविज्ञान 

मि० जिन्‍ना के सामने यह' एक अभूतपूर्व अवसर था, और उन्होंने 
उससे पूरा लाभ उठाया। वह अग्रेज़्ी' शासन के दृष्टिकोण से “अपना 
महत्व समझ गए थे, और उसे अधिक से अधिक बढा लेने का कोई अवसर 
छोडना नहीं चाहते थे । लीग के लाहौर-अधिवेशन मे उन्होंने कहा भी--“आप 
लोग यह न भूलें कि युद्ध की घोषणा के अवसर तक वायसराय गाधी, और 
केवल गाधी, की बात ही करते थे।?”? अब मि० जिन्‍ना का मौका आया था ! 
उन्होंने अपने आपको अग्रेजी नीति का साधन बन जाने दिया--क्योंकि इससे 
उनके अपने साप्रदायिक स्वार्थों की पुष्टि होती थी। उन्होंने अब अग्रेजी 
शासन पर जोर डाला कि वह स्पष्ट रूप'से इस बात की घोषणा कर दे कि वह 
किसी ऐसे विधान को स्वीकृत नहीं करेगा जिसके लिए, मुस्लिम मारत की स्वीकृति 
पहिले से प्राप्त नकर लो गई हो । ' अग्नेजो सरकार ने उनकी “यह बात फ़ौरन 
मान ली ।' १६४० की अगस्त-घोषणा मे यह बात अस्पष्ट रूप से मान ली गईं 
कि विधान मे किसी भी प्रकार का “स्थायी, अथवा अस्थायी परिवर्तन, बिना 
मुस्लिम-लीग के' समर्थन और स्वीकृति के नहीं: किया जायगा । अग्नेजी सरकार 
के लिए. तो यह एक अच्छा अवसर था । विदेशा में जनममत' तेजी से भारतीय 
स्वाधीमता के पक्त मे होता जा रहा था--उसे इस भुलावे 'मे रखा जा 
सकता था कि अंग्रेज यदि भारतवर्ष को संवांधीनता नहीं दे रहे' हैं तो 
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इसका कारण यही है कि भारतीय मुसलमान एक-राय से उसका विरोध कर रहे 
है। भारत-मन्री एमेरी यह कहते हुए थकते न ये कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों 
को शासनाधिकार सौप देने के लिए बेचैन है, पर सवाल यह है कि उसे संपि 
किसके हाथों में । मासतीय राजनैतिक दलों में जहा एका हुआ, वह फौरन 
भारतीयों के हाथ मे शासन के सब अधिकार दे देंगे। जिनना साहिब के लिए 
मुस्लिम-लीग की ताकत को बढा लेने का यह बड़ा अच्छा मौका था। अग्रेज़ी 
सरकार और जिन्‍ना दोनो अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की दृष्टि से 
एक मैत्री के सूच्र में बंध गए.। यह समभौता काग्रेस के खिलाफ था। उसके 
पीछे केवल कूव्नीतिजता थी, विश्वास अथवा सिद्धातों की सामान्यता न थी । 
यह तो वैसा ही समझौता था जैसा कुछ महीनो पहिले नात्सी जर्मनी ओर 
सोबियट रूस में हुआ था। जर्मनी ओर रूस के समझौते के समान इस सम- 
भौते से भी अग्रेज़ी सरकार और लीग दोनो की स्थिति अधिक दृढ हो सकी | 
भारतीय राजनीति की इस पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान के प्रस्ताव की रख कर 
ही हम उसके चास्तविक महत्त्व को समझ सकते हैं। हमें यह बात भूलना नहीं 
चाहिए कि पाकिस्तान का श्रस्ताव काग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग के चार 
महीने वाद--एक ऐसे समय जब अ्रग्नेजी सरकार को कांग्रेस के खिलाफ सभी 
राजनैतिक तत्वों को संशक्त बनाने की नीति स्वीकार करने पर, विवश होना पड़ा 
था--हमारे सामने आया । यह कहूना ठीक न होगा कि जिन्‍ना साहिब अग्रेजी 
शासन के हाथ, में कठपुठली का काम कर रहे थे--सच तो यह है कि बह अग्नेजों 
की कमजोरी का पूरा लाभ उठाने में लगे हुए थे। वह जरमंनी के फ्यूरर से भी 
अधिक तेजी के साथ अपने हाथों में शक्ति सग्रहीत कर रहे थे। भैर-का्मेसी 
सूर्तों मे उनकी धाक ऐसी थी जेसी किसी ज़माने में शायद मुग़ल-सम्राव की भी 
न रही है । मचिमण्डलों का निर्माण ओर पतन उनके इशारे पर निर्मर रहता 
था | पजाब और बंगाल के मुस्लिम-प्रात भक्ति, बल्कि भय से, जिन्‍्ना साहब की 
आजाओं का पालन कर रहे थे। वायसराय की रक्ञा-समिति([0८(९८॥९८९ (20प्रा- 
८)से वह बड़े से बडे मुसलमान नेताओं को अलहदा रखने में सफल हुए---और 
जिन्होंने आसानी से उन्नका कहना नहीं माना उन्हें लीग से निकाल बाहर करने 
की उन्होंने धमकी दी । मध्य-कालीन युद्धों में जिस प्रकार सिपाहियों के जोश 
को वाज़ा रखने के लिए मारू वाजे बजते रहते थे, वेसे भारतीय राजनीति की 
पृष्ठभूमि पर मुस्लिम-लीय व उसके प्रमुख नेताओं द्वारा पाकिस्तान की मांग 
बराबर दोहराई जाती रहदी--और कार्गेस के ख़िलाफ लडई अपने पूरे और में 
चलती रही। अप्रैल १६४१ में लीग ने मद्रास अधिवेशन मे अपनी 
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इस मांग को फिर से दोहराया, और लाहौर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी विस्तीयं 
बना लिया ।' 

मुस्लिम-लीग की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी । दिसम्बर १६४१ 
में लीग की वर्किज्ञ-कमैटो ने अपने नागपुर-अधिवेशन मे इस बात पर अपना 
धहरा असन्तोष और विरोध' प्रकट किया कि “अग्रेजी अख़बारों और राज- 
नीतिशो मे कांग्रेस को सत॒ष्ट करने की नीति पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा 
है,” और घोषित किया कि “यदि ८ अगस्त १६४० की नीति और गम्भीर 
घोषणा में अथवा मुसलमानों के साथ किए. गए, वायदो भे किसी प्रकार का अतर 
पडा तो हिन्दुस्तान के मुसलमान उसे अपने प्रति एक बडे विश्वास-घात के रूप 
मे देखेंगे, अथवा यदि नीति मे कोई ऐसा परिवर्तन हुआ या कोई' ऐसी नई 
घोषणा हुई जिससे पाकिस्तान की माग पर बुरा असर पडा अथवा जिसके परिं- 
णाम-सखरूप एक ऐसी केन्द्रीय-सरकार का संगठन हुआ जिसमे हिन्दुस्तान को 
एक इकाई माना गया ओर मुसलमानों को अल्प-संख्या में डाल दिया गया, तो 
मुसलमानों को इससे बडा ज्ञोभ पहुचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगाकर 
इसका ऐसा जोरदार विरोध करेंगे जिसका प्रभाव, इस नाजुक स्थिति मे देश के 
युद्ध-पयत्ञों पर, बहुत बुरा पडना अवश्यम्मावी है......।” कांग्रेस भी अपनी धम- 
कियो मे कभी इतनी दूर तक न गई थी ! इसके बाद, अंग्रेजी सरकार की ओर 
से, क्रिप्स प्रस्ताव के रूप मे, जो नई वैधानिक योजना रखी गई उससे देश को 
दो भागों में बाद देने की मुस्लिम-माग का जितना अधिक समर्थन किया जा 
सकता था, मौजूद था | 

अगस्त १६४२ मे, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, देश भर मे विद्रोह और 
विज्ञोभ की जो आधी उठी, मि० जिन्‍ना के नेतृत्व मे मुस्लिम-लीग उस समय 
भी अपनी नीति को अडिंग रख सकी-२राष्ट्रीया का यह अभूतपूर्व उल्तप॑ 
मस्लिम-लीग का स्पर्श न कर सका | किसी भी परिस्थिति मे, और किसी भी 
नैतिक कीमत पर, अपनी पार्टी को सशक्त बनाने (7८«-7०7पं!६) की जिस 
पश्चिमी नीति को मि० जिन्‍ना ने अपनाया था, क्रान्ति के उन सुलगते हुए, 
दिनो मे भो वह उसे छोडने के लिए तैयार न हुए । जिन्‍ना साहिब ने धोषणा की 
कि “कांग्रेस का निश्वय”--उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था-- 
“न केवल अग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बगावत की घोषणा है, यह एक शह- 
युद्ध की खुली चुनौती भी है, और यह आन्दोलन चलाया ही इसलिए गया है 
कि अग्रेजी सरकार को का््रेस की माग स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया 
जाय, और हमारा विश्वास है कि कांग्रेस की माग हमारी मार्गों के प्रतिकूल 


5 


मुस्लिम-लीग और पाकिस्तान की मास घ्‌3 


है।” उन्होंने भारतीय मुसल्मानो को आन्दोलन से अलदृदा रहने की सलाह 
दी--यश्चपि उस आन्दोलन के पीछे भारत की सपूर्ण जनता के लिए, शक्ति प्रात 
करने की आकाज्षा थी, साम्प्रदायिकता का उसमें अंश भी नहीं थी, श्रोर 
मुस्लिम-हितो का उससे कोई विरोध नहीं होता था । में यह जानता हूं कि उन 
सक्रामक घडियो में देश में अनेकानेक मुसलमान ऐसे थे जो क्रान्ति की उन खतर 
नाक लहरों से खिलवाड करने के लिए बेचैन ये जो देश को अपने प्रवल आपातो 
से हिला रही थीं। पर इसे मि० जिन्‍ना और मुस्लिम-लीग का उन पर प्रभाव 
ही मानिए कि उनके आदेश पर इनमें से अधिकाश ने अपने को उस समय की 
राजनैतिक घटनाओं से अलहृदा रखा | पर, यद शक्ति और प्रभाव किन साधनों 
द्वारा, किन परिस्थियों में, मि० जिन्‍ना ओर उनकी लीग ने प्रत्म किया था, यहद्द 
बहुत कम लोग जानते थे । 

अगस्त २६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक और तो सरकार का 
दमन-चक्र अपने पूंरे वेग से राष्ट्रीयता पर प्रदह्दर कर रहा था और उसके आधघातों 
से कांग्रेस की मशीनरी टूटती जा रही थी, ओर दूसरी और मुस्लिम-लीग अपनी 
शक्ति बढाने के एकाकी-प्रयक्ष में दतचित थी। आन्दोलन! के प्रास्भ होने 
के एक हफ्ते बाद ही लीग की बर्किक्ष-कमेटी ने श्रग्रेज़ी-सरकार से 
मांग की कि वह मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दे कि उन्हें आता- 
निर्णय का पूरा अधिकार शेगा, और यदि मुसलमानों का बहुमत पाकिसान के 
पक्ष में हुआ तो वह उसे मान लेगी । मुस्लिम-लीग ने यद्द प्रस्ताव भी रखा कि 
बह दूसरे ऐसे दलों के साथ जो सहयोग के लिए तेयार हों, एक ऐसी श्रस्थायी 
सरकार बनाने के लिए भी तैयार है, जो देश की समस्त शक्तियों का उपयोग 
उसके बचाव, और थुद्ध के ससल सचालन, के लिए कर सके--पर शर्त यह 
शेगी कि मुसलमानों की मांग पूरी कर दी जानी चाहिए। मुस्लिम-लीग की 
नीति में यद्द एक नया परिवर्तन था--अ्रव बह काग्रेस के राजनैतिक क्षेत्र से हट 
जाने से जो परिस्थिति पैदा होगई थी उसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी। 
अब तक तो जिन्ना साहिब की दलील यह थी कि जब तक पाकिस्तान की मांग 
स्वीकार न कर ली जाए, विधान मे, स्थायी अथवा अस्थायी, किसी प्रकार का 
परिवत्तन नहीं किया जाना चाहिए, पर, अब उन्होंने यह माग पेश की कि सम- 
भौता हो या न हो, मुसलमानों को शासन के अधिकारों से केवल इसलिए 
वचित नहीं रखना चाहिए कि का््रेस जेल में है। मुस्लिम बहुमत वाले प्रातो 
में तो मुस्लिम-लीग ने अपने मत्रि-मएडल बना ही लिए ये। सिध में, खान 
बहादुर अल्लावदश को बिना किसी कारण के दृता दिया गया, और मुस्लिम- 
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लीग का मत्रिमएडल कायम कर दिया गया। वगाल में फजलुलहक से 
जबद॑स्ती त्याग-पत्र पर दस्तख़त कराए गए, और सर नज्ञीमुद्दीन, जिन्ना और 
बंगाल गवर्नर के सथुक्त आशीवांदों के साथ, प्रधान-मत्री की गद्दी पर बैठे । 
जिन्ना स,हिब ने पजाब में भी थूनियनिस्ट-पार्टी के प्रभाव को कम करने, व॑ सर 
सिकंदर हयातखां को लीग के अधिक कडे अनुशासन मे लाने, की चेश की | 
सर सिकंदर मजे हुए खिलाडी थे--परन्तु फिर भी पजाब मे मुस्लिम जनता पर 
अपने प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढा लिया | सर सिकदर की असामयिक 
मृत्युभऔर खिजर हयात खा तिवाना के नेतृत्व मे एक नए मत्रिमण्डल के निर्माण, 
से मि० जिच्ना को पजाब में अपनी शक्ति बढाने का फिर एक अवसर मिला । 
मि० जिन्ना इन दिनों शक्ति ओर प्रतिष्ठा के ऊंचे आकाश में थे, और उनकी 
शक्ति ज्यो-ज्यों बढती जारही थी, म॒स्लिम-लीग की जडे गहरी और मजबूत 
बनती जारहीं थी--परन्तु, अग्रेज अधिकारी इस स्थिति से अब कुछ चिन्तित हो 
चले थे। एडगर सनो ने अपनी नई पुस्तक((5]07ए & 3070982०', 945) 
में लिखा है कि अप्रैल १६४३ मे जब वह अपने ६ महीने के रूस के प्रवास से 
लौटे, “मुस्लिम लीग के मगल-सम्राठ कायदे आज्ञम' अपनी शक्ति के शिखर 
पर थे। वायसराय के एक अफ़सर ने उनसे कहा, ““जिन्ना इस समय देश की 
सबसे अच्छी मखमली घास पर बैठ हैं। सारा क्षेत्र उनके हाथ मे है। गांधी 
को जिवने ज्यादा दिन जेल में रखा जायगा, जिन्ना की मोज है। लेकिन अब 
हम चिन्तित हो चले है। पाकिस्तान बर्फ की लुढ़कती हुईं गेंद की तरह तेजी 
से बढ़ता जारहा है। वह समय शायद दूर नहीं है, जब उसे रोकना असम्भव 
होजाय |?! 
इन परिस्थितियों मे यह स्वाभाविक ही था कि मुस्लिम-लोग की पाकिस्तान 
के पीछे एक धार्मिक कद्टरता का वातावरण बन जाता । विभिन्न विचार-धाराओं 
के मानने वाले मुसलमानों मे से हर एक को उसमे अपने आदशों की पूत्ति होती 
दिखाई दी । मुस्लिम राजनीतिजो को उसमें राजनैतिक सौदों का एक बडा 
अच्छा आधार मिल गया था। धामिक दत्ति वाले व्यक्तियों ने कल्पना की कि 
पाकिस्तान के रूप मे प्रथ्वी पर एक ऐसे स्त्रगींय राज्य की स्थापना होने जा रही 
है जहा इस्लाम-धर्म के उच्चतम आदर्श जीवन के दैनिक व्यवह्दर की चीज बन 
जायगे। इन पक्तियों के लेखक को उन दिनों अहमदिया-अआाठोलन के एक 
प्रमुख नेता से बात करने का अवसर मिला, जो पाकिस्तान का समर्थन शुद्ध 
धार्मिक आधार पर कर रहे थे । मुस्लिम साम्यवादियों को उसमे एक साम्यवादी 
राज्य की भलक दिखाई दी ! युवकों को समर के लिए. एक राजनेतिक नारा 
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मिल गया था। जनता की आत्मा एक नए उत्साह से उद्देलित हो उठी-- 
उसने शक्ति का एक नया विस्तार, ओर भविष्य के सपनो का एक व्यापक 
आधार पा लिया था। ऐसे सनसनीखेज वातावरण मे, जब विवेक सोया हुआ 
था और भावुऊता अउने रह्टीन प्ले, को फैलाकर कल्पना के व्यापक आकाश में 
उड चली थी, पाकिस्तान के विचार ने मृ्त-ल्प लिया । एक अनबस्त प्रचार 
के द्वारा, जिसे एक विदेशी सरफार का समर्थन प्राप्त था, इस विचार ने विश्वास 
का रूप लिया, विश्वास ने धर्म का जामा पहिना, धर्म कट्टरता की शक्ल में 
परिवर्तित होगया । परिस्थितियों की कठोर वास्तविकता से भाग निकलने का 
यह एक आकर्षक मार्ग था, परन्तु भावनाओं के तृफानी प्रवाह मे उसके 
समर्थक यह न जान सके कि इस मार्ग का अन्त होता था विद्वेंप, ग्रविवेक और 
आत्महत्या की एक अधेरी गुफा में । 
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आल 
अंग्रेजी शासन और हमारी वैधानिक प्रगति 


भारत और अंग्रेज 

भारत में अग्रेज़ी शासन की स्थापना के सम्बन्ध मे कई भ्रांतिपूर्ण धारणायें 
फैली हुई है। इनमे से एक यह भी है कि यह एक आकस्मिक और दैवी घट- 
ना थी। अग्नेज्ों के सामने इस देश मे अपने साम्राज्य का निर्मोण कर लेने 
का कोई लक्ष्य नहीं था। यह सच है कि शअ्रग्रेज केवल व्यापार के लिए ही 
आए, थे, पर जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की राजनैतिक. स्थिति से लाभ 
उठाया जा सकता है तो उन्होंने व्यापार को गौण और सामप्राज्य-निर्माण को 
अपना प्रधान लक्ष्य बनाया, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति मे अच्छे-बुरे कैसे 
भी साधनों को उठा न रखा | सशक्त ऐतिहासिक प्रवृत्तियां उनके इस काम के 
पीछे थी, जिनमे इगलेंड की औद्योगिक क्रांति मुख्य थी। जब तक मुगल- 
साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर रहा, अंग्रेज ब्यापारियों को अपने वाशिज्य- 
व्यापार के क्षेत्र के बाहर दृष्टि डालने का साहस न पडा, पर उसके पतन के बाद 
हमारी राजनैतिक स्थिति मे जो अस्थायित्व आया उसका उन्होने पूरा लाम 
उठाया | अपने योरोपियन प्रतिद्ददियों, पुत॑ंगीज, डच, और विशेषकर 
फ्रासीसियों, से निबय्ने मे ही उन्हें काफी समय लग गया । इस बीच मराठे 
दक्षिण मे निजाम व उत्तर मे राजपूतों को पीछे हटकर उस समय के भारतीय 
राज्यों मे सबसे प्रमुख स्थान ले चुके थे--ओर एक ओर सिखो व दूसरी ओर 
अवध और बगाल के नवाबो पर आक्रमण कर रहे थे। इसी बीच जब मराठें 
उत्तरी मारत की राजनीति मे अपने को खोए हुए थे, दूर-दक्षिण मे हेदरतली 
ने एक शक्तिशाली राज्य की नीव डाली। १७६१ ई० से १७७२ ई० तक 
पेशवा माधवराब प्रथम के समय मे--मराठे पानीपत की हार से उभरने की 
चेश में लगे रहे--अग्रेज़ो ने इसका उपयोग बगाल मे अपनी शक्ति की स्था- 
पना मे किया | मराठों और मैसूर के मतभेद का भी अश्रेजो ने पूरा लाभ 
उठाया--ओऔर मराठो के साथ मिलकर मैसूर को समाप्त कर दिया। परन्तु, 
मैसूर के पतन के बाद मराठों ने देखा कि उन्होने स्वय ही अपने और अग्नेज़ो के 
बीच की दीवार को ढहा दिया है, और तब उन्हे एक लम्बे समय तक अग्रेजो 
के साथ जीवन और मर्शु के सग्राम में जुके रहना पड़ा। प्रथम-मराठा- 
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युद्ध (१७७६-८३ ६०) फा अन्त स्ूष्ट मराठा विजय में हुआ। उलछ अग्रेज्ञ 
राजनीतिन तो यह भी सोचने लगे गे फि ये मराठो के साथ मिलकर हिचुस्तान 
को दो दुकढ़ों में बाद लें, पर तभी मगठा साम्राज्य का पतन एक प्भूतपूर्य 
तेज़ी से शुरू होगया, और १८१८ में उनकी शक्ति का बिल्कुल अन्त ऐगया । 
मराठा-साम्राप्य के पतन के याद श्र्रेज्ञी-सामाज्य के मिसतार का मार्ग चपरधिक 
सुगम होगया । 

हिंदुस्तान में अग्रेजी सल्तनत के फेल जाने के बारे में एफ दूमरी गलत 
धारणा यह है कि उसे हिलुस्तानियों की और से किसी बड़े मुफ़ायिले का सागना 
नहीं करना पढ़ा । में यह मानता हैँ कि चट सुझ्राविला संगठित नहीं था, उमके 
पीछे राष्ट्रीयता जैसी उसी प्रश्बलनशील विचार-घारा का बल भी नही था, पर 
हिदुस्तानियों ने किसी भी जगह आसानी से धुटने देऊ दिए. एे, यट यात नहीं 
थी। भारतीयों की श्रोर से अ्ग्नेज साप्राय्यन्बादियो फी एके चढ़े विशेध का 
सामना करना पढ़ा इसका प्रमाण तो इसी तथ्य से मिल जाता है कि उनमें अपने 
काम मे--पलासी से सत्तावन के विद्रोट त्तक-एक शताब्दी से अधिक का 
समय लग गया | हर कदम पर उन्हें एक के मुक़ाबिले का सामना करना पढ़ा | 
ब्गाल में ही उन्हें काफी समय जग गया, मराठा के साथ सपर्प श्ाधी शताब्दी 
के लगभग चला, और अन्त मे सिखो की अपने आधिषत्य में लेनेनलेत उन्हें 
बीस वर्ष के क़रीब लग गए । देश भर भे उनऊा साम्रान्य स्थापित होते ही 
असतोप की एक ठेश-व्यापी लददर सत्तावन के बिद्रोट में रुप मे उठी । भारतीय 
विरोध को सफलता क्यों नहीं मिली, ओर कैसे मुद्दी भर अ्ग्रेज इतने बड़ें देश 
पर अपना शासन स्थापित कर सऊं, ये ऐसे प्रश्य ” जिनका उत्तर इतिहास के 
पृष्ठो में ठ्योलना होगा, इस स्थान पर उनका विश्लेषण श्रनुपयुक्त ही लेगा | 

अग्रेजी-राज्य के भारत में स्थापित होने के सम्बन्ध में एक तीसरी बात जो 
वास्थार दोहराई जाती है यह है कि अग्रेज़ो के भाग्तीय राजनीति में प्रवेश करने 
के पहिले हमारा श्रपना शासन-तन्न, और हमारी अपनी राज्य-व्यवस्था, बिल्कुल 
टूब चुके थे, दश भर में अ्रशान्ति और श्रराजकता फले हुए ये, और एस 
श्रशान्ति और अराजकता से अग्नेजों ने आकर हमे मुक्त किया, और बड़ी 
उदारता से, हमार लिए एक नये शासन-तन्न की नीव डाली | इस सम्बन्ध में हमे 
यह बात हर्गिज नहीं भूलना चाहिये कि मुगल साम्राप्य क पतन के बाद देश मे 
जो राजनैतिक दृठ-फूट हु थी उसके ध्वसावशेषा पर एक नई राजनैतिक-व्यव्ा 
के निमाण का कार्य भारतीय नेतृत्व में बहुत पहिलेस प्रारम्भ हो चुका था। 
अठारहवी शताब्दी भारतीय इतिहास का बैसा अधकारमप युग नहीं है, जैसा 
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साधारणतः माना जाता है। वह सिराजुद्दोला, हैदअली और टीपू , , पेशवा 
माधवराव, महादजी सिन्धिया, नाना फडनबीस, अहिल्य/बाई होल्कर और कई 
अन्य प्रमुख सेनानायकों ओर राजनीतिनो की शताब्दी है। इन भारतीय नेताओं 
ने, अग्रेजों से बहुत पहिले, भारतीय एकता की दिशा मे निर्माण-कार्य आरस्म 
कर दिया था | यह सच है कि इनके सामने कार्य की रूपरेखा बहुत स्पष्ट न 
थी, और इन लोगों के लक्ष्य प्रायः एक-दूसरे से ठकरा भी जाते थे। पर 
अंग्रेजी स!म्राज्य की स्थापना के पहिले ही मराठे अखिल-भारतीयता क्री भावना 
को एक काफ़ी विकसित रूप दे चुके थे। उनके अग्रेजों से उलमे रहने के 
कारण हैदरअली को सशक्त होने का मौका मिल गया। यदे अ्रग्नेज बीच में 
न आजाते तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठें टीपू की शब्ते का अन्त कर 
देते और वे निःसन्देट देश के एकमात्र शासक होते । मराठा राज्य के पतन के 
बाद जिस अग्रेजी राज्य की स्थापना इस देश में हुई न तो उसके शासन-तन्न मे 
ही कुछु नवीनता थी और न उसकी व्यवस्था पर पश्चिम की प्रगतिशील विचार 
धाराओं का कुछ प्रभाव था। वह तो वीसरे दज के अ्रग्नेजी शासकों के हाथ मे 
एक्र निम्नकोटि की तानाशाही थी | कोई भी हिंदुस्तानी शासन-व्यवस्था उससे 
कही अधिक थ्रग दशील होती । 

एक बात और, ओर तब हम अपने वत्तमान वैधानिक विकास के सूत्रों को 
पक्रड सकेंगे । आम तौर से यह भी माना जाता है कि जब अग्रेजों ने इस 
देश की राजनीति मे दिलचस्पी लेना शुरू की वह सास्क्ृतिक पतन के निम्न- 
स्तर तक जा पहुँचा था। भारतीय सस्कृति अपने जीवन की अन्तिम सिंसकियां 
ले रही थी, या वह सप्राण और सतेज थी, इसका अ्न्दाजा तो इसीसे लगाया 
जा सकता है कि राजनैतिक क्षेत्र मे पुनर्निर्माण के आरम्म होने के बहुत पहिले 
ही सास्कृतिक ज्ञेत्र में एक नवजीवन की चेतना का सचार होने लगा था | 
बगाल मे अग्रेजी राज्य की स्थापना की अगली पीढ़ी मे ही बंगाली तरुणों के 
अग्रेजी भापा और साहित्य, कला ओर विजान के संपकक मे आने की उत्सुकता 
के प्रमाण मिलते है । भारतीय नवयुग (!२९॥४५८८77८८)का सूत्रपात उन्हीं दिनों 
हुआ |” जब कई मिशनरियों व जन सेवा की भावना से प्रेरेत अन्य योगे- 
प्रियन सज्जनों ने कलकत्ता नगर मे कई स्थानों पर, और श्रीरामपुर और आस- 

१-देखिए इंडियन हिंस्ट्री-कांग्रोस के १६३६८ के इलाहाबाद-अधिवेशन में 
पढ़ा गया मेरा प्रबन्ध ; 07 खिक्माए (89६४४ ॥0 थी6 स्रा४09 ०0 
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पास के कई गावो में अग्रेजी स्कूल ओर छात्रावास खोले तो भारतीय विद्या- 
थियो ने एक बहुत बडी सख्या मे वहा आना शुरू कर दिया। (८०१ मे 
कलकने भे लॉड वेलेजली ने कपनी के नौकरों के लिए फोर्ट-बिलियम कॉलेज 
की स्थापना की । यह कॉलेज शीघ्र ही पूर्व और पश्चिम क्री विद्कत्ता और 
सस्क्ृतियो के लिए. एक सपर्क-खल बन गया, और इसी सम्मिलन ओर पार- 
स्परिक प्रभाव की नीब पर आज की भारतीय सम्यता का विशाल भवन खड़ा 
है। १८१८३४० मे, जब अग्रेज भारत के सार्वभोग शासक बने गी नहीं भे, 
राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड अम्त्स्ट की अपना वह ऐतिहासिक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हिदुस्तान में यदि शिक्षा का प्रसार 
करना हो तो वह पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए । सच 
तो यह है कि हमारे देश में प्राचीन की अन्त्येष्टि के पहिले ही नवीन के निर्माण 
का शखनाद उद्घोषित हो, उठा था । कमी-कभी तो बिनम्रता को ताक पर उठा 
कर रख देने और चींख उठने को जी चाहता है--है ससार का कोई दूसरा राष्ट्र 
जिसने अ्रधःपतन के दलदल में धसते हुए. भी इतनी बडी जीवनी-शक्ति का 
परिचय दिया हो १ 

इस आत्म-विश्वास की भावना के वल पर ही हमारी राष्ट्रीयता का विकास 
हुआ | पश्चिम के “चैलेंज” का जवाब हमने सत्गे गगन धार्मिक क्षेत्र मे दिया । 
राममोहनराय ने उपनिषदा, दयानन्द सरस्वती ने वेदों, और सर सैयद अहमद 
ओर अमीस्थ्रली आ्रादि ने इस्लाम की प्राचीन महानता, को पुनर्जावित करके 
हमारे सन में इस भावना को जन्म दिया कि हम धर्म के क्ेंच में पश्चिम से 
किसी प्रकार कम नही है। भारतीय पुरातत्व मे दिलचस्पी रखने वाले शोपन- 
हॉबर, मोनियर विल्सन आदि कई योरोपियन लेखको ने हमारे ग्रानीन साहित्य की 
महानता में हमारे आत्म-विश्वास को जागत किया | सामाजिक ज्षेंत्र म भी हम 
परिवर्तन और सुधार के लिये वेचेन हो उठे, और धर्म और समाज के सुधार के 
कई मिले-जुले आन्दोलन देश के कोने-कोने मे उठ खडे हुए | गजनैतिक दृष्टि 
से गुलाम होते हुए भी हम यह महसूस करने लगे कि हम एक ऐसी महान 
सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसके नीचे से नीचे स्तर तक पश्चिम आज भी नहीं 
पहुच सका है, और तब हमारे सन में इस भावना का विकास हुआ कि यदि 
हम गुलामी के इस तौक को फेक दें तो एक वार फिर अन्तर्गष्टीय राजनीति का 
नेतृत्व हमारे हाथ में आ सकता है| इस भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति हमें स्वामी 
लिविकानन्द के व्यक्तित्व में मिलती है। उन्होंने पश्चिस को लक्ष्य करके कहा, 

पार्थिव क्षेत्र मे ठुमने हम पर विजय प्राप्त की है, हम आ व्यात्मिक क्षेत्र मे तुम 
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पर विजयी होगे |? इस आत्म-विश्वास, और चुनौती के साथ, हमारे राष्ट्रीय- 
जागरण का प्रारम्म होता है| इन्हीं दिनो इय्ली के राष्ट्रनि्माता मैजिनी का 
एक आध्यात्मिक राजनीति का सदेश भी हमारे हृदय के संवेदनशील तारों को 
भंकृत कर रहा था । भारतीय राष्ट्रीयता के पहिले युग मे मैज़िनी का प्रभाव भी 
लगभग उत्तना ही पडा जितना बंकिमचन्द्र या गीता के नए अध्ययन का। 
विवेकानद के शक्ति के सदेश ने जिन प्रसुत्त भावनाओं को जाणत किया था; श्रोर 
जिन्हे मैजिनी ने देश-प्रेम का ज्वलन्त रूप दिया था, वकिमचन्द्र के आानदमठ'ने 
उनके सगठित होने में मार्ग प्रदर्शन किया । भारतीय संस्कृति की महानता मे 
इस आत्म-विश्वास की जाग्रति के साथ ही साथ पश्चिम के प्रति एक महान्‌ 
अवजा का भाव भी हमारे मन में विकास पाने लगा | अमरीका से लौय्ने के 
बाद के विवेकानन्द के भाषणों मे हम उसकी प्रतिध्वनि पाते हैं। १८८६ में 
अबीसीनिया द्वारा इटली पर विजय व १६०५ मे रूस पर जापान की विजय ने 
इस भावना को पुष्ट किया | पहिले महायुद्ध के दिनों मे, जब हिंदुस्तानियों ने 
पश्चिम के लोगो को साम्राज्य-लिप्सा और ठच्छ व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्तति के 
लिए. कस्ते-मरते देखा, यह भावना अपनी चरम-सीमा तक जा पहुँची । गाधी 
के व्यक्तित्व में, आध्यात्मिक और राजनैतिक दोनो क्षेत्रों मे, पश्चिम के प्रति 
विद्रोह की इस प्रव्नत्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली । 
वैधानिक प्रयोगों का आरम्भ 
भारतीय राष्ट्रीयता की इस बढ़ती हुई शक्ति की पृष्ठभूमि पर ही इम 'उन 
वैधानिक प्रयोगो को ठीक से समझ सकेंगे जिन्हें हमारे अग्रेज शासको ने प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना के नाम पर समय-समय पर हमारे देश में क्रियात्मक रूप दिया | 
भारतीय जनता में आत्म-विश्वास और नागरिक अभिकारों की चेतना के जाग्त 
होते ही शासकों के सामने एक समस्या खडी होगईं। साम्राज्यवाद का विपषैला 
पोधा तो अज्ञान के अंगेरे मे ही अच्छा फूलता-फलता है, पर, भाग्य की बात, 
हमारे देश में इस अजान को दूर करने मे स्वय साम्राज्यवादी शासको का ही द्वाथ 
रहा है। यह तो स्पष्ट ही है कि अग्नेज़ी सरकार ने शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य 
से किया था कि उसे क्लकों की एक ऐसी सेना मिल सके जिसके सहारे वह 
शासन चला सके | अंग्रेजी शिक्षा के हार भारतीय विद्यार्थी स्वतन्त्रता, समता 
और भ्राठृभाव के पश्चिमी सिद्धातो के सपर्क में आए । जिन लोगों ने अंग्रेजी 
पढ़ ली थी वे समी तो सरकारी नौकरियों मे खप नहीं सकते थे;न जिस किस्म की 
सरकारी नौकरिया उन दिनों मिल रही थी उनसे उन सबकी आकाज्षा तृत्त हो 
सकती थी | इस प्रकार नवीन विचार-धघाराओ, आकाज्षाओ ओर स्वप्नो को 
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लिए पढ़े-लिखे व्यक्तियों का एक नया दल एम देश में खढ़ा होगया, जिसकी 
अवबजा नहीं की जा सकती थी। परन्तु, इसे उत्साहित भी नहीं किया जा सकता 
था, क्योंकि उसका अर्थ शेता ऐसी आकाक्षाओं को जन्म देना, जिनकी 
पूर्ति के लिए सरकार तैयार न थी | कुछ थोड़े से श्रप्नेज्ञ तो दूर 
भविष्य मे, जबकि टिन्नुस्तानियों के हाथ में शासन के अधिकार 
देना जहरी हो जायगा बिना कसी भय के देख सकते थे, परन्तु 
अधिकाश के मन मे हिन्दुस्तानियों के प्रति विश्वास अथया सौह्ाद्न का तनिक भी 
भाव नहीं था | उन्नीसवी शताब्दी के बीच तक तो अग्रेजी ओर हिन्दुस्तानियों 
का सामाजिक समर्क प्राय' मिट चुका था । 

परुतु, १८५७ के बिद्राह के बाद, जो 'अधिकराश अग्रेजों के लिए. एक 
अप्रत्याशित घना थी, यद जरूरी दिगाई देने लगा कि सरकार को जनमत के 
सम्पर्क मे रहना चाहिए। 7७ की घटनाओं ने यद स्पष्ट बता दिया था कि 
ऐसे सम्पर्क का न होगा कितना खतरनाफ हो सकता है। श्य६१ का एक्ट, 
जिसके कारण पहली बार ध्ागसभाओं की स्थापना हुई, उस उद्देश्य से बनाया 
गया था कि सरकार को कुछ प्रमुग्य गेर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग मिल 
जाय -जिससे एक ओर से सरकार भारतीय जनमत से अपना सीधा सपके रुख 
सके ओर दूसरी ओर हिन्दुस्तानियां की शासन में अधिकार पाने की बढती हुई 
आकाज्षा को एक सीमा तक तृप्त किया जा सक्रे | १८६१ के एक्ट का उद्देश्य 
टससे अधिक नहीं था। उसे भारतीय प्रजातन्न की ओर पहला ऋदम कहना 
गलत होगा | दस एय्ड फे बनने के ३१ वर्ष बाद, कांग्रेस द्वारा इग्लेंड व हिन्दु- 
म्तान दोनो में सात साल तक किये गए अनवर्त परिश्रम ओर प्रचार के बाद, 
एक दूसरा एक्ट बना जिसमे चुनाव के सिद्धान्त को श्रव्यक्त रूप से माना गया 
व धारासमाओं की सदस्य-सख्या ओर अधिकार की थोडा-सा बढा दिया गया, 
पर उस समय भी लॉर्ड इफरिन ने स्पष्ट शब्दों मे यर कह दिया था कि उक्त 
“सुधारों? का मशा हर्गिज यद्द नहीं था कि हिन्दुस्तान में अग्रेजी ढग की 
पर्लमेए्ट स्थापित कर दी जाय । इस घोषणा से शासन-विधान सम्बन्धी टन 
दोनो योजनाओं के उद्देश्य का स्पष्ट पता चल जाता है । 

१६०५, के बायकॉट व स्वदेशी आन्दोलनों व सरकार हार दमन-चन्रः का 
आरस्म होने के बाद से ही धीरे-धीरे देश भर मे पैल जाने वाले क्रान्तिकारी 
आन्दोलनों के कारण भारत सरकार के सामने एक नई समस्या खडी हो गई थी | 
इसका मुकाबिला भी उन्होंने अपने उसी वैधानिक अस्त्र से किया। शासन 
में सुधारों की घोषणा हुई--नग्रे प्रान्तो मे धारासमाए बनीं, पुरानो मे उनके 
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सदस्यों की इंड्धि हुईं, समी जगह धारासमाओं को अधिक अधिकार मिले। 
चुनाव के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मान लिया गया | प्रान्तीय व केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी सभाओं मे हिन्दुस्तानियों की नियुक्त किया गया, पर, इस बार भी 
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही था कि शासन में अधिकार का लालच देकर वह नम्न- 
दल के राजनीतिनों को अपने साथ ले ले, और तब इस नैतिक बल का उपयोग 
राष्ट्रीय आन्दोलन की उम्र प्रत्नत्तियों को कुचलने मे करे। इस बार तो ओर भी 
स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि हिन्दुस्तानो यह आशा न रखें कि श्रग्नेजी 
सरकार उन्हें पार्लमेण्टी ढंग का शासन देना चाहती है, वह तो उसकी प्रकृति के 
अनुकूल वस्तु थी ही नही । अनुदार दल के वायसराय लॉ मिन्णे ने तो यही 
कहा था कि इन ( १६०६ के ) सुधारों का उद्देश्य “भारतवर्ष में पश्चिमी ढंग 
के किसी प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना नही है” परूतु उदार-दल के भारत- 
मन्त्री मि० मॉल ने एक कदम और आगे बढ कर कहा--“'थदि यह धारणा 
किसी भी अंश मे ठीक निकली कि वर्त्तमान सुधार, व्यक्त अ्रथवा अव्यक्त किसी 
भी रूप में पश्चिमी ढंग का शासन स्थापित करने मे सहायक होगे तो में उनसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना पसन्द न करूंगा !” ऐसी परिस्थिति से 
यदि १६०६ के “सुधारों” की धारा-सभाओं ने वाद-विवाद के अखाडों का रूप ले 
लिया तो इसमें आश्चर्य क्यो हो ! इससे बडे किसी उद्देश्य की उनसे अपेक्षा 
ही कब की गई थी ! 
प्रजातंत्र की जड़ों पर आधात 
परन्तु, अग्रेज अधिकारियों ने प्रजातत्र-शासन को हिन्दुस्तान के लिए अनुप- 
युक्त माना हो, केवल यही बात नहीं थी, उन्होंने जान-बूक कर ऐसे साधनों 
का प्रयोग किया जिनसे प्रजातन्न-शासन हमारे देश मे कभी पनप ही न सके। 
पजातंत्र की स्थापना और विकास के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता 
होती है--एकता, मैत्री ओर सहानुभूति के वातावरण की | उसकी सफलता के 
लिए, यह जरूरी है कि देश मे रहने वाले विभिन्‍न समुदाय एकता की भावना से 
प्रेरित होते हों, और एक-दूसरे के साथ पूरी सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टि- 
कोरणों को समभने की पूरी क्षमता रखते हो--दूसरे शब्दों मे, जाति और सप्रदाय 
की सीमा को पार कर राष्ट्रीय भावना सब में समान रूप से व्यास हो। हमारे 
देश में इस प्रकार की भावना जन्म ले चुकी थी, और विकास के पथ पर थी--- 
१६०५-६ की देश-व्यापी राजनैतिक जागयति इसकी साक्षी थीं। इस प्रव्नत्ति का 
चरम लक्ष्य भारतवर्ष में पूर्ण-प्रजातत्र शासन की स्थापना ही था । परन्तु, अंग्रेजी 
सरकार ने अपनी नीति से राष्ट्रीय के इस पनपते हुए पौधे को, प्रजातन्न की 


० 


अंग्रेजी शासन ओर हमारी वैधानिक प्रगति द्र्७े 


ओर बढती हुई भारतीय जनमत की विचार-धारा को, बीच में ही काट डालना 
चाहा, और देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहा जिसमे तानाशाही के अलावा 
किसी भी प्रकार की शासन-पद्धति का गुजर नहीं हो सकता था। 
अपने भारतीय शासन में अग्रेजो ने बहुत पहले से भेद-भाव की नीति को 
बरतना शुरू कर दिया था। यों तो १८२१ में, 'एशियायिक जर्नल' से हम 
एक लेखक को लिखते हुए पाते हैं, “भारतीयों मे भेदभाव की सृष्टि हमारे 
शासन का मूल-मत्र होना चाहिए |? इसी अंक में एक दूसरे सज्जन ने लिखा, 
“हारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ( भाग्यवश ) इस देश में धर्म और 
जातियों की जो विभिन्‍नता है उसे स्थायित्व प्रदान करें, न कि यह कि उसके 
मियने की चेष्टा करें !? १८८ में लॉ्ड एलफिस्टन को हम इस नीति का सर- 
कारी रूप से समर्थन करते हुए पाते हैं। जहां तक दिवुस्तान के दो बढ़े समाजों 
का सबंध था उन्नीसवी शताब्दी के प्रायः अन्त तक मुसलमानों पर सरकार की 
कोपदृष्टि थी और हिंदू उसके कृपापात्र थे, पर हिंदुओं में ज्यों-ज्यो राष्ट्रीय-आदो- 
लन जोर पकड़ता गया, सरकार की नीति में परिवर्तन होता गया और अ्रव उसने 
हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहा | १६०४ के बग- 
भग के पीछे हिंदुओं और मुसलमानों मे भेद डाल देने की नीति स्पष्ट थी | 
अपनी ॥[0098 एा "४०णड४ा४07* नाम की पुस्तक में सर हैनरी कॉट्न ने 
स्पष्ट: लिखा है--“इस योजना का उद्देश्य एकता और सगठन की भावनाओं 
को कुचल डालना था--उसके पीछे शासन-सुविधा सबधी कोई कारण नहीं था। 
लॉर्ड कर्जन की स्पष्ट नीति यह थी कि राष्ट्र-प्रेम की उभरती हुई प्रद्डत्ति को कुचल 
दिया जाय और राष्ट्रीयता की बढी हुई शक्ति को कमजोर बना दिया जाय |” 
कलकत्ते केस्टेट्समैन ने लिखा--““योजना के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह था कि 
पूर्वी बगाल के मुसलमानों की ताकत को बढाया जाय, जिससे हिंदुओं की तेजी 
से बढ़ती हुई ताकत को पुरे जोर के साथ रोका जा सके | 
१६०६ के “सुधारों! के पीछे भी सप्रदाय को सम्रदाय के प्रति खड़ा कर देने 
की यही भावना काम कर रही थी, और स्पष्टठः इसी उद्देश्य से इन सुधारों के 
साथ साप्रदायिक्र चुनाव की योजना को क्रियात्मक रूप दिया गया। हिज- 
हाईनेस आगाखां के नेतृत्य मे जो डेंपुटेशन लॉर्ड मिंयो से शिमला मे मिला था 
उसे मौ० मोहम्मदअली ने १६२३ में कांग्रेस के सभापति के पद से “एक 
आदेश के अनुसार किया गया काम” कहा था। भारत-सरकार के एक बड़े 
कर्मचारी ने लॉर्ड मिये द्वारा साप्रदायिक चुनाव के सिद्धात को मान लिए जाने 
के बाद के एक पत्र में लिखा--“श्राज एक बहुत बड़ी बात हुई है | राजनैतिक 
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दूरदा्शिता का एक ऐसा काम हुआ है जिसका प्रभाव हिंदुस्तान और उसके 
इतिहास पर एक लम्बे समय तक रहेगा | यह काम है ६ करोड़ २० लाख 
व्यक्तियों (मुसलमानों) को राजद्रोह की सफ़ों मे शामिल होने से रोक लेना |” 
यहा हम यह बात भी न सूले कि साप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत का देश-व्यापी 
विरोध होने पर भी सरकार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई | ब्रिठिश 
इग्डियन एसोसिएशन के मन्त्री ने लिखा--“'हमारी कमेटी इस निश्चय का 
विरोध करती है। यदि एक धार्मिक वर्ग के साथ प्रह्ृपात किया गया तो दूसरे 
सब धर्मों के मानने वाले अपने-अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की माग करेंगे |” 
इस आलोचना मे तनिक भी अतिशयोक्ति न थी--कई धार्मिक सम्रदायों ने 
अपने लिए, अलहदा चुनाव की माग उपस्थित कर भी दी थी | मद्गास के लैंड 
होल्डर्स एसोसिएशन ने लिखा--''इससे उन विपमताओ के बढ जाने का भय 
है जो धार्मिक क्षेत्र को छोडकर हर जगह ख़त्म होती जा रही है, साथ ही यह 
जनता में एकता की उस भावना के उन्नति की एक आवश्यक शर्त है; जो,विकास 
पाने मे बाधक होगा |! भारत-सरकार के १ अक्तूबर १६०७ के पत्र से भी 
स्पष्ट है कि वह जानती थी कि हिंदुओ में साधारणतः यह माना जाता था कि 
“इन प्रस्तावों मे एक धर्म को दूसरे धर्मं के खिलाफ खडा करने की कोशिश” 
है। बॉम्बे प्रेसीडेसी एसोसिएशन की राय में, “सुधार के प्रस्तावों का मूल- 
सिद्धात पढे-लिखे वर्ग के प्रभाव के विरुद्ध एक नई शक्ति को खडा कर देना था |?” 
गुजरात सभा के विचार में इससे एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के उठ खड़े होने, 
ओर भारतीय जनमत की शक्तियों के आपस में ही लड कर बिखर जाने ओर एक 
दूसरे को नष्ट कर देने का भय था । ? परन्ठु इस देशव्यापी विरोध के बावजूद 
भी भारत-सरकार ने साप्रदायिक चुनाव के सिद्धात को हमारे शासन-विधान का 
एक प्रमुख अंग बना ही दिया । 

साप्रदायिक चुनाव के मयकर परिणामा से भारतीय राजनीति का प्रत्येक 
विद्यार्थी परिचित है, परन्तु एक लम्बे अस तक वह राष्ट्रीयता के अदभ्य प्रवाह 
को रोक नहीं सका । हिंदू और मुसलमानों मे भेद डालने की सरकारी नीति की 
प्रतिक्रिया के रूप मे हिंदू और मुसल्माना में राष्ट्रीयवा के आधार पर एकता 
स्थापित करने की दिशा से सगठित प्रयत्न आरम्म होगए | मालवीय जी के 
प्रयत्न से इलाहाबाद ब अन्य स्थानों मे हिंदू-सुस्लिम एकवा को मजबूत बनाने की 
दिशा मे कई एकता-सम्मेलन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय प्रहत्तिया मी भारतीय मुसल्माना 
को अंग्रेज्ञ शासकों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। यकीं के 
प्रते इग्लैंड की जो नीति थी वह भारतीय मुसलमानों के असन्ताप व चिज्ञोभ को 





| 
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बढ़ा रही थी। १६१२ » बाद से मुसलमानों मे राष्ट्रीय चेतना का जो निर्वाध खोत 
प्रवाहित हुआ उसका ज़िक्र ऊपर आचुका है | मुस्लिम-लीग जैसी प्रतिक्रियावादी 
सस्था भी इस प्रभाव से अपने को अलहदा न रुख सकी | १६१३ में उसने 
भारतवर्ष मे स्व-शासन की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया । राष्ट्रीय विचार वाले 
शसंख्य मन्यम-अरेणी के मुसलमान लीग मे शामिल होगए.। इन प्रगतिशील 
तत्तो के लीग में आजाने से कांग्रेस व लीग के बीच का अन्तर बहुत कम हो 
गया। कई बणो तक प्रायः एक ही स्थान पर काग्रेस व लीग के वार्षिक अधि- 
वेशन होते रहे । १६१६ मे दोनों के वीच एक बैधानिक समझौता भी होगया, 
जिससे काग्रेस ने मुसलमानों के अलहदा चुनाव का विरोध न करने और ली ग 
ने 'होम-रूल” के आदोलन को श्रपना लेने का निश्चय कर लिया | खिलाफ़त 
के प्रश्न को लेकर मुसलमानों मे अग्नेज़ी शासन के बिरोध की भावना और 
भी तीखी होती जारही थी। सभी साप्रदायिक शक्तिया शासन के विरुद्ध एक 
निकट सगठन में बधती जा रही थी। 

राष्ट्रीय आदोलन का विस्तार एक दूसरी दिशा में भी हो रहा था | अबतक 
राष्ट्रीय आदोलन मध्यम-वर्गके पढे-लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित था, परन्तु अब 
उसमें नई औद्योगिक श्रेरिया भी शामिल होती जा रही थी। भारतीय उद्योग-घधों 
क बिकास के साथ यह स्थिति अनिवार्य थी। उन्नीसवी शताब्दी के श्रत तक सरकार ने 
भारतीय उद्योग घन्धो को पनपने ही न दिया था, पर उसके बाद नये साम्राज्यों की 
खापना और अग्नेजी साम्राज्य से उनकी प्रतिदृद्चिता का लाभ उठाकर भारतीय 
उद्योग-धन्चे भी सगठित होने लगे थे । बम्बई से कपडे व बगाल मे जूट की 
मिले तेजी के साथ खड़ी होती जा रही थी। इनके सहारे हमारे देश भे भी 
पूजीबादी वर्ग का निर्माण हो रहा था । इस वर्ग की सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के साथ होना स्वाभाविक थी । एक ओर जैसे मव्यम-भेणी के पहे-लिखे 
हिन्दुस्तानी डॉक्टरी, वकीली, पत्रकार कला आदि क्षेत्रो से अंग्रेजों को हटा कर 
इन धन्धों को खय अपने हाथ मे ले लेने के लिए उत्सुक थे, उसी प्रकार पजी- 
पतियों के लिए भी यह खाभाविक था कि नह औद्योगिक क्षेत्र से अग्रेजों का 
महल हटा कर खय उनका खान ले लें। राष्ट्रीय असन्तोष का प्रमुख अस्त्र 
खदेशी का आन्दोलन था । इस आन्दोलन का प्रभाव भारतीय उद्योग-घन्धों 
के विकास पर अच्छा पड रहा था। ऐसी दशा में हमारे नये पुजीपतियो द्वारा 
भारतीय गड्टीयता का समर्थन होना खामाविक ही था | इनक अलावा विद्यार्थी, 
व्यापारी, छोटे-मोदे दुकानदार, दफतरो के क्लर्क और मिम्न मव्यम श्रेणी के अन्य 
व्यक्ति भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेमे लगे थे | गहायुद्ध ने बड़े से लेंकर 
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छोटे तक सभी वगो को भारतीय शासन के खिलाफ सगठित कर दिया। युद्ध 
के परिणाम-स्वरूप भी पू जीपतियों का धन व शक्ति दोनों बहुत बढ गए थे--इससे 
भी राष्ट्रीय प्रवत्तियों का बल बढ़ा ।* हिंदू और मुसलमान, पजीपति और 
श्रमिक, किसान और व्यापारी, सभी वर्गों में सरकार के प्रति असतोष ओर 
सगठन की प्रन्नत्ति, बढते जा रहे थे। वातावरण मे कम्पन और गति, और 
आने वाले विस्फोट की गध थी । है 
परिस्थितियो की चुनोती दिन-ब-दिन गम्भीर रूप लेती जा रही थी। उसे 
स्वीकार किये बिना चारा नहीं था, और एक सीमा तक सहठुष्ट करते हुए दूसरी 
ओर से राष्ट्रीयवा पर एक और भी बडा प्रहार करना अब जरूरी हो गया था | 
१६१६ के 'सुधारो? की यही पृष्ठभूमि थी। कहा यह गया कि युद्ध मे हिंदुस्तान 
ने साम्राज्य की जो अमूल्य सेवाएं की हैं--उसकी सुरक्षा मे दस लाख से 
अधिक व्यक्ति और लमंभग ढाई अरब रुपया मेंड चढा दिया है--उसके 
पुरस्कार में उसे ये अधिकार दिये जा रहे थे | परन्तु वैधानिक परिवर्तन का 
मुख्य कारण तो देश की राजनैतिक परिस्थिति ही हो सकती थी। २० अगस्त 
१६१७ को सप्राठ की वह ऐतिहासिक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमे कहा 
गया था कि “भारत मे अग्नेजी राज्य का अन्तिम लक्ष्य शासन के प्रत्येक विभाग 
मे अधिक-से-अधिक हिदुस्तानियों को शामिल करना व हिंदुस्तान में स्व-शासन 
की ऐसी क्रमबद्ध उन्नति, जिसके परिणाम-स्वरूप वह अग्रेजी साम्राज्य के अ्न्त- 
गंत रहते हुए पूर्ण उत्तरदायी शासन की ओर अग्नतर होसके, होगा ।' भारत 
मे अग्रेजी राज्य के इतिहास मे सचमुच यह एक नया दृष्टिकोण था | अब तक 
सभी दलों के प्रमुख अर ग्रेज राजनीतिज इस बात से इन्कार करते रहे थे कि वे 
हिंदुस्तान मे जिम्मेदार हुकूमत के बनने में सहायक होना चाहते है । प्रतिनिधि 
संस्थाएं बन गई थी, और उनके सदस्यो की सख्या व अधिकार भी धीरे-धीरे 
बढाये जा रहे थे, पर अब उत्तरदायी शासन को ही हिंदुस्तान मे अग्नेजी राज्य 
का सीधा लक्ष्य मान लिया गया था। यह एक बडा आकर्षक आदर्श था, पर 
३--१६ ०६ में भारतीय मिले राष्ट्रीय आवश्यकता का केवल £ फीसदी 
साल तैयार करती थीं, और ६४ फीसदी विदेशों से, विशेष कर, इंग्लेंड से श्राता 
था। १६२१ में ४७२ फीसदी आवश्यकता देशी माल से पूरी होने लगी थी, और 
आयात २६ फ़ीसदी रह गया था । इसी अकार १६१३ में हिन्दुस्तान में केवल 
१३००० टन लोहा और फ़ौलाद तैयार किया जाता था, पर १६१८-१६ में यह 
सख्या २३,८६५ टन तक जा पहुंची थी | युद्ध के वर्षो' में ही (३१६ १४-१८ तक) 
सती कपडे पहले से हुगुने व जूट व ऊन के कपडे ठिशुने बनने लगे थे | 
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जहा तक वस्तुस्थिति का प्रश्न था, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस आदर्श 
की प्राप्ति 'घीमी किश्तों” में होगी और “हर कदम का समय और माप” 
अंग्रेजी शासन दाय निर्धारित किया जायगा | 

उत्तरदायी शासन की पहली किश्त के रूप भे हमें १६१६ का विधान 
मिला | प्रजातन्त्रीकरण के दिखावे के रूप में उसमें बहुत कुछ था। केन्द्रीय 
घारासमा के दोनों भागो मे चुने हुए सदस्यो को बहुमत दे दिया गया था-- 
ओर उन्हे शासन की आलोचना करने व उस पर प्रमाव डालने के अधिक 
साधन दे दिये गए, थे। प्रातीय धारा-समाओं के सदस्यो की सख्या बहुत 
अधिक वढा दी गई थी--ओऔर उनमें भी चुने हुए. सदस्यों को बहुमत दे दिया 
गया था। प्रातीय कार्यकारिणी में भी परिवर्तन किये गए---उसका एक भाग, 
जिसके अ्रन्तर्गत कुछ गौण-विभाग थे, चुने हुए मन्त्रियों को सौपा गया | भव 
देने के अधिकार का विस्तार बढा दिया गया। परन्तु जहा एक ओर अंग्रेजी 
सरकार हिंदुस्तान में प्रजातत्र के नाम पर नई शासन-योजनाएं बना रही थी, 
दूसरी ओर वह खय अपने हाथी देश के राजनेतिक जीवन से प्रजातन्त्र की जड़ों 
को ही उखाड फेंकने में व्यस्त थी । मोट्फोड्ड कमेटी ने एक राय से साप्रदायिक 
चुनाव को बुरा बताया था, पर स्वयं उसने न केवल इस बात की सलाह दी कि 
मुसलमानों के लिए, उसका कायम रखना जरूरी है, पर सिखों के लिए भी उसी 
ढग के चुनाव की सिफारिश की । १६१६ के एक्ट में न केवल मुसलमानों के 
लिए ही साप्रदायिक चुनाव कायम रहा, सिखा को भी अलहदा चुनाव के अधि- 
कार दिये गए । मद्वास के अन्राकझ्षणों और मराठों और कुछ अन्य जातियों के 
अधिकारों को भी माना गया, दलित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए. कुछु 
विशेष सदस्यों को नामजद किया गया, संगठित उद्योगों को प्रतिनिधित्व 
दिया गया, और भारतीय ईसाइयों, ऐंग्ली-इश्डियन और योरोपियन जातियो को 
अलग चुनाव का अधिकार मिला | साप्रदायिक चुनाव का सिद्धात विभिन्‍न 
धार्मिक सम्यदायों के लिए मान लिया गया | इस बीच मॉन्टेग्यू के व्यक्तिगत 
प्रभाव के कारण नरम दल के नेता काग्रेस से अलग होगए. थे--और उन्होने 
अंपनी एक अलहृदा सस्था, लिबरल फैडरेशन, का निर्माण कर लिया था। 
अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भी अपने साथ लेने के प्रयत्न में सरकार लगी 
हुईं थी । वह देशी राजाओं के प्रति भी अपनी नीति बदल रही थी । उन्हें अब 
साधारण सामन्त की स्थिति से उठाकर सार्वमीम सत्ताधीशों की श्रेणी में लाया 
जा रहा था।। १६२१ मे “नरेन्द्र मश्डल! का सगठन हुआ | 

यह कहना सत्य नहीं है कि १६१६ की शासन-योजना को विकसित होने के 
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लिए, उचित वातावरण नहीं मिला | उसका प्रारम्भ तो निस्सदेह एक अशुभ 
घड़ी में हुआ था, जब काले कानून, जलियानवाला बाग और गाधीजी के 
सत्याभ्रद-आन्दोलन पर देश की दृष्टि जमी थी | परन्तु, यह नहीं कहा जा सकता 
कि देश ने उसे विकास का पूरा मौका नहीं दिया । नरम दल के नेता शुरू 
से ही उसका समर्थन कर रहे थे | समर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य 
बने। चिन्तामणि ने युक्तप्रान्त में शिक्षा-मन्त्री का पद ग्रहण क्रिया । सुरेन्द्रनाथ 
बगाल में मन्‍त्री बने । कांग्रेस का उग्र दल भी, खराज्य पार्टी के रूप में,कॉसिलो 
में प्रविष्ठ हो गया। काग्रेस के विद्लमाई पटेल केन्द्रीय धारासभमा के प्रथम 
चुने हुए अध्यक्ष बने । परन्तु नये सुधारों का खोखलापन जल्दी ही लोगो पर 
प्रग” हो गया--ओऔर नरम दल वाले भी अधिक दिनो तक उसे अपना सहयोग 
न दे सके। सप्र्‌ और चिन्तामरणि दोनों को इस्तीफ़ा देने पर बाभ्य होना पछा | 
लोगों ने देखा कि १६१६ के सुधारों का एकमात्र परिणाम यह निकला कि गवर्नर 
की शक्ति पहले के मुकाबिले मे कई गुना अधिक बढ़ गई | केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जितने अधिकार प्रान्तीय सरकार को से।पे गये थे सब उत्तरदायी मन्त्रियो 
के स्थान पर गवर्नर के हाथ भे आ गए, ओर उत्तरदायी मन्त्रियों का स्थान वही 
रह गया जो किसी विभागीय अध्यक्ष का होता है--वे सर्वधा गवनंर के अधीन 
थे और अपनी धारासमाओं के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रह गए थे | 
मद्रास के एक सन्‍्त्री, सर के ० बी० रेड्डी छ़रा एक कमीशन के सामने दी गई 
गवाही १६१६ के शासन-विधान पर अच्छा प्रकाश डालती है | उन्होंने कद्दा-- 
“मैं राष्ट्रीय सपक्ति के विकास का मन्‍त्री हूं, पर जगल मेरे अन्तर्गत नहीं हैं। 
मैं झ्ोद्योगिक विभाग का मन्‍्त्री हू, पर कल-कारख़ानो से मेरा सम्बन्ध नहीं है. 
क्याकि वह गवर्नर के स्वतन्त्र अधिकार में है, ओर कल-कारखानों के बिना 
ओद्योगिक विभाग की कल्पना करना कठिन है। में कृषि का मन्‍्त्री हूँ, पर 
आबपाशी से मेरा कोई सम्बन्ध नही .. में औद्योगिक विभाग का मन्त्री हू , 
पर उसमे भी बिजली के कारखाने से मेरा सम्बन्ध नही, वह तो सुरक्षित विभाग 
है | मजदूर और मशीनरी के विषय भी सुरक्षित है |” 
१६३४ की शासन-योजना 

ममारे वैधानिक इतिहास भें अगला महत्वपूर्ण प्रयोग १६३५४ की शासन- 
योजना है। उसके निर्माण में जितना समय और श्रम लगा, ससार के किसी भी 
देश की शासन योजना में उसका चोथाई मी शायद ही लगा हो । ब्ररसों तक 
विचार-विनेमय, बाद-विवाद,कर्मेटी--ऋ्फेंस, गवाही और व्हाइट पेपर का क्रम 
रहा | सायमन-कमीशन की नियुक्ति हुई । उसने हिन्दुस्तान भर में दौरा किया | 
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अपनी रिपोर्ट पेश की । वह उठाकर एक ओर रुख दी गई। एक, दो, तीन 
गोलमैज-परिषदें हुईं । संयुक्त पार्लमेंट्री कमेटी की अनेको मीटिय हुई , पार्ले- 
मेंदट में महीनों वहस की गई, तब जाकर १६३४ का विधान बना । ऐसी दशा 
में यदि हम उसमें राजनीतिनता की पराकाप्ठा की आशा करें तो इसमे आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए। पर, शेवलकर ने उसे “साम्राज्यवादी कूव्नीतिशवा की 
पराकाष्ठा” कहा है--““एक ऐसी व्यापक और प्रतिभाशाली योजना जिसका 
उद्देश्य स्व॒तन्त्र भारत की कल्पना को दवी समाप्त कर देना और जहा तर्क बेधा- 
निक उपायों द्वारा हो सकता था, अंग्रेजी साम्राज्य को उन परिस्थितियों के बदल 
जाने पर भी जिनमें उसकी स्थापना हुई थी, कायम सुखना था।” १६३५ का 
विधान देखने में वढ़ा आकर्षक है, उसके द्वारा प्रान्तीय शासन, न्याय और 
रक्षा के विभागों समेत, ऐसे मन्त्रियों के हाथों में सोप दिया गया था जो सयुक्त 
रूप से धारा-समा के प्रति उत्तरदायी थे। अग्रेजी शासन के इतिहास में यह 
पहला अवसर था जब प्रान्दीय शासन में भी कुछ वास्तविक अधिकार जनता के 
मनोनीत व्यक्तियों के हा५ में दिये गए, हों। भीगोलिक सोमाओं व जन-सख्या 
की दृष्टि से हमारे प्रान्त रूस के अतिरिक्त योरप के अन्य बडे देशों से किसी 
प्रकार कम नहीं हैं। इतने बड़े प्रदेशों में प्रजातन्‍्त्न शासन की स्थापना के महत्त्व 
को दृष्टि से ओसल नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन में भी 
रक्षा और वेदेशिक विभाग को छोडकर, शासन का प्रायः सास शेष भाग एक्र 
उत्तरदायी मन्त्रिमए्डल के हाथों में दिये जाने का प्रस्ताव था। मत देने का 
अधिकार भी लगभग ४ करोड व्यक्तियों को, जिनकी सख्या १६१६ के विधान 
की तुलना में लगभग पांचशुनी थी, दे दिया गया था। परन्तु, एक और जहा 
शासन के एक बड़े अश को उत्तरदायित्व-पूर्ण बनाने का आयोजन था, दूसरी 
ओर “विशेष उत्तरदायित्वों के नाम पर श्रप्रेंजी सरकार द्वारा नियुक्त मवनेर- 
जनरल को इतने अधिकार दे दिये गए थे कि, सर बेरीडेल क्रीथ के शब्दों में, 
उससे उत्तरदायी शासन के खत्म हो जाने का ही डर था। इसी कारण तो 
सर सेम्युएल होर जैसा अनुदार राजनीतिज्ञ इग्लेएड की साधारण-समभा को यह 
आश्वासन दिला सका कि १६३५ के विधान के अन्तर्गत उम्र दल के व्यक्तियों के 
केन्द्रीय शाउन पर अ्रधिकार पा जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
इंग्लैर्ड के अनुदार दल में भारत के प्रति सदा से जो अविश्वास रहा है, 
१६३५ के विधान में उसकी अधिक-से-अधिक अमिव्यक्ति हुईंहै। यों तो 
प्रत्येक वेधानिक परिवर्तन के अवसर पर उत्तरदायी शासन पर अधिक-से-अधिक 
प्रतिबध लादने की चेष्ठ की गई है, पर १६३५ के विधान में इन प्रतिबधों का 
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हम एक अस्बार-सा पाते हैं, न्यूयॉक के आकाश जुम्बी प्रासादों के समान, एक 
के ऊपर एक | प्रांतीय शासन में भी गवर्नर के हाथ भे बहुत बडी शक्ति दे दी 
गई है--वह अपने “विशेष अधिकारों' के नाम पर शासन में जब चाहे तब 
हस्तक्षेप तो कर ही सकता है, विना मन्त्रिमएडल से पृ छे, कलम की हल्की-सी 
गति से, वैधानिक शासन को बिल्कुल समाप्त करके अपने हाथों मे सारी शक्ति 
केन्द्रित कर लेने का तानाशाही अधिकार भी उसे प्राप्त है। केन्द्रीय शासन तो 
प्रजातन्त्र का मख़ोल है| प्रमुख बिमागों में उत्तदायी शासन के लिए कोई 
स्थान नहीं है, परन्तु जिन थोड़े से व्मिागों मे उसका प्रवेश है उनमे भी गवर्नर 
जनरल द्वारा 'विशेष उत्तरदायित्व' के नाम पर हस्तक्षेप की पूरी सुविधा है। 
गवर्नर जनरल की यह भी अधिकार है कि वह देशी राजाओं और अल्पसख्यक 
दलों के समुचित प्रतिनिधित्व के नाम पर मन्त्रिमएडल की एकता को नष्ट कर 
सके । जिस धारासमा के प्रति यह मन्त्रिमएडल उत्तरदायी माना जाता था खयं 
उसकी रचना कुछ अनोखे सिद्धान्तों के आधार पर की गई है| उसके दोनो 
भागों मे एक तिहाई से अधिक देशी राजाओं द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे, कोंसिल 
आफ स्टेट के ब्रिटिश भारत से आने वाले सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा 
रखा गया है, यद्यपि उस चुनाव मे भाग लेने का अधिकार बहुत अधिक धनी 
व्यक्तियों को ही दिया गया है। नीचे के चेंवर में जो सदस्य ब्रिटिश भारत के 
होंगे उन्हें चुनने का अधिकार साम्प्रदायिक चुनाव के आधार पर चछुनी गई 
प्रान्तीय घारासभाओं के सदस्यों को होगा | चुनाव के इस अभूतपूर्व तरीके से 
चुने जाने के बाद मो केन्द्रीय धारासमा को बहुत कम अधिकार दिये गए हैं। 
रक्ना, विदेशी नीति, राष्ट्रीय कर्ज का लेनदेन, सिक्के ओर विनिमय-दर, रेलवे-- 
यह सब उसके अधिकार के बाहर हैं। केन्द्रीय बजट की ८० फीसदी से अधिक 
रकम के सम्बन्ध में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने अथवा 
शासन पर नियत्रण आदि केत्रों मे वह गवर्नर जनरल के अ्रधिकारों से बधी हुई 
है। जहा तक व्यापार और अर्थनीति का सम्बन्ध है, वर्षों के परिश्रम से ऐसे 
प्रतिबंध विधान मे पिरो दिये गए. हैं कि भारतीयों के लिए. उनका स्पर्श करना 
भी असम्भव होगा | दूसरी ओर, गवर्नर-जनरल के हाथ में साव॑ंभौम सत्ता दे 
दी गई है। उस पर जनता द्वारा चुनी गई घायासमाओं का कोई निर्यत्रण नही 
है। वह न केवल धारासभाओ के प्रत्येक निर्णय को अस्वीकृत ही कर सकता 
है, बल्कि स्वयं अपने अधिकार से अस्थायी ओर स्थायी दोनो प्रकार के कानून बना 
सकता है। मत्रियों से असहयोग की स्थिति में उसे सारे शासन-तन्न को ख़त्म 
करने का पूरा अधिकार है। न तो गवर्नर जनरल ओर न प्रान्तीय गवर्नर ही 
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उस सलाह को मान लेने के लिए बाध्य हैं जो उन्हें जनता के प्रतिनिधि-मन्त्रियो 
द्वारा दी जाय | 
वैधानिक प्रयोगों की विशेषताएं : एक विश्लेषण 
हमारे देश में १८६१ के एक्ट से १६३४, के शासन-विधान, और १६४२ 
की क्रिप्स योजना और १६४५ के वेवल प्रस्तावों तक, प्रत्येक वैधानिक परिवर्तन 
के पीछे कुछ प्रमुख मावनाएं, काम करती रहीं हैं । प्रत्येक वैधानिक प्रस्ताव एक 
विशेप परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से उठाया गया। १८६१ से शासन 
के जन-मत के सम्पर्क मे रखने की ज़रूरत, १८६२ में कांग्रेस की दिन-ब-दिन 
बढती हुई मागो को कहीं-न-कहीं रोक देने की इच्छा, १६०६ मे राष्ट्रीय 
आदोलन मे एक ओर तो साप्रदायिक आधार पर भेद डाल देने और दूसरी ओर 
नस्म और उम्र राजनीतिजों को एक दूसरे से अलहदा कर देने की नीति, १६१६ 
में स्वराज्य की राष्ट्रीय माग को कमजोर बनां देने की इच्छा, और १६३५ मे 
दिन-प्रति-दिन सशक्त बनते जाने वाले राष्ट्रीय आदोलन का किसी रूप में 
मुकाबिला करमा--इस प्रकार प्रत्येक वैधानिक परिवत्तन के पीछे देश की राज- 
नीति का एक विशेष युग रहा है। १६४२ और ?४५ के असफल प्रस्तावों के 
पीछे मी भारताय स्वाधीनता के पक्ष में बढ़ते हुए अन्तर्रष्रीय दबाव का प्रभाव 
स्पष्ट था। प्रत्येक सुधार! के पीछे घटनाओं का एक लम्बा चक्र रहा है, परन्तु 
राष्ट्रीयता की बढती हुई शक्ति सदा ही उसका प्रमुख कारण रही है, इसलिए, 
प्रत्येक 'सुधारः मे हम राष्ट्रीयता की इस शक्ति के साथ समभोते की भावना तो 
पाते ही हैं, पर साथ ही, एक हाथ से कुछ थोड़े से अधिकार देते हुए, दूसरे से 
साम्राज्य की जडो को मजबूत बनाने की चेशा भी हम पाते है । सच तो यह है 
कि ये वैधानिक सुधार! उस सघर्ष के पथ पर मील के पत्थरों के समान हैं जो 
पिछली आधी शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय ओर अग्रेज़ी साम्राज्यवाद के बीच 
एक बढ़ते हुए वेग से चलता रहा है । 
यद्यपि प्रत्येक वैधानिक प्रगति के साथ हमारे राजनैत्तिक अधिकारों का विस्तार 
हुआ है, पर वे अधिकार हमारी माग ओर आशा की तुलना में सदा ही कम-से- 
कम रहे हैं। १८६२ की योजना काग्रेस के सात वर्ष के अनवरत आन्दोलन का 
फल थी --किसी ने उसके सम्पध मे ठीक ही लिखा कि वह पहाड खोदकर चूहा 
निकालने जैसा प्रयत्न था। १६०६ के सुधारों से, स््रथ मोटफ़ो्ड कमेटी के 
शब्दों में, भारतीय आकाज्ञाओं की तृति न तो हुई और न हो ही सकती थी। 
१६१६ का द्वेघ-शासन सर्वथा असफल रहा । १६३५ के सप् शासन की 
सराहना हिहुस्तान में शायद ही किसी ने की हो | क्रिप्स-योजना, कांग्रेस, लीग,“ 
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महासभा, सिख कान्फेस, सभी ने अवजशा के साथ ठुकरा दी। वेवल प्रस्तावों 
का आरम्भ एक नाटकीय परिस्थिति में हुआ और अत ग्रीक-ट्रैजिडी के समान | 
क्यों ऐसा होता रहा है ! इसका तो केवल एक ही उत्तर हो सकता है, और वह 
यह कि इन योजनाओ के बनाने वालो की नीयत कमी साफ नहीं रही है। 
ऊपर से वे राष्ट्रीय सागो को पूरा करने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, पर उनका 
केन्द्रीय विचार सदा ही अपने हाथो मे सत्ता को रोके रहना रहा है। उन्होंने 
परछाई से लुभाना चाहा है, ठोस मौलिक वस्तु कभी नहीं दी है | 
अपनी इस नीति को उन्होंने तरह-तरह के बहानों से छिपाना चाहा है 
१६१६ तक तो बहाना था कि पालं॑मेयरी ढंग का- प्रतिनिधिक व उत्तरदायी शासन 
हिंदुस्तान के लिए, उपयुक्त नही है। परन्तु; पिछुले महायुद्ध के दिनों मे प्रजायाद 
और राष्ट्रीय आत्म-निर्णंय के सिद्धांतो ने जो जोर प्रकड़ा उसके बहाव मे यह 
बहाना टिक न सका, और अग्रेजों ने उत्तरदायी शासन को भारत मे अपनी 
नीति का अन्तिम लक्ष्य घोषित क्रिया, परन्तु साथ ही वे इस बात का भी 
लगातार ऐलान करते रहते हैं कि अशिक्षा,साम्प्रदायिक मतभेद, राजनैतिक अपरि- 
पक्कता, राष्ट्रीय मनोदत्ति आदि-आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो उत्तरदायी शासन 
के विक्रास मे बाधक है। इसके अलावा अग्रेजों का यह दातच्रा भी लगावार 
बढ़ता गया है कि हिदुस्तान के “सामाजिक व धार्मिक अल्पसख्यक वर्गों की 
रक्षा” की जिम्मेदारी भी उन पर है। १६३७ के बाद से साप्रदायरिक मतभेदों 
के बहुत अधिक वढ़ जाने और उन्हे कायम रख सकने के अगम विश्वास के 
कारण, श्रत्॒ तो अग्रेज सरकार ने इस आकर्षक सिद्धात की सष्टि भी करली है 
कि भारत के वैधानिक भाग्य-निर्णय का अधिकार भारतीयों को ही होना चाहिए। 
अग्रेजी सरकार तो किसी भी ऐसी वैधानिक योजना को मान लेगी जिसे हिहुस्तान 
के सब वर्गों और जातियों ओर प्रमुख राजनैतिक दलों का समर्थन प्रास हो | 
इस सम्धंध मे वह आश्वस्त है ही कि यह एक ऐसी शर्त है जिसको पूरा न होने 
देना स्वय उसके हाथ में है। क्रिप्स ओर वेवल प्रस्तावी की असफलता से इस 
कथन का श्रोचित्य स्पष्ट होजाता है। 
इन सब वैधानिक 'सुधारो' का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में एक 
सम्प्रदाय के ख़िलाफ़ दूसरा सम्प्रदाय, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति और 
एक दल के विरुद्ध दूसरा दल,खडा होता गया और भारतीय समाज अनेकानेक 
डुकडो मे बंटता गया । यह एक ऐसी प्रद्डत्ति थी जो प्रजाबाद के ब्रिल्कुल विरुद्ध 
जाती है। प्रजाबाद का अर्थ जहा देश में एकता की स्थापना करना है, प्रजावाद 
के नाम पर हमारे शासकों द्वारा जो वैधानिक योजनाण बनाई जा रही थी, उनका 
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स्पष्ट उद्देश्य प्रजाबाद की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना था । १६०६ और १६१६ 
के विधानों ने मुसलमानों को हिंदुओं से, और नरम विचारों के राजनीतिशों को 
उम्र विचार वालों से, अलहदा करने की दिशा में बहुत सफलता भ्राप्त की। 
१६२५ में बर्कंनहैड ने लॉड रीडिग को स्वराज्य-यार्टी में फूट डलवाने के लिए 
प्रयल करने की सलाह दी, ओर १६२८ में इन्हीं सज्जन ने इन्ही वायसराय को 
लिखा कि वह सायमन कमीशन के विरोध में जो शक्तकिया एकत्रित हो गई थी, 
उनमें मतभेद डालने की चेष्टा करें ।* गोलमेज परिषदों का भी यही उद्देश्य था। 
“उसमे मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, सिर्खों को मुसलमानों के ख़िलाफ़, 
किसानों को जमींदारों के खिलाफ, ओर देशी नरेशोकी अपनी प्रजा के ज़िलाफ -- 
उभाड़ा गया था।”* मैक्डोनल्ड-निर्णय ने दलित जातियों को हिंदुओं के खिलाफ 
खड़ा करने की कोशिश की । गाधी जी के उपवास ओर पूना पैक्ट के बन 
जाने से इसमें तो उन्हे पूरी सफलता नहीं मिली। परन्तु, अपनी एक-दूसरी 
चाल में वह सफल हो गए.। वह मुस्लिम प्रातों को हिंदू प्रातों के खिलाफ खडां 
कर देने की योजना थी । पजाब और बगाल भे मुसलमानों को विशेष अधिकार 
देकर उन्हें मुस्लिम बहुमत वाले प्रातों में परिशत कर दिया गया। सीमाप्रात 
में भी धारा-सभाओं की स्थापना करके मुस्लिम प्रा्ों में दो की बूद्धि की गई । 
अब मुस्लिम प्रातों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता था | उधर, 
१६३५ की योजना ने देशी नरेशों को राष्ट्रीयता के विरुद्ध संगठित कर ही दिया 
था। कोंसिल ऑफ स्टेट में २६० में से १०४ और फैडरल एसेम्बली में ३७५, में 
से १२५ सदस्य नियुक्त करने का अधिकार देशी राजाओं को दे दिया गया था | 
इन सदस्यों का सरकारी इशारे पर नाचना और प्रगति के रास्ते में एक बड़ी 
बाधा के रूप में खडे होना एक निश्चिन्त बात थी ) 

यह है हमारी वैधानिक प्रगति का एक सक्षित खाका, और उसकी चिशेष- 
ताओं का एक सूदम विश्लेषण । अग्नेज लेखक प्रायः इस बात का दावा करते 
हैं कि हमारे देश की वैधानिक प्रगति अग्रेजी साम्राज्य के श्रन्य अगों, कैनेडा, 
दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि की तुलना में ढुगुने वेग से हुई हैं। इस 
कथन में तात््विक दृष्टि से चाहे कितनी ही सचाई हो, इससे अधिक कठोर और 
ज्वलत सत्य यह है कि प्रजातन्‍्त्र की दिशा में हमें ले जाने क्रा दावा करने 
याले इन सुधारों” की आड़ में लगातार हमारे देश में एक ऐसा वातावरण 
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खड़ा कर देने की धरुणित चेश चलती रही है जिसमे प्रजातन्त्र का विकास सर्वथा 
असम्मव हो जाय । मत देने का अधिकार पढे-लिखे लोगो मे से लगभग २५, 
फीसदी को मिल गया है, ओर ग्रान्तीय शासन में बहुत काफ़ी अधिकार 
मिल गए हैं। परन्तु प्रजातन्‍्त्र की भावना को जो चीज़ें दृढ़ बनाती हैं उनकी 
ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा और समाज सुधार के «क्षेत्र 
में विकास सर्वंथा असंतोपजनक रहा है। हमारी सरकार ने शिक्षा में कभी 
दिलचस्पी नहीं ली, और समाज-सुधार उसके बाहर की बात रही है। पिछले 
१५० वर्ष के अग्रेजी शासन में १० फ़ीसदी जनता भी शिक्षित नही बन पाई 
है। शिक्षा का कही अधिक प्रचार तो अग्रेजी शासन की स्थापना के पहले 
था। अग्रेजी शासन मे शिक्षा का विकास जिस गति से हुआ है उसे देखते 
हुए समस्त जनवा के शिक्षित होने मे कम से कम ६-७ सौ वर्ष लगेंगे। गति 
के इस धीमेपन से एक और मी खतरा है। राजनैतिक अधिकारों के साथ ही 
साथ यदि शिक्षा का ग्रचार नहीं होता रहा तो खार्थी नेताओं के लिए अशिक्षित 
जनता की भावनाओं का उभाडना, और उसे ख्ार्थ के लिए. गलत दिशा मे 
प्रवृत्त कर देना बडा आसान हो जाता है। जैसा लेनर्ड ने लिखा है--'“जनता 
छारा शासन” एक ऐसा आदर्श है जो हमे इस सिद्धान्त के परे ले जाता है कि 
अल्पसख्यक दलों की बात सुन ली जायगी और हर एक नागरिक को अपने 
विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होगा। अधिकार, बिना उनका 
उपयोग करने की क्षमता के, अ्रर्थहीन होते है ।? यह ज्ञुमता शिक्षा द्वारा ही 
आती है, परन्तु एक ऐसी शिक्षा के द्वारा जिसका जीवन से सीधा सम्बन्ध हो, 
आऔर जो व्यक्ति मे समाज-सेवा की ऐसी आकाज्षा सुलगा दे कि वह उसे 
चैन से बैठने न दे । जबतक समाज मे विपमताए है, व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप 
से सोनना दुःसाव्य ही रहेगा । एक विदेशी सरकार कभी समाज-सुधार के काम 
को अपने हाथ मे नही ले सकती । ऐसी दशा में यदि हमारी धारासभाए, जो 
अ्ग्रेजी शासन के बोझ से दबी हुई हैं, अमी तक समाज-सुधार के ज्षेत्र में 
कुछ नही कर सकी हैं तो इसमे आश्चर्य ही क्या है ? सच तो यह है--और यह 
एक कडवा और तीखा सत्य है--कि हमारे देश की सरकार प्रगतिशील शक्तियों 
की ठुलना मे प्रतिक्रिग्वादी शक्तियों के सहारे पर अधिक निर्भर है। तभी तो 
वह कायम है| 

हमारे देश में एक दल ऐसा है जो वस्तुस्थिति के इस विश्लेषण का आधार 
लेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि हमारे देश में प्रजावन्त्र की स्थापना के लिए 
उचित वातावरण नहीं है। वह यह मानने के लिए तैयार है कि इसका उत्तर- 
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दायित्व हमारी राष्ट्रीय मनोइत्ति नहीं, विदेशी सरकार के अ्नवस्त प्रयत्नों और 
अपरिवर्तनशील नीति पर है, पर वह यह भी मानता है कि कारण चाहे कुछ भी क्यों 
न रहे हों, वत्ठुस्थिति आज ऐसी है कि हम प्रजातन्त्र शासन के योग्य अब रह 
नहीं गए हैं । मैं इस दृष्टिफोण से सहमत नहीं हूँ--न मैं अपने देश मे पूर्ण 
प्रजातन्त्र शासन की सफलता के सम्बन्ध में अविश्वासी हूँ । मै यह जानता हूँ 
कि हमारे देश में एक ओर यह प्रयल चलता रहा है, ओर चलता जा रहा हे, 
कि प्रजातनन्‍्त्र की सफलता के लिए, जिस वातावरण कीं आवश्यकता होती है. वह 
न बन सके, परन्तु, दूसरी ओर,पिछले डेढ सी ब्षों में, धीमे,पर निश्चय के साथ, 
एक उत्फुल्ल, सप्राण, प्रगतिशील नागरिक-जीवन का विकास होरहा है, जो हमें 
पूर्ण प्रजातन्त्र के लिए तैयार कर रहा है। इन वर्षों में हमारे देश में अभूतपूर्व 
प्रतिमा वाले महान व्यक्तियों के नेतृत्व मे सशक्त धार्मिक और सामाजिक और 
राजनैतिक आदोलन; ज्वार की फेनिल लहरों के समान,एक तूफानी वेग से आगे 
बढ़ते रहे हैं--जिन्होंने एक ओर हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीनव मे साहस, 
कष्ट सहन और शुद्धता के अमर खोतों की जन्म दिया है,अरोर दूसरी ओर उन प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों पर लगातार आक्रमण किया है जिनका आधार लेकर अग्रेजी 
साम्राज्य का ऊपर से भव्य दीखने वाला, पर भीतर से खोखला,भवन खड़ा है | 
राष्ट्रीयवा हमारे आज के समस्त व्यापक जीवन का मूल-मन्त्र है, वह देश के 
सबोगीण जीवन,धर्म ओर कला,साहित्य और ससल्कृति, को अपने णद्ध जैसे सशक्त 
और व्यापक पखों के नीचे लिये है। धार्मिक प्रेरणा मे, इस राष्ट्रीय जीवन का 
मूल आधार है। सामाजिक सुधार की विभिन्‍न प्रद्ृत्तिया उसके स्तम्भ है। 
ऐसी नींव श्रौर ऐसे स्वम्भों का आधार लेकर ही तो हमारी राष्ट्रीयता एक अपरि- 
ग्ही, सत्य और अ्रहिंसात्मक राजनैतिक आदोलन में फलीभूत हो सकी है । 
गांधी , जो भारतीय राष्ट्रीयवा के सबसे बडे प्रतीक हैं, राममोहन राय, केशवच-द्र 
सेन, रानाडे और गोखले के व्यक्रित्वों का ही विकास हैं--जैसे एक ही आत्मा 
जन्म-जन्मातरे में विकास पाती चली जा रही हो--वोधिसत्त्वों की योनियों भें होती 
हुई बुद्धत्व की पूर्णता तक । गांधी का हृदय समाज-सुधार की भावना से द्रवित 
है--हरिजनों की सेवा उन्हें प्रातीय मन्न्रिमए्डलों के निर्माण से अधिक प्रिय है । 
उनके व्यक्तित्व की गहराई में हम और भी नीचे जाय तो उन्हें मूलतः एक 
धार्मिक व्यक्ति के रूप में पायगे । गाधी, जिस राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, वह आज 
हमारे जीवन के सभी अ्रगों मे व्याप्त होगई है। कला और साहित्य मे हम 
उसी का स्पंदन पाते हैं। वह आज की भारतीय जनता को प्रेरित करने वाले 
विचारों में सब से प्रमुख है| वह भारतवर्ष के विभिन्‍न वर्गों और समुदायों में 


न हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


समन्वय की भावना उत्पन्न कर सका है। राष्ट्रीयणी की इस अबल विचार-घारा 
का ही यह फल है कि अली-बंधु वर्षों तक महात्मा गाधी के साथ काम करते रहे, 
और आज भी सीमा-प्रात के गांधी, मौलाना आजाद और दूसरे नेता देश के 
लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हैं। हि 

मैं यह जानता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय आदोलन निर्दोप नहीं है । मैं यह भी 
जानता हूँ कि वह सदा ही समाज-सुधार की प्रवृत्ति के साथ अपने की संबद्ध 
नही रख सका है। कई बार उसने अपने को प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ 
का खिलौना बन जाने दिया है। प्रगतिशील शक्तियों को इससे हानि पहुँची 
है। भमध्ययुग की प्रेरणाओं से भी वह सर्वथा मुक्त नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टि 
कोण भी कभी-कभी उसकी दृष्टि को धुचला बना देता है, पर इन सब 
कमियों के होते हुए भी हमारी राष्ट्रीयववा आज के विश्व की एक स्वस्थ और 
सशक विचार-धाराश्रों में से एक है। उसकी यह शक्ति लगातार बढ़ती जा 
रही है। देश के सभी वर्गों, हिंदू और मुसलमान, ग़रीब और अमीर, किसान 
और मजबूर, श्रमजीबी और पू जीपति, का सहयोग उसे प्रास है, और इस 
सहयोग की व्यापकता और गहराई, और उस सहयोग के पीछे त्याग का भाव 
ओर कष्ट-सहन की क्षुमता,दिन-प्रति-दिन बढ़ते जारहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय आादोलन 
को मध्यकालीन प्रेरणाओं और सामाजिक विषमताओं से मुक्त कर देने का 
आंतरिक ग्रयत्न भी अपने पूरे वेग पर है--हमारी राष्ट्रीय दमन की लप्े में 
पडकर कुन्दन की तरह निखरती रही है। ऐसी दशा मे मैं निश्चय के साथ यह 
कह सकता हैँ कि अपनी सब कमियों के आवजूद भी, और उनसे अपना सघर्ष 
कायम रखते हुए. आज भारतीय राष्ट्रीयाम ने इतनी शक्ति और इतनी 
च्ुमता अवश्य संग्रहीत करली है कि यदि देश के शासन का उत्तरदायित्व उसे 
सौप दिया जाय तो वह पूर्ण प्रजातन्‍्त्र के सिद्धातो पर सफलता पूर्वक उसका 
संचालन कर सकेगी । ह 


$+ ६६५ 
भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्व 


पिछले कुछ वर्षों से विभिन्‍न राजनैतिक क्षेत्रों में बह विश्वास फैलता जा 
रहा था कि देश की राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रजातन्न शासन को 
ही इमारे राजनैतिक विकास का एकमात्र रास्ता मान लेना शायद ठीक नहो। 
हमारे वैधानिक विकास की निरथ्थकता और वैधानिक प्रगति के साथ-साथ आपसी 
मतभेदों के लगातार बढ़ते जाने से इस धारणा को अधिक बल मिल गया है| 
अहुव कम व्यक्ति उन विरोधी शक्तियों से, जो हमारे वैधानिक विकास के पीछे 
काम करती रही हैं, परिवित थे, और बहुत कम लोगों ने यह सीचा कि यदि हम 
किसी प्रकार के प्रजातन्त्र शासन की स्थापना अपने देश में नहीं करना चाहते, 
ओर यदि प्रजावाद हमारे लिए हितकर नहीं है, तो तानाशाही अथवा इसी प्रकार 
का अन्य कोई शासन-तन्त्र हमारी विभिन्‍न राजनैतिक समस्याओं को किस प्रकार 
एक सफल समाधान की दिशा में ले जा सकेगा । इसी बीच, व॑रत्तमान महायुद्ध 
के आरम्म होने के वाद से; और विशेषकर जब से हमारी राष्ट्रीयता की वास्तविक 
शक्ति का कुछ अन्शजा हमारे साम्राज्यवादी शासक लगा सके, इ्लेंड में एक 
संगठित आन्दोलन ही इस 'सिद्धान्त' को लेकर उठ खडा हुआ कि भारतवर्ष मे 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना उसकी प्राचीन सल्कृति,वर्तमान राजनीति और समस्त 
राष्ट्रीय मनोइत्ति के विरुद्ध जाना है । इस सम्बन्ध में भारतवर्ष और प्रजातन्त्! 
के लेखकहय सर जॉर्ज शूस्टर व गाई विठ, और “भारतवर्ष की वैधानिक समध्या 
पर रिपोर्ट! के लेखक प्रो० सर रेजीनल्ड कूपलेंड का नाम सहज ही स्मरण हो 
आता है। 


इस विचार-धारा को कूठ्नीति का जामा पहिनाने में हमारे भूतपूर्व मारत- 
मन्त्री मि० एस्ेरी ने तो कमाल ही हासिल कर लिया था | उन्होंने किस प्रकार 
उसे भारतवर्ष के वैधानिक विकास के मार्ग में एक स्थायी चद्यन के रुप में ला 
खड़ा किया, इसका कुछ अनुमान उनके असख्य भाषणों में से एक अवतरण से 
किया जा सकेगा। १६ नवम्बर १६४१ को मेंचेस्टर मे भारतीय वैधानिक 
समस्या? पर बोलते हुए मि० एमेरी ने कह्--'एक बात जो हम--औ्र पहिले 
के अधिकाश भारतीय नेता भूल जाते हैं, वह यह है कि हमारे ढग का शासन- 
विधान एक ऐसे सयुक्त-समन्वित समाज में ही सफल हो सकता है जहा राज- 


दर हमारी राजनैतिक समस्याएं 


नेतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याश्रों को लेकर अपने मतभेदों को व्यक्त 
करते हो, ओर उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी धारणाक्रों 
को बनाता ओर बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धांतो अथवा मूल- 
विश्वासो के संबंध में कोई स्थायी वैषम्य न हो । दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितिया 
भारतवर्ष में, कम से कम आज के मारतवर्ष मे, मौजूद नहीं हैं |? इन प्रमुख 
लेखकों ओर कूट्नीतिशों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेखक व अनुदार पन्नो के 
सम्बाददाता भी इसी आशय के विचारों का प्रचार करने मे लगे हैं, ओर क्योकि 
बडी आकर्षक ओर वैज्ञानिक भाषा मे ये बिंचार पाठक के सामने आते हैं, 
इनका प्रभाव और भी भयकर रूप में उसके मन पर पडता है | 

प्रजातन्‍्त्र शासन भारतवर्ष के लिए उपयुक्त नहीं है, इस विचार के फैलने में 
कुछ हमारी आंतरिक परिस्थिति, ओर कुछ अन्दर्राष्ट्रीय घटना-चक्र; से सहायता 
मिली | पिछले कुछ वर्षों, ओर विशेष कर १६३७ के बाद से, हमारी सांप्रदा- 
यिक समस्या ने एक गम्भीर रूप ले लिया है। काग्रेस द्वारा पदग्रहण किए जाने 
के कुछ ही महीनों के बाद मि० जिन्ना ने, लीग के लखनऊ अधिवेशन मे इस 
बात की घोषणा की कि मुसलमान काग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर 
सकते थे और न भलमनसाहत की । मुस्लिम-लीग की शक्ति, और विरोध, 
लगातार बढ़ते जा रहे थे । काग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों मे लीग की 
१७० नई शाखाएं, खुल चुकी थी, जिनमे ६० सयुक्त प्रात मे व ४० पजाब मे 
थीं, और केवल सयुक्त-प्रांत में ही एक लाख से अधिक सदस्य बन चुके थे ।* 
कांग्रेस के पदत्याग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति दिवस” मनाने का 
आयोजन किया, ओर उसके कुछ ही महीने वाद उसने देश के बंटवारे की मांग 
सामने रखी । ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित न थे, यह धारणा बना लेना कि हमारे यहा 
प्रजातन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वाभाविक था | 
उधर, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे भी प्रजातन्त्र के प्राचीर ओर दुर्ग एक-एक करके ढह 
रहे थे। दो महायुद्धो के बीच प्रजातन्त्र के जिस विरोव ने जर्मनी में एक सशक्त 
क्रियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ मे उसका प्रताडन-चक्र अपने 
पूरे वेग मे चल पडा था | पोलैण्ड, नॉवें, डेनमाके, वेल्जियम, हॉलैस्ड, योरप 
के छोटे-छोटे देश जिन्होने प्रजातन्‍्त्र की थाती को अपने प्राणों से सिमणा कर 
पोषित किया था, तानाशाही के थपेडों मे चकनाचूर होते जारहे थे। फ्रास का 

१-एल० एस० पमेरी ; ता शा 77९2८००॥३, ४० ४०७। 

२-प्रो० कृपलेंड ; [7त87 70६25, 936-42, ४० १८३ । 


भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्त्व दर 


गौखशाली साम्राज्य दो हफ्तों में धूल चाटने लगा था| इंग्लैग्ड पर विनाश 
के बादल मडरा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि 
डिंग उठा था तो उसमे आश्चर्य ही क्या था ? मद्ययुद्ध की प्राथमिक घव्नाओं 
से प्रत्येक देश मे प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता मे जनता का जो विश्वास दृढतर होता जा 
रहा था, उसमे एक गहरी ठेंस लगी ) भारतीय परिस्थितियों का प्रभाव जैसे 
विदेशी चिन्तन की एक घारा-विशेष पर पड़ा वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय घग्नाओं का 
प्रमाव भारतीय विचार-घाराओो पर पढ़ना मी अनिवार्य था। 
हमारे राजनेतिक दल : कांग्रेस 
” सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी 
जाती है कि प्रजावनन्‍्न भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारें राज- 
नैतिक दल अपने सगठन व आदशों मे पश्चिम के राजनैतिक दलों से बिल्कुल 
मिन्‍न है। इस सम्बंध में सबसे बड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह 
है हमारे देंश' की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था--कांग्रेस | कांग्रेस के सम्बंध में 
प्रायः यह कहा जाता है कि चह विभिन्‍न समूहों व समुदायों का सग्रह-मात्र है | 
उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनैतिक आदर्श नहीं हैं। 
“आारतवर्ष और प्रजातन्र' के लेखक-दवय शुस्टर और बिट के शब्दों मे, उसमें 
“करोडपति और मजदूर,-ज्ञमीदार और किसान, सत और ठग, शिक्षक और 
अशिक्तित, गवार और अन्तरोष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले, 
क्रातिकारी, समाजवादी, सन्‍्यासी, कद्दर मुसलमान और खरूढिवादी हिंदू”? समी 
शामिल हैं, और “श्रग्नेजी शासन के प्रति घृणा ही इन सब्र परस्पर-विरोधी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ सयोजित किए हुए है ।?* 
इन लेखकों के मतानुसार पार्लमेंटरी सस्थाओं में का्मेंस का विश्वास दिखावा- 
मात्र है। जब तक पालमेंटरी सस्थाओं में उसका बहुमत सुरक्तित है, तभी तक 
कार््रेस उनका समर्थन करेगी । यदि परिस्थितिया बदल गई तो वह उन्हें ठुकरा 
देगी । इसके समर्थन से कहा जाता है कि अपने आतरिक मामलों में कांग्रेस एक 
छोटे समूह के सपूर्ण नियत्रण में है, जो उस पर स्वेच्छाचारिता से शासन 
करता है। इस सबंध में १६३६ की श्री० सुभाष बोस के चुनाव की घटना ही 
बार-बार दोहराई जाती है। यह भी काग्रेस की फासिस्ट मनोद्गत्ति का ही परि- 
चायक माना जाता है कि उसने अपने प्रातीय शासन के दिनो मे एक और तो 
देशी राज्यों में राजनैतिक असतोष को उकसाया, और दूसरी ओर मुस्लिम 
जनता से सीधा सपक स्थापित करके मुध्लिम लीग को ख़त्म करना चाहा। यह 
, १--शुस्टर और बिद ; शता4 शा [0७70८:४८ए, पृ० १६६ 
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भी कहा जाता है कि पद-प्रहण के दिनों मे कार्ग्रेस-मत्रिसशडल अपने क्षेत्र के 
डिक्टेटर के प्रति अधिक उत्तरदायी थे, प्रांतीय धारासभा के प्रति 
कस | इन लोगों ने तो यह कहने मे भी कसर नहीं रखी कि अपने शासन-काल 
मे कांग्रेस एक ऐसे षड़यन्त्र मे लगी हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य को पार्टी के 
आधीन ले आना था । ये सब दलीलें कुछ इस ढंग से पेश की जाती हैं कि वे 
इस परिशाम पर जैसे अपने आप ही पहुच रही हो कि जब तक काग्रेस है हिन्दु 
स्तान में प्रजातन्‍्न-शासत कमी सफल नहीं हो सकता । 
कांग्रेस का विधान : एक दृष्टि में 
सबसे पहिले कांग्रेस के विधान के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना 

जरूरी है । काग्रेस के विधान का मूल-भूत सिद्धान्त 'प्रजातन्‍्त्रात्मक केन्द्रीकरण” 
( [2४7०८ ॥८८ (:८7८:४४।75०८707 ) कहा जा सकता है। स्थानीय सदस्य 
जिला-कमैटी का चुनाव करते है, जिला-कमैटिया प्रान्तीय का््रेस-कमैटी के 
सदस्यों को छुनवी हैं; आ्रन्तीय काग्रेस-फमैटियां अखिल-मारतीय कांग्रेंस-कमैटी 
का निर्माण करती हैं! सभापति का चुनाव साधारण सदस्यों द्वारा होता है। 
प्रो० कूपलैएड ने कार्य-समिति की नियुक्ति के वरीके को कांग्रेस की अ-प्रजातन्त्रीय 
प्रवृत्ति का एक उदाहरण बताया है १६३६ तक कार्य-समिति अखिल-मारतीय 
काग्रेस-कमैटी द्वारा चुनी जाती थी । तब से उसे नियुक्त करने का भार समापति 
पर है। इस परिवर्तन को हम किसी प्रकार भी अ-अप्रजातन्त्रीय नहीं कद सकते | 
प्रायः सभी प्रजाठन्त्र-देशों मे मन््रिमश्दल की मियुक्ति का अधिकार प्रधान को 
ही रहता है। अमरीका मे प्रेंजीडेट अपने सब मन्तियो की नियुक्त करता है॥ 

इग्लेंड में इस काम की जिम्मेदारी प्रधान-मन्त्री पर है। इस सम्बन्ध में हमारे 
यहा कुछ खस्थ परम्पराएं ( (१00ए८७४६०॥७ ) भी वन गईं हैं। कार्य-समिति 
में देश के चुने हुए नेता रहते हैं, और साथ ही इस बाव का ध्यान भी रखा 

जाता है कि सब्र प्रान्तों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके | 

कांग्रेस और गांधीजी 
एक दूसरा आज्ेप कांग्रेस मे गांधीजी की अ-बैधानिक, अथवा विधान से 

ऊपर की, स्थिति के सम्बन्ध मे किया जाता है | जैसा कि सब जानते है, गांधीजी 

कांग्रेस के चार-आना सदस्य भी नहीं है, कांग्रेस मे वर्षों से उन्होंने कोई पद- 

ग्रहण नहीं किया, पर काग्रेस शायद ही कभी उनके समर्थन के बिना किसी सहत्त्व- 

पूर्ण निर्णय पर पहुची हो । क्‍या यह कांग्रेस की तानाशाही प्रद्धत्ति का एक 

अच्छा उदाहरण नही है ? यदि हम वस्तुस्थिति का विश्लेषण करें तो हम देंख 

सकेंगे कि का््रेस पर गांधीजी का प्रभाव किसी ऐसे शक्तिशाली दल के द्वारा नही 
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है जिसकी सृष्टि और जिसका सल्भनठन उन्होंने काग्रेस के भीवर ही भीतर कर 
लिया हो । काग्रेस पर उनके शासन का मुख्य कारण है भारतीय जनता के 
हृदयों पर उनका शासन--और यदि का्रेंस उनकी सलाह को मान्यता देती है 
तो इसलिए कि घह उसमें जनता की आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति पाती है। गांधी 
ने कांग्रेस को आरामतलब राजनीतिशों की समा से एक लड़ाकू सस्था के रूप में 
परिण॒त किया । गाघी ने हमारी प्रसुत जनता में राष्ट्रीयवा की चेतना का प्रसार 
किया। गांधी ने ही हमे एक नई आशा और एक नया दृष्टिकोण दिया | 
कांग्रेस यदि एक ऐसे व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करती है तो इसमें 
आश्चर्य नहीं होना चाहिये : वैसे तो ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जब कांग्रेस 
ने गाधी जी के आदेश पर चलते में अपने की असमर्थ पाया | 

साथ ही हमे यह मी न भूलना चाहिए कि काग्रेस पर गाधी जी का प्रभाव 
दो प्रकार का है। साधारणतः तो वह का्रेस के कार्यों के सचालन से अपने 
को वूर ही रखते हैं। १६३४ में जब गाधी जी ने देखा कि उनका प्रभाव 
कांग्रेस में अन्य विचार-धाराओं के विकास में वाधघक है उन्होंने काग्रेस से 
इस्तीफा दे दिया । १६४४ में जेल से छूटने के वाद काग्रेस के कार्य-सचालन 
में वह उस समय तक मार्ग-निर्देश करते रहे जब तक कि राष्ट्रपति व कार्यसमिति 
के सदस्य जेल में थे। उनके बाहर आते ही गाधी जी ने राजनैतिक कार्यों से 
तथ्सय्थता धारण करली । शिमला-काफ्रेस में भी वह एक तठठ्स्थ की हेसियत से 
ही मौजूद थे। पर, विशेष मौकों पर, जब किसी राजनैतिक आन्दोलन का 
सचालन करना होता है, गाघी जी कांग्रेस की सपृर्णं-सत्ता अपने हाथ में ले लेते 
हैं। युद्ध में स्वभावतः ही प्रजातन्‍्त्र का रूप बदल जाता है। सिपाहियों को तो 
सेनानायक के इशारे पर ही चलना पड़ता है। उसका शब्द ही उनके लिए 
कानून है। इस कारण काग्रेस यदि आंदोलनो का सचालन गाधी जी के 
एकाकी नेतृत्व मे सोपकर अपने को उनके आदेशों के आधीन बना लेंती है तो 
इसमे कोई ऐसी बात नहीं जो प्रजातनन्‍्त्र की भावना के विरुद जाती हो |: 

शक्ति का केन्द्रीकण. . . +. 

काग्रेस पर जो दो अन्य बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं, बह है--शरक्कि का 
केन्द्रीकरण और सर्चहर प्रद्नत्ति (६०४ ध्थयाथणाडा7) । पहिले आज्षेप का 
मुख्य आधार काग्रेस के 'हाई कमाण्ड' द्वारा शासन के सब अधिकारों का अपने 
हाथ में केन्द्रित रखना है। कांग्रेस के आलोचको को इस वात का दुःख - है कि 
एक ऐसे समय जब कि सघ-शासन का प्रयोग इस देश में किया जारहा था, 
और प्रातों को पहिली बार स्थायत्त-शासन प्राप्त हुआ था, का््रेंस ने सब प्रार्तों 
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की शासन-सत्ता एक पालंमेंटरी सब-कमेटी के हाथ में केन्द्रित करके उसके समु- 
चित विकास मे बाधा डाली । इस सम्बन्ध में हम यह न भूले कि पालंमेण्टरी 
सब-कमेटी की नियुक्ति कुछ श्रसाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की 
गई थी। साधारणतः यह विश्वास किया जाता था---और अरग्रेजी शासन के 
पिछुले इतिहास को देखते हुए, यह विश्वास न किया जाता तो आश्चर्य होवा-कि 
१६३५ की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को भज्ञ करना और 
प्रातीयता को प्रोत्साहन देना था । देश की आजादी के लिए, सतत, प्रयत्नशील 
कांग्रेस जैसी संस्था के लिए, इस प्रवृत्ति से संघर्ष करना जरूरी थी । वह ग्रातीयंता 
के विप्रैले प्रभाव को अबाधगति से केसे बढ़ने दे सकती थी ! साथ ही यह भय भी 
था कि प्रातीय मन्नि-मण्डलों को मुक्त, निर्बन्ध, रखा गया तो वे कहीं पार्लमेण्टरी 
शासन को गुत्थियों मे एक बड़े आदर्शा को अपनी दृष्टि से ओमकल न कर बैठे । 

यह कहा जा सकता है कि इस केन्द्रीकरण के मुख्य कारण चाहे कुछ भी 
क्यो न हो उसका प्रभाव यह पडा कि मन्त्रियों मे धारा-सभाओ के प्रति उत्तर- 
दाश्त्वि की भावना का, जो प्रजातन्त्र-शासन का मुख्य आधार है, समुचित 
विकास नहीं हो सका । मन्त्रिमएडल अपने आपको धारा-सभाओं व उनके चुनने 
बाले मत-दावाओ के प्रति उतना उत्तरदायी नहीं मानते थे जितना कांग्रेस के 
“हाई कमाण्ड' के प्रति। इससे प्रान्तीय शासन मे एक परोक्ष और अ-बैधानिक 
सत्ता का प्राधान्य होगया । पर, इस सम्बन्ध मे भी काग्रेस के आलोचक यह 
भूल जाते है कि प्रातीय व केन्द्रीय राजनीति पर इस प्रकार का 'राष्ट्रीय! नियन्त्रण 
प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है | प्रातीय क्षेत्रों मे भी उम्मीदवार साधारणतः 
अखिल राष्ट्रीय राजनैतिक दलो द्वारा ही खडे किये जाते है, ओर जो लोग उनके 
पक्ष मे अपना मत देते हैं, वे प्रधानवः राजनैतिक दल को ही अपना मत देते है ओर 
केवल गौण-रूप से चुनाव मे खडे होने वाले व्यक्ति को । यह बात ससार के सभी 
प्रजातन्त्र-देशों में पाई जाती है | हमारे देश में तो इस प्रवृत्ति के विकास के लिए 
और भी गुजाइश थी। यहा प्रातों द्वारा शासन-अधिकार प्राप्त -किये जाने से 
बहुत पहले ही अखिल-भारतीय राजनैतिक दल स्थापित होचुके थें। एक 
या दो शुद्ध प्रातीय राजनैतिक दलों को छोडकर हमारे सब राजनैतिक दलों 
का कार्यक्षेत्र देश-व्यापी है। काग्रेंस के सम्बन्ध मे तो ससार के किसी भी 
राजनैतिक दल की तुलना मे यह बात और भी अधिक सच है कि जनता ने 
किसी व्यक्ति को नहीं, पर कांग्रेस और उसके कार्यक्रम के लिए अपना मत 
दिया था। इस कारण कांग्रेस ही देश की समस्त प्रजा के प्रति जिम्मेदार थी | 
काग्रेसी मन्त्रिमण्डल सीधे मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार नहीं थे | 
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सर्वेहर प्रवृत्ति (['0६०६8778॥787) 

कांग्रेस पर सर्वहर (६0087/9787&7) होने का जो आ्राक्षेप लगाया जाता 
है, वह सचमुच बड़ा मनोस्क्षक है | इस सम्बन्ध में जो सबसे बडा प्रमाण दिया 
जाता है वह है का्रेसी प्रातों और गैर-का््रेसी प्रातों में मन्त्रि-मए्डलों के निर्मोण 
की नीति का अन्तर । कागग्रेस ने मिश्रित मन्त्रि-सण्डल बनाने से इन्कार कर 
दिया था, और क्योंकि कांग्रेस के बहुमत खो देने की सम्भावना नहीं थी, उसके 
मन्जिमन्डल स्थायी थे । दूसरी ओर, पजाब दो छोडकर, सभी ग़ैर-काग्रेसी 
प्रांतों में मिश्रित मन्त्रिमस्डल थे; ओर सत्ता का आधार रोज-रोज बदलता 
रहता था। यह है काम्रेस के सर्वदर होने का एक बहुत बढा प्रमाण ! 
कूपलैण्ड की राय में गैर-कार्ग्रेसी प्रातो के शासन में ( जहा मन्त्रिमण्डल प्रायः 
गवर्नर के हाथों में कठपुतली के समान नाचते थे ) प्रजातन्त्र की भावना की 
अधिक रक्षा हो सकी । इस विचार के पीछे यह शरास्त मर सुकाव भी है 
कि कग्रेस ने अल्प-सख्यक दलो के प्रति उपेज्ञा की भावना रखी, जबकि दूसरे 
मन्त्रिमण्डलें ने अल्प-सख्यक दलों को अपने साथ लेकर उनके प्रति अपनी 
शुभेच्छा का प्रदर्शन किया | 

कांग्रेस के सर्वहर होने के पक्ष में ओर भी बहुत से प्रमाण दिये जाते हैं । 
प्रो० कृूपलेण्ड का कहना है कि सरकारी व म्युनिसिपल इमारतों पर राष्ट्रीय कड़े 
लगाने में भी काग्रेस का उद्देश्य यही था कि बह दूसरी जातियो की भावना को 
ठेस पहुचाये । इसी प्रकार, कहा जाता है, काग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के नाम पर 
एक ऐसे गीत को सरकारी प्रश्नय दिया जो सस्क्ृत शब्दों और हिन्दू धार्मिक 
भावनाओं से भरा हुआ था | सस्कृतमयी हिन्दी का प्रचार भी कार््रेस के सर्वहर 
होने का एक प्रमाण है। प्रो० कूपलेण्ड का विश्वास है कि कांग्रेस ने विद्या- 
मन्दिर-योजना को अपना समर्थन देकर साम्प्रदायिकता की इस नीति को अपनी 
पराकाष्ठा तक पहुचा दिया । सच तो यह है कि काग्रेस के खिलाफ चुरे से छुरे 
इलजाम लगाने में प्रो० कृपलैण्ड तनिक भी नहीं मिमके हैं | उन्होंने तो यहा 
ठऊ कहा है कि आम-सुधार की योजना के पीछे भी काग्रेस का उद्देश्य यही था 
कि वह गावों में अपनी शक्ति की जडों को मजबूती से जमा ले। कामग्रेस के 
प्रति प्रो० कूपलैश्ड का चिह्देंष ओचित्य और मनुष्यता की सभी सीमाओ को पार 
कर जाता है जब यह अपने अंग्रेज पाठकी के सामने बड़े निश्चय के साथ यह 
बात रखते है कि कांग्रेस अपने शासन-काल में चुय्चाप अपनी एक अलहदा 
फौज खडी करने के काम मे लगी हुई थी, और इसके साथ ही साथ ऑक्स- 
फोर्ड के यह विद्ान प्रोफेसर अपने सहमे हुए पाठक-चर्ग के सामने जर्मनी और 
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इटली की उस भयंकर स्थिति का विषद चित्र भी खींच देते हैं, जो वहां पर इस 
प्रकार की अधकचरी सेनाओं के संगठित किये जाने से उपस्थित हो गई थी । 
इनमे से बहुत से इलेजाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा करना भी समय नष्ट करना 
है। यहां कुछ थोडी-सी बातो को लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
कांग्रेस विभिन्‍न जातियो की भावनाओं को कुचलने के स्थान पर उन्हें अधिक 
से अधिक सन्तुष्ट करने के प्रयत्न मे लगी रही। का्रेस का झंडा कांग्रेस-द्वार 
पद-ग्रहण करने के वष्षों पहले से--यह कहना चाहिए. कि राष्ट्रीय आन्दोलन के 
क्रियात्मकरूप लेने के समय से ही--मौजूद था | परन्तु जब कांग्रेस ने देखा कि 
कुछ वर्गों की ओर से उसका विरोध किया जा रहा है तो उसने अन्य राजनैतिक 
दलो को भी काग्रेस के झडे के साथ अपना झंडा लगाने की इजाजत दे दी, 
आर उन दिनो कभी-कभी तो एक ही इमारत पर एक साथ चार या पाच भडे 
लहराते नजर आते थे | जर्मनी, इटली, या खय इंग्लैणड या अमरीका मे भी, 
क्या ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है १ इसी प्रकार, जद्दा तक राष्ट्रीय- 
गीत का सम्बन्ध है, कांग्रेस को आरस्म में तो ध्यान भी नही था कि वन्देमावरम! 
का विरोध होगा । वर्षो से बडे से बडे मुसलमान नेता उसके प्रति अपनां आदर 
व्यक्त करते रहे थे। परन्तु जब काग्रेस ने ठेखा कि उसका विरोध किया भा रहा 
है तो उसने पहले तो यह निश्चय किया कि उसके केवल पहले दो पद---जिनमे 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना का स्पर्श भी नहीं था-गाये जाय॑ और 
बाद मे उसे बिल्कुल ही बन्द कर दिया। इसी प्रकार जहां तक कांग्रेस की 
भाषा-सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, यह तो भारतीय राजनीति से जो व्यक्ति 
थोडा भी परिचित है वह जानता है कि क्राग्रेस ने कमी सस्क्ृत प्रधान भाषा के 
प्रचार का प्रयत्न नहीं किया । काग्रेत का उद्देश्य हिन्दुस्तानी अथवा एक ऐसी 
भाषा का प्रचार था जिसमे हिंदी और उदू' के सरल और सर्वसाधारण मे बोले 
जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता हो। यहा हमे यह भी भूल नहीं जाना 
चाहिए कि काग्रेस ने हिंदी या हिन्दुस्तानी के प्रचार की दिशा मे ठोस काम 
केवल मद्रास मे किया, जहां मुसलमानों की सख्या बहुत कम है, और वहा पर भी 
हिंदी के प्रचार का विरोध मुसलमानों की ओर से नहीं बल्कि अ-ब्राह्मण जस्टिस 
पार्टी की ओर से हुआ, और उस विरोध के कारण विशुद्ध राजनैतिक थे । 
काग्रेस के चिरुढ़ प्रायः यह दोष लगाया जाता है कि उसने उन प्रातों में, 
जिनमे उसका बहुमत था, अपने मन्त्रिमण्डलो मे कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य 
संस्था के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया । इस सम्बन्ध में हमे कुछ बातें 
अपने ध्यान मे रखनी हैं । पहली बात तो यह दे कि उन सब देशों मे, जहा 
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प्रजातन्त्र-शानन है, अधिकाश में वही राजनैतिक दल अपना मन्त्रिमएदल 
बनाता है जिसका चुनाव में बहुमत रहा हो ओर एस भमन्च्रिमए्ठल में उसी दल 
के प्रमुख व्यक्ति रदते हैं। उदात्स्ण के लिए. एग्लंट में यदि लिवर' पार्टी कं 
बहमत प्राप्त दो, या अमरीऊा मे प्रेज़ीडेन्ट रिपब्लिउन' पाठी में से लुना साय, 
तो ये मन्त्रिमण्दल भे फेबल झपने ही दल के व्यक्तियों झो खान देंगे, फजपीदि। 
या 'डेमाक्रेटिक या फिसी अन्य दल के व्यक्तियों को निमन्नरित नहीं करेंगे। जैनिग्स 
ने अपनी अग्रेजी शासन-विधान' नाम की पुस्तक मे इस पद्धति का समर्थन बर्ते 
हए लिखा है कि “टससे एक स्थायी सग्कार का निमाण होता है। सरकार 
हाउस ऑफ कामन्म! के बह॒मत के प्रति उत्तरदायी होती दे, श्रीर उसका नेठृप 
भी करती है। सरकार अपने प्रस्तावों के स्वीकृत फिये जाने की श्ाशा रखती है| 
- वह अपने दल के बहमत पर उस समय तक निर्भर रह सफती है, जब तक 
कि वट उसके सिद्धांतों के बिल्कुल ही खिलाफ कुछ न कर रही दो । ( इसका 
परिणाम यह द्ोता दे कि) बढ कम समय मे झोर विश्वास के साथ काम कर 
सकती हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसे आवश्यक समधन प्राप्त है। ये बश्त तर 
लाभ हैं... अल्प-सख्यक दले की सरकार सदा कमज़ोर होती है, फ्योकि यह 
शासन कर ही नहीं सकती। मिश्रित सरकारें साधारणुत- फ्मजोर द्ोती हैं, 
क्योकि उनमें आपसी मतभेद बहत अधिक रहता है ।** 
प्रजातन्‍्त्र-देशो में मिश्रित मन्त्रिमएदल किसी अभूतपूर्व परिस्थिति का मुऊा- 
बिला करने के लिए ही बनाये जाते हैं, और उस विशेष परिख्विति का श्रन्त 
होने के साथ ही वह समाप्त कर दिये जाते ६--द ग्लैण्ड में मदायुद्धू को सफलता 
से चलाने की दृष्टि से एक सर्व दल सरकार का निर्माण हुआ था, पर जर्मनी के 
हथियार डालते ही दुबारा चुनाव हुए श्रोर एक दल की सरकार बन गई | 
१६३७ मे हमारे देश के सामने कोई ऐसी अ्रसाधाग्ण राजनैतिक परिस्थिति नहीं 
थी, जिसके कारण मिश्रित-मन्त्रिमएडली का निर्माण आवश्यक माना जाता | 
प्र्युत, उस समय तो परिश्यितियों का तकाज़ा यही था कि एक दल वाले सशक्त 
मन्त्रिमएडल बनाये जाय। काग्रेस का ध्येय श्रग्नेज गवर्नर और नोकरशाही 
के अनिच्छुक द्ाथो से सत्ता छीनना था। ऐसी स्थिति में सयुक्त मोर्चे की जरू- 
रत थी, और वह मिश्रित मन्त्रिमए्डलों द्वारा संगठित नहीं किया जा सकता था । 
कांग्रेस द्वार मिश्रित मन्त्रिमणडल बनाने की नीति के विरोध का यही मुख्य 
कारण था। का्रेस के मन में अल्प-सख्यक वर्गों के प्रति उपेज्ञा का भाव 
तनिक भी नहीं था। काग्रेस का तो सभी वर्गों की प्रतिनिधि-सखा होने का सदा 
१-जैनिंग्स : [86 फिपधशी (20०॥$४६प६00, ४० ६३ | 
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से दावा रहा है। काग्रेस के शासन-काल मे प्रायः प्रत्येक प्रात के मन्त्रिमण्डल 
में मुसलमान लिये गए थे । उसकी पालं॑मेंटरी कमेटी के सभापति व सयोजक 
मो० आजाद थे। ऐसी स्थिति मे काग्रेस ने यदि अपने मन्त्रिमण्डल बनाने मे 
अ्रन्य पार्लमेण्टरी देशों की पद्धति को अपनाया, और अन्य दलो के प्रतिनिधियों 
को अपने मन्न्रिमण्डलो मे शामिल नहीं किया, तो इसमे अल्पसख्यक वर्गों के 
प्रति उपेज्ञा की मावना द्वढ निकालना बहुत ही हल्के ढग का आज्षेप है । 
आज तो मैं चारो ओर वैधानिक परिडतों को यह कहते हुएं सुनता हूँकि 
१६३७ में का्रेस ने मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों की मन्त्रिमणडलों में न लेकर 
एक बहुत बडी ग़लती की । मैं जानता हूँ कि आज परिस्थिति बदल गई है। 
आज मुस्लिम-लीग इतनी शक्तिशाली बन गई है, और मुस्लिम हितों का इतना 
अधिक प्रतिनिधित्व उसमें शरगया है, कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस के लिए 
केन्द्रीय व प्रांतीय दोनो शासनो में मुस्लिम-लीग के साथ किसी प्रकार का सम- 
भौता कर लेना वाछित हो सकता है, वशत्तें कि मुस्लिम'लीग इस सहयोग के 
लिए तैयार हो ।* १६३७ में तो हमारे देश के राजनैतिक जीवन में मुस्लिम-लीग 
की कोई स्थिति थी ही नहीं | मुस्लिम-लीग द्वाय खडे किये गए उम्मीदवारो में 
से जो सफल हुए, उनकी सख्या प्रातीय धारा-सभाओं के कुल सदस्यों की केवल 
४।॥ फीसदी और मुसलमान सदस्यों की ११ फीसदी थी। किसी भी प्रात मे 
मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का काम-वलाऊ बहुमत भी नहीं था। यदि 
पंजाब और बगाल में मुसलमान मन्त्रिमण्डल बनाये जा सके तो इसका कारण 
यूनियनिस्ट और कृषक-प्रजा-पार्टी का बहुमत था | सर सिकन्दर हयात खा और 
फजलुल-हक दोनों लीग के उम्मीदवारों के खिलाफ खडे हुए थे, और उनके 
विरोध में ही जीते) सिध में मिश्रित-मस्डल बना । उत्तर-पश्चिमी-सीसा-आतत 
मे, जहा की प्रायः सारी आबादी मुसलमान है, शुद्ध कांग्रेसी मन्त्रिमएडल बना | 
१६३७ में काग्रेस मिश्रित मन्न्रिमणए्डल बनाने की स्थिति में थी या उसे ऐसा 
करना चाहिए था, यह कददना उस समय की राजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में 
अपना अजान प्रगट करना है | 
देशी-राज्यों के प्रति कांग्रेस की नीति 
कांग्रेस के विरुद्ध, उस समय की नीति के सम्बंध में ही जो उसने पद-अहरा 
के दिनों में बरती, दो और बडे इल्जाम लगाये जाते हैं। उनमे से एक यह. है 
कि काग्रेस ने अपने दल की शक्ति बढाने के उद्देश्य से देशी राज्यों की प्रजा को 
१-सुस्लिम-लीग के शिमला-कान्फेस के रवेये से यद् स्पष्ट हो गया है कि 
बद् कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है | 
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उकसाया । देशी राज्यों के प्रति का््रेस द्वारा बरती जाने वाली नीति को देखते 
इस दोपारोपण में अतिशयोक्ति दिखाई देती है | काम्रेस तो देशी राज्यों के 
आवरिक प्रश्नों में हस्तत्ञेंप करने से सदा बचती रही है। १६३४ में जब 
कार्मेस के एक पक्ष ने देशी राज्यों की राजनीति में कार्मरेंस द्वारा अधिक हस्तक्षेप 
करने का प्रश्न उठाया था तो उस समय के समापषति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस्तीफे 
की धमकी दी थी। १६३७ तक काग्रेस तव्स्यता की अपनी इसी नीति पर 
जमी रही । परन्तु ब्रिव्श भारत में प्रातीय स्वायत-शासन की स्थापना का 
प्रभाव देशी राज्यों पर पडना स्वाभाविक था| देशी राज्य और ब्रिटिश भारत 
भौगोलिक, सास्कृतिक और आर्थिक दृष्टियों से इतने सबद्भ हैं कि उन्हें एक-दूसरे 
के प्रभाव से मुक्त रखा ही नहीं जा सकता | ब्रिटिश-भारत मे प्रजातन्त्र-शासन की 
स्थापना के साथ-साथ देशी राज्यों में भी राजनैतिक स्वच्वी की माण का प्रभाव- 
शाली बन जाना अनिवार्य था। इसी कारण १६३७ के बाद से ही हम देशी 
राज्यों मे एक नवीन चेतना के चिंह पाते है। कुछ मे तो राजनैतिक अधिकारों 
के लिए छोटे-मोदे सत्याअह आदोलन भी उठ खड़े हुए थे। कांग्रेस ने इन 
राजनैतिक आदोलनों मे कमी कोई सीधा भाग नहीं लिया। वास्तविक कार्य 
इन्ही राज्यों के म्रजा-मएडल आदि अपनी स्थानीय सस्थाओं दारा हुआ । 
यदि ब्रिटिश भारत के राजनोतिशो ने देशी राज्यों की समस्याओं मे कभी 
हत्तक्षेत किया भी तो उन्हीं देशी राज्योके अधिकारियों के निमत्रण पर | राजकीट 
का ही उदाहरण लें | राजकीठ के मामले में गाधी जी, अथवा वल्लम भाई पटेल, 
स्वयं नही पडे, परन्तु राज्य के अधिकारियों, स्वय राजकोट के दीवान द्वारा, बल्लभ 
भाई पटेल से यह प्रार्थना की गई थी कि वह उनके आतरिक मामलों 
के सुलभाने में सहायता दें | इसी प्रकार लिम्बढ़ी-राज्य में भी राज्य के अधि- 
कारियों ने श्री मुन्शी को निमन्त्रित किया था। दोनो स्थानों पर समझौता न हो 
सकने का कारण यह था कि मारत-सरकार का राजनैतिक-विभाग यह नहीं 
चाहता था कि प्रिय्िश भारत के राजनीतिज देशो राज्यों के मामलो मे दखल दे | 
लार्ड लिनलिथगो ने भी जब गाधीजी के उपवास के अवसर पर हस्तक्षेप किया 
तो अयने राजनैतिक विभाग की सलाह के खिलाफ | दूसरी बात जो हमें ध्यान 
से रखना हे वह यह है कि इन दिनों स्वय भारत-सरकार मी इस बाद के लिए 
उस्तुक थी कि किसी प्रकार देशी राज्य अपनी मध्य-कालीन तानाशाही से बाहर 
निकल सके, और अपने यहा कुछ वैधानिक सुधारों का प्रारम्भ करें | जहां तक 
इस नीति का सम्बंध था, काग्रेस व भारत सरकार दोनों का ध्येय एक ही था। कांग्रेस 
ने देशी नरेशों के सार्वमौम अधिकारों का अतिक्रमण करने की कभी चेष्टा नहीं की | 


६२ हँमारी राजनैतिक समस्‍या ' 


: मुस्लिम-लीग पंर प्रहार 

दूसरा बढ़ा गम्भीर इल्जाम जो काग्रेस के इन दिनो के रवैये के बारे मे लगाया 
जाता है, वह यह है कि काग्रेस मुस्लिम-जनसाधारण से सीधा संपर्क' स्थापित 
करके मुस्लिम-लीग की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना चाहती थी । यह सच है कि 
काग्रेस ने पद-गहण करने के बाद ही मुस्लिम-जन-संपर्क आदोलन का आरम्भ 
कर दिया, परन्तु इसमे का््रेस कोई नई बात नही करने जा रही थी। कांग्रेस तो 
पिछले पचास वर्षों से सपूर्ण भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व पा लेने के 
प्रयत्न में लगी हुई थी और मुस्लिम-जनता का अधिक से-अधिक सहयोग पा लेना 
उसी प्रयत्न का एक भाग था । हमे यह वात स्पष्ट रूप के समझ लेनी चाहिए कि 
कांग्रेस अपने जीवन-काल के आरम्भ से ही एक दोहरे कार्यक्रम मे लगी हुई है । 
एक़ ओर तो वह अग्नेजी साम्राज्यवाद को खत्म कर देने के प्रयत्न मे जी-जान से 
जुटी है, ओर दूसरी ओर वह राष्ट्रीय आदोलन को अधिक से अधिक व्यापक 
बना देना चाहती है। अग्नजी साम्राज्यवाद से प्रायः प्रत्येक बड़ी टक्कर के बाद 
उसने अपने आतरिक सज्ञुठन को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है। मुस्लिम- 
जन-सपके आंदोलन के वास्तविक उद्देश्यों को जानने के लिए हमे कार्ग्रेस-कार्य- 
क्रम के इस पक्ष की भी ध्यान मे रखना हैं । 

लीग की शक्ति के तेज्ञी से बढ़ने से काग्रेस अपने मुस्लिम-जन- 
सपर्क आदोलन की सफलता के सम्बन्ध मे तो निराश होगई, पर इसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह अपने कर्त्तव्य के सीधे मार्ग से हट गई। अक्टूबर १६३७ मे 
कांग्रेस की वर्किद्न कमेटी ने श्रपने कलकत्ता-अधिवेशन में यह बिल्कुल सुपष्ट कर 
दिया था कि वह अल्पसख्यक वर्गों के स्वत्वों की रक्षा करना व उन्हें विकास के 
अधिक से अधिक अवसर, व सास्क्ृतिक जीवन मे अधिक से अधिक भाग ले सकने 
की सुविधायें, देना अपना प्रमुख कर्तव्य मानेगी | फ़र्वरी १६३८ मे, हरिपुरा मे 
कांग्रेस ने अल्प-सख्यक स्वत्वो के सम्बंध मे वर्किज्ञ-कमेटी के कलकतें के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया, और साथ ही यह घोषणा भी की कि वह अल्प-संख्यक 
जातियों के 'तर्मिक, भापा-सबंधी, सास्कृतिक और अन्य स्वत््वों की सुरक्षा को 
अपना प्रदन कर्त्तव्य और प्रमुख नीति मानती है, और किसी भी ऐसी भावी 
शासन-योजना मे, जिसके निर्माण मे उसका हाथ होगा, उनके विकास,और देश 
के राजनेतिक, आर्थिक और सास्क्ृतिक जीवन में उनके पूर्ण सहयोग, के लिए, 
अधिक से अधिक सुविधाये होगी । काग्रेस ने लीग के साथ समझौते की बात- 
चीत मी की | प० जवाहरलाल नेहरू ने लीग के कायदे-आजम को कई पत्र 
लिखें | गाधी जी ने कई दिन तक घण्टो उनसे बातचीत की। सुभापचन्द्र 
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बोस में भी उन्हें अपनी श्रद्धांजल चढाई । परन्तु बातचीत इस कारण सफल 
न हो सकी कि लीग के नेता ने यह आश्वासन चाहा क्रि काग्रेस लीग को 
भारतीय मुसलमानों की एकमात्र ्रतिनिधि-सस्था मानले। इन सब बातो से 
यह तो स्पष्ट होजाता है कि कांग्रेस लीग को खत्म कर देने के प्रयत्नों मे लगी 
रहने के स्थान पर उससे समझौता करने की लगातार कोशिश करती रही-- 
बल्कि साप्रदायिक मनोद्त्ति वाले हिंदुओं का सहयोग उससे दिन-ब-दिन इस 
कारण खिचता गया कि उनका विश्वास था कि वह लीग से समझौता करने की 
कोशिश में हिंदुओं के स्वत्वों व अधिकारों की हत्या कर रही है। काग्रेंस 
निःसन्देह मुसलमानों को एक बड़ी सख्या में राष्ट्रीय विचार-धारा में ले आने के 
लिए, व्यग्र थी, पर इसमें उसका उद्देश्य यही था कि वह जनता तक स्वतन्त्रता का 
सन्देश पहुँचा दे, और इस प्रयत्न के पीछे उसका यह विश्वास था कि वह हिंदू 
और मुसलमान के मेद-भाव से ऊपर उठकर जनता के लिए ही सब कुछ कर रही 
है। काग्रेस का दृष्टिकोश शुद्ध राजनैतिक था। साप्रदायिकता उसमें लेश-मात्र 
भी नहीं थी । 
काँग्रेस के उद्देश्य व आदरशें 

सच तो यह है कि का्रेस के प्रति इस प्रकार के गलत प्रचार की थोड़ी सी 
भी सफलता का मुख्य कारण यह है कि जन-साधारण में का््रेंस के उद्देश्यों 
के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, और काग्रेस के विरोधियों ने जान-बूक कर 
उसके आदशों को तोड़ा-मरोड़ा है । हम यह बात भूल नही सकते कि काग्रेस 
देश में प्रजाठन्त्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के बहुत पहले से मौजूद थी, और 
यदि उसने धारा-समाओं में एक राजनैतिक दल की हैसियत से प्रवेश करने का 
निश्चय किया तो केवल इसलिए कि वह अपने उस आदर्श की ओर एक कदम 
और बढा सके, जिसकी आप के लिए. उसकी स्थापना हुई थी। दूसरे शब्दों 
मे, काग्नेस पहले हिंदुस्तान की आजादी के लिए. लड़ने वाली सस्था है, और 
धारा-सभाओं में एक राजनैतिक दल की हैसियत से किया हुआ उसका कार्य 
उसकी स्थिति का केवल एक गौण पक्तु है । इस कारण पर्चिस के राजनैतिक 
दलों से हम उसकी सर्वथा तुलना नहीं कर सकते । पश्चिम के राजनैतिक दल 
का उद्देश्य रहता है, बहुमत द्वारा राजतन्त्र को अपने अधिकार मे लेना और 
अपने सिद्धातो व आदशों के अनुसार उसका सशद्चालन करना। कांग्रेस का 
देश के वर्तमान राज-तन्त्र की उपयुक्तता में तनिक भी विश्वास नहीं है। वह 
तो उसे उखाड़ फेंकना चाहती है--इस अर्थ में वह एक क्रातिकारी सस्था है-- 
और देश में प्रजातन्त्र-.शासन की स्थापना करना चाइती है। कांग्रेस प्रजातन्त्र 
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के अन्तर्गत सज्ञठित किया गया एक दल नही है। वह तो प्रजातन्त्र की स्थापना 
के लिए प्रतिनाबद्ध, कटिबद्ध ओर जीवनोत्सर्ग के लिए सतत्‌ तत्पर, एक जीवित 
संस्था है | उसके अन्तर्गत कई राजनैतिक विचार-धाराये हैं, सोशलिस्ट-पार्यी है, 
फार्वर्ड ब्लाक है, कम्यूनिस्ट हैं, जो देश मे प्रजावन्त्र की स्थापना हो जाने पर 
विभिन्न राजनैतिक दलो का रूप ले लेंगी | फिर भी राजनैतिक दल की हैसियत 
से कांग्रेस जब कभी घारा-समाओं मे काम करती है, वह प्रजातन्त्र-शासन के 
सिद्धातों का सदा ही अन्षुरशः पालन करती है। काग्रेस के पद-अहण करने का 
अथ यह कमी नहीं होता कि वह सत्ता को हड़पना या अल्प-सख्यक वर्गों को 
कुचलना चाहती है। वह यदि शक्ति प्राप्त करना चाहती है तो भारतीय जनता 
के लिए---और अल्पसख्यक वर्गों के स्वत्वों की रक्ताके लिए वह उतनी ही प्रयत्न- 
शोल है जितनी बहुसख्यक वर्गों के। देश से एक विदेशी शासन को हटाकर 
प्रजाठन्‍्त्र की स्थापना करना ही जिस सस्था का धर्म हो वह अपनो कार्य-प्रणाली 
मे किसी अन्य मार्ग का अवलबन कर ही केसे सकती है ? 
राजनैतिक दल : आन्तरिक श्रवृत्तियां 
हमारे देश मे प्रजातन्त्र की स्थापना कें मार्ग से जो सब से बड़ी वाधा मानी 
जाती है वह यह है कि हमारे राजनैतिक दलो के सगठन का आधार धर्म मे है। 
कार्ग्रेस के सम्बन्ध मे तो यह बात नही कही जा सकती | वह एक शुद्ध राजने- 
तिक सस्था है। परन्तु कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनैतिक दल हैं--जैसे 
लिबरल फेडरेशन, इग्डियन बोल्शेविक पार्टी, आदि--उनका जनता पर बिल्कुल 
भी प्रमाव नहीं है। काग्रेस के बाहर केवल एक राजनेतिक दल ऐसा है जिसका 
संगठन और प्रचार बडी ततरता के साथ किया जा रहा है। वह है कम्यूनिस्ट 
पाठी | परन्तु, १६४२ के आन्दोलन मे कम्यूनिस्ट पार्टी का जो रवैया रहा उस 
से वह बहुत बदनाम हो गई है, ओर उसकी प्रतिष्ठा को बडी ठेस पहुची है। 
व्यापकता, शक्ति व सगठन की दृष्टि से देखा जाय तो काग्रेस के बाद जिस सस्था 
का नाम लिया जा सकता है, वह है मुस्लिम लीग | और उसके बाद यदि कोई 
राजनैतिक दल ऐसा है जिसका सगठन और प्रचार देश-व्यापी है तो वह हिन्दू 
महासमा है। मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा दोनों कट्टर साम्प्रदायिक ससथाए, 
है, ओर दोनो का आधार धर्म मे है। मुस्लिम लीग मुसल्मानो तक ही सींमित 
है, ओर हिन्दू-महासभा का प्रधान उद्देश्य हिन्दू-हितों और खाशथों की रक्षा. 
करना है। | 
यह सच है कि मुस्लिम-लीग का कार्य-क्षेत्र मुसलमानों तक ही सीमित है 
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और हिन्दु-मद्यसमा हमारी राजनैतिक समस्याओं को हिन्दू दृष्टिकोण से ही देखना 
आर समभना चाहती है । परन्तु हमें यह वात भूल नहीं जाना चाहिए कि उनके 
संगठन का आधार चाहे कुछ हो उनका कार्य शुरू राजनैतिक है, धामिक नहीं । 
मुस्लिम-लीग और हिन्दू-सह्ासभा दोनों का सगठन राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर 
किया गया है, और समय-समय पर उन्होंने राजनैतिक आदर्शों पर ही जोर 
दिया है। 
मुस्लिम-लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में जहा मुसलमानों में राजभक्ति 
की भावना को विकसित करना व उनके ओर सरकार के बीच सद्भावना को 
स्थापित करना था, वहा भारतीय मुसल्मानो के राजनैतिक व अन्ध अधिकारों की 
रक्षा करना व उनकी आवश्यकताओं और आकाक्षाओं को सरकार के सामने 
रखना भी था। मुस्लिम-लीग ने सदा ही मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों 
पर ही विशेष जोर दिया है। १६१३ में मुस्लिम-लीग के उद्देश्यों मे भारतवर्ष 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना को शामिल किया गया। उसके बार कई 
वर्षों तक कांग्रेस और लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान पर होते 
रहे । १६२०-२१ के असहयोग के आन्दोलन को लीग का समर्थन प्राप्त था। 
१६२७ में, मि० जिन्‍ना के नेतृत्व में, लीग का बहुमत साइमन कमीशन के 
बहिष्कार में राष्ट्रीय तत्वों के साथ था। १६३६ में चुनय के अवसर पर लीग 
ने जिस नीति की घोषणा की बह प्रगतिशीलता की द्योतक थी । अक्दूबर १६३७ 
में मुस्लिम-लीग ने अपने की आजादी के पक्षु में घोषित क्रिया, सघ शासन 
की मत्सना की, ओर आर्थिक कार्य-क्रम की रूप-रेखा ब॒माई। १६४० के मुस्लिम 
लीग के पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव के पीछे भी राजनैतिक उद्देश्य ही प्रधान 
रहे हैं। इसी प्रकार हिन्दू-महासमा भी हिन्दुओं के राजनैतिक खत्ता की रक्षा के 
लिए सामने आई और ज्यों-ज्यों हिन्दुओं का यह मय बढ़ता गया क्रि क्ाग्रेस 
कहीं मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के प्रयत्न में हिन्दू-हितों की बलि न दे डाले, 
उसका बल बढता गया है। पाकिस्तान की माग के साथ अखणड-हिंदुस्तान 
का आन्दोलन भी अ्रघिक प्रबल हो गया है| 
हमारे इन साम्प्रदायिक दिखाई देने वाले दलों के पीछे राजनैत्तिक विचार- 
घाराओं का आतरिक सघ॒र्ष भी तीत होता जा रहा है। सबसे पहले मुस्लिम- 
लीग को ही लें, जो हमारे देश की सबसे कट्टर साम्प्रदायिक संस्था मानी जाती 
है। १६३७ के बाद से, जब से मुस्लिम लीग की शक्ति का बढ़ना आरम्म हुआ, 
उसमें एक ओर तो प्रतिक्रियाबादी तत््तों का समावेश हुआ, और दूसरी ओर 
प्रगतिशीलता की घाराण सशक्त हो चलीं। १६३६ के चुनाव के घोषणा-पन्न 
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में प्रगतिशीलता की प्रधानता स्पष्ट है। १६३७ में मि० जिन्ना ने लख- 
नऊ में कहा--'आप लोगों का प्रधान कर्तव्य जनता के लाभ के लिए एक 
स्वनात्मक और सुधारवादी कार्य क्रम की योजना करना है।” कांग्रेस के विरोध 
मे लीग का प्रतिक्रियावादी पक्ष सामने आया, परन्तु आंतरेक सघर्ष बराबर चल 
रहा था । मई १६१८ की कानपुर की हडताल में इस संघर्ष की अच्छी अमि- 
व्यक्ति मिलती है। लीग क प्रतिक्रिया वादी पक्ष ने पहले तो हडताल बन्द करने 
की चेश की पर जब उसे सफलता नहीं मिली तो लीग का प्रगतिशील वर्ग सामने 
आया और उसने हडतलियो का साथ दिया--उनक्री सफलता पंर बधाई दी 
ओर साथ ही एक बडे बहुमत से यह प्रस्ताव भी पास किया कि लीग का कोई 
पदाधिकारी ज़मींदारों की किसी संस्था का सदस्य न बने | यों तो मई १६४३ 
मे दिल्‍ली अधिवेशन में ही लीग के सामने यह प्रस्ताव लाया गया था कि 
पाकिस्तान का शासन-विधान प्रजातन्त्र और साम्यवाद के इस्लामी सिंद्धान्तों पर 
स्थापित होना चाहिए, परन्तु दिसम्बर १६४३ के करांची अधिवेशन मे इस 
आन्दोलन ने एक स्पष्ट रूप ले लिया | जिन्ना साहब को लीग के जन-सम्पर्क के 
सम्बन्ध में अधिक जोर देना पडा | सिन्ध प्रांतीय लीग के अध्यक्ष जी०एम० सेयद 
ने कहा कि लीग को जनता के स्वाथथों को ध्यान मे रखना चाहिए, और ऐसे 
प्रस्ताव पास किये गए जिनमें जनता की आर्थिक समस्याओं को सुलमाने व 
लीग के मन्त्रिमण्डलो द्वारा एक निश्चित सामाजिक, शैक्तिक और आशिक कार्य- 
क्रम को अमल रो लाने पर, जोर दिया गया था ) 
प्रायः सभी प्रान्तों में राजनैतिक विचारधाराशों को लेकर इस प्रकार का 
आन्तरिक संघर्ष जारी है। सिन्ध, आसाम और सीमाप्रान्त में तो वहा की 
अनुदार सरकारों को लीग की समाश्रो पर भी प्रतिबन्ध लगाना पडा, पर जनता 
के आन्दोलन के सामने उन्हें कुकना पडा | पंजाब मे लीग ने इस बात की मांग 
की किया तो कांग्रेस के कैदियों की छोड दिया जाय या उन पर खुली 
अदालत मे मुकदमा चलाया जाय | पंजाब भे लीग का नेतृत्व मुमताज दौल- 
ताना और उनके प्रगतिशील साथियों के हाथ मे आ गया है। संयुक्तप्रात 
में लीग के नेता नवाब इस्माईल खाँ व चौधरी खलीकुज्ञमा स्वयं प्रगतिशील 
हैं, पर रिज़वानुल्ला दल के नेतृत्व में ओर भी प्रगतिशील तत््व आगे आ रहे हैं । 
बंगाल मे लीग के प्रगतिशील मन्त्री अब्दुल हाशिम ने लीग की एक क्रिया- 
शील संस्था में परिणत कर दिया है। सिन्ध में एक प्रग तशील नेता, जी० 
एम० सैयद, लीग के अध्यक्ष हैं। बम्बई में डा० अब्दुल हमीद काजी के 
नेढल में प्रगतिशील दल ने अपने को खूब संगठित कर लिया है। इन प्रगति- 
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शौल तत्तों को प्रधानता मिलने के साथ ही दूसरे राजनैतिक दलों से सहयोग की 
माग भी वढती जा रही है। सितम्बर १६४४ के गांधी जिन्ना वातोलाप के 
पीछे इस माग का बल था--यघ्यपि कुछ ऐतिहासिक कारणों से यह वातचीत 
सफल न हो सकी । केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस और लीग ने भूलाभाई 
देसाई और नवाबजादा लियाकत अली खाँ के नेठृत्व में एक संयुक्त मोचो बना 
लिया था। आसाम और पजाब की धारा समाओं में भी कांग्रेस और लीग 
ने मिल-जुल कर काम किया । लीग के नेता इस समय एक विषम परिस्थिति 
में हैं। उन्हें एक ओर तो लीग की प्रगतिशील बिचार-घारा का समर्थन करना 
पड़ रहा है, परन्तु दूसरी ओर वह रूढिवादी तत्वों को छोडना मी नहीं चाहते, 
अन्यथा लीग, में फूट पड जाने का भय है, परन्तु ज्यॉ-ज्यों यह संघर्ष बढ़ता 
जायगा उन्हें एक स्पष्ट निर्णय कर लेने पर विवश हो जाना पड़ेगा । 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि, भुस्लिम-लीग, हिंदू महासभा और दूसरे 
साप्रदायिक दलो के अन्तर्गत विभिन्‍न राजनैतिक विचार-धाराशो का विकास हो 
रहा है। ह्मारे राजनैतिक दलों की स्थापना का उद्देश्य प्रावीय अथवा केन्द्रीय 
शासन में कुछ राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लैने तक ही सीमित नहीं रहा । काग्रेस 
का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनताके युद्ध, को जारी रखना है। मुस्लिम-लीग की स्थापना 
इस उद्देश्य से हुई कि भारतीय प्रजातन्त्र में मुसलमानों के अधिकार सुरक्तित रह 
सके, और वह अ्रयने इस काम मे जुटी हुई है। हिंदू महासमा मुसलमानों के 
अतिक्रमण से हिंदू स्वार्थों की रक्षा करना चाहती है,क्योंकि उसे डर है कि राष्ट्रीय 
आदोलन के साथ मुसलमानों का यह अतिक्रमण बढ़ता जाएगा। इन सब 
राजनैतिक दले की रूप-रेखा में बडी तेजी के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। 
विभाजन की सामाजिक और आर्थिक रेखाएँ अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। सच 
गे यह है कि हमारे इन राजनैतिक दलों में कोई दल ऐसा नहीं है जो शुद्ध 
साप्रदायिक कद जा सके । वास्तव में ये सब राजनैतिक दल ही हैं। और 
यदि देश मे एक सच्चा प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित किया जा सके तो मुझे पूरा 
विश्वास है कि ये राजनैतिक दल, नई परिस्थितियो को दृष्टिकोण भे रखते हुए, 
अपने आपको परिवर्त्तित कर सकेंगे, और, पलक मारते, पश्चिम के राजनैतिक 
दलो का रूप ले लेंगे। कांग्रेस तो बार-बार इस बात की घोषणा करती रही है 
कि वह शक्ति अपने लिए नहीं परन्तु भारतीय जनता के लिए प्राप्त करना चाहती 
है। इस कारण यद सोचमा कि देश में स्व॒राज्य की स्थापना हो जाने के बाद 
कांग्रेस तानाशाही के रूप में उस पर शासन करेगी, एक व्यर्थ की कल्पना को 
प्रश्नय देना है। इसी प्रकार एक स्थायी शासन विधान में एक उच्चित सम- 


ध्८ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


भीते के आधार पर भारतीय मुसलमानों को न्याय सगत अधिकार और संरक्षण 
मिल जाने के बाद म॒स्लिम-लीग भी अपने वर्तमान रूप को कायम नहीं रख 
सकेगी--समव है उसकी विभिन्न विचार-धाराए कांग्रेस के अन्तर्गत जो विचार- 
धाराए स्पष्ट होती जारही हैं उनसे एक रूप हो सके । हिंदू महासभा की स्थिति 
तो और भी नाजुक है--देश मे एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हो जाने के बाद 
उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इस प्रकार यह कहना कि हमारे राजनैतिक 
दल प्रजाठन्त्र के विकास में चाधक हैं, वस्तुस्थिति को एक गलत दृष्टिकोण से 
देखना है। सच तो यह है कि हमारे राजनैतिक दलों मे जो कमिया हैं उसका 
मुख्य कारण देश मे प्रजातन्त्र का अभाव है। प्रजातन्न की किरणों के फूट 
निकलते ही हमारे राजनैतिक दल अपने उचित, बांछित और श्रभीष्सित 
मार्ग पर चल पडेंगे, और उनके आधार पर एक प्रबल प्रजातत्र का सब्जृठन 
हो सकेगा । 


;+७; 
(१ पे रे 6 ० का 
वर्तमान स्थिति ; राजनैतिक गत्यावरोध 


भारतीय इतिहास मे बहुत कम अवसर ऐसे आए. हैं. जब भाखवर्ष और 
श्रग्नेजों के सम्बन्ध इतने अच्छे रहे हों जितने १६३४ से १६३६ तक । १६३४ 
तक दूसरा सविनय अबजा आदोलन छिन्न-मिनन होचुका था। १८ अक्टूबर 
१६३४ को कांग्रेस ने सविनय अचज्ञा का परित्याग करके पाल॑मेस्टरी कार्यक्रम 
को अपना लिया | उसके बाद से कांग्रेस के प्रमुख नेता, भूलाभाई देसाई, 
सत्यमूत्ति, गोविन्दवल्लम पन्‍त आदि केन्द्रीय धारा-समा में धारासमा के अग्रेज 
सदस्यों व सरकारी अफसरो के साथ दिखाई देने लगे। १६३७ में काग्रेंस ने 
प्रातीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया, और चुनाव में अधिकाश प्रा्तों मे उसे 
एक अभूतपूर्व बहुमत भी प्राप्त हुआ । -काग्रेस की इस विजय से इच्धलैण्ड का 
अनुदार दल चाहे विज्लुब्ध हुआ हो, पर जन-साधारण पर अच्छा असर पड़ा। 
चुनाव जीतकर भी जब काग्रेस ने पद-ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, तब 
इज्लैंण्ड मे निशशा की एक लहर दौड़ गई । लेकिन प्रातो में अस्थायी मन्न्रि- 
मण्डल बना देने के बाद मी सरकार काग्रेंस को मना लेने के प्रयत्न मे ईमानदारी 
से लगी हुई थी। कांग्रेस मी सहयोग के लिए उत्सुक थी। जब काग्रेंस ने 
आश्वासन चाहा कि गवनर साधारणतः अपने विशेष अधिकारों का उपयोग 
नही करेंगे, यद्यपि उतने स्पष्ट शब्दों मे वह आश्वासन नहीं दिया गया, पर 
वायपतराय व भारत-मन्‍्न्री दोनों ने कांग्रेस की शद्भाओं को दूर करने का भरसक 
प्रयत्न किया । परिणाम यह हुआ कि अस्थायी मन्त्रिमश्डल तोड दिए गए, 
और कांग्रेस के 'गद्दार' नेताओं ने अधिकाश प्रातो मैं शासन के सूत्र अपने 
हाथों में लिए । 

कांग्रेस ओर सरकार के बीच सहयोग की यह भावना उसके शासन-काल 
के २७ महीनों में दृढ् से दृढतर होती चली । गवर्नरों ने अपने आश्वासन पर 
अमल किया । मन्त्रिमण्डलों के निर्माण मे उन्होंने तनिक भी हस्तक्षेप नहीं 
किया । काग्रेस ने उडीसा को छोड कर शेष सब ग्रार्तों में अपने मन्त्रिमए्डलो 
में मुसलमान सदस्य भी शामिल किए, ये | उडीसा मे जब कई मुस्लिम सरधाओं 
के प्रतिनिधियों ने मवर्नर से भेंट करके इस बात पर जोर दिया कि मन्त्रिमण्डल 
में मुसलमान सदस्य अवश्य होने चाहिए, गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों मे उनसे कह 
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दिया कि वह इसे आवश्यक नहीं मानते थे, और साथ ही उन्होंने अपना यह 
विश्वास भी प्रगठ किया कि कांग्रेसी मन्त्रिमणंडल द्वारा मुस्लिम-हितों को तनिक 
भी हानि पहुँचने की संभावना नहीं थी। मंत्रिमण्डलों के निर्माण के बाद का््रेस 
को संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विकास का पूरा अवसर मिला। गवर्नरों 
ओर मन्त्रिमएडलों के आपसी सम्बन्ध बडे अच्छे रहे । दो बार--सयुक्त प्रांत 
व बिहार मे राजनैतिक कैदियों को छोड़ने, और उडीसा मे चीफ़ सेक्रेटरी के 
गवर्नर नियुक्त किये जाने के सम्बंध मे-जब प्रांतीय-शासन पर सट्डूठ के बादल 
मडराते दिखाई दिये, कांग्रेस व सरकार दोनों ने ही-समभौते की बृत्ति से काम 
लिया, और वे दोनो सड्कट गल गए.। सयुक्त-प्रांव के गवर्नर ने अपने प्रातीय 
धारा-सभा के भाषण में कहा, “जब हर चीज बदल गई है, गवनर की स्थिति 
भी वह नहीं रह गई है जो पिछुले शासन-विधान मे थी ।” मद्रास के एक 
कांग्रेस भत्नी डॉ० राजन ने गवर्नर के रेये के सम्बध मे कहा कि वह एक 
“दोस्त, सलाहकार और तत््ववेत्ता? का काम करते रहे। अंग्रेज गवर्नरों व 
सरकारी अफ़सरो की काग्रेस के प्रति जो भावना रही उसे देखते हुए यदि यह 
धारणा प्रवल होती गई कि हिंदुस्तान ओर इज्धलैण्ड,के सबंधों मे एक नवीन युग 
का सूत्रपात होरहा है तो इसमे आश्चर्य क्या था !? 
महायुद्ध की प्रतिक्रिया 

पारस्परिक विश्वास और सहयोग की इस प्रृष्ठभूमि पर, सितम्बर १६३६ में 
अचानक महायुद्ध के काले बादल घिर आए । यह घटना बिल्कुल ही अग्रत्या- 
शिंत तो नहीं थी, परन्तु जीवन और मरण की समस्या संसार के प्रत्येक देश के 
सामने यो आरा खडी होगी, इसकी स्पष्ट कल्पना किसी ने नहीं की थी | लडाई 
जब अपने पूंरे वेग भे चल पडी, तब भी किसी को यह विश्वास नहीं था क्नि 
उसे लैकर, कांग्रेस और सरकार के बीच जिस सहयोग की जड़े गहरी होती जारही 
थी, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आ उपस्थित होगा | सच तो यह है कि 
अन्तर्यट्रीय राजनीति मे इद्ध लैगड ओर हिंदुस्तान के दृष्टिकोणों मे किसी प्रकार का 
वैषम्य था ही नहीं। दोनो फासिज्म के खिलाफ और प्रजातन्त्र के समर्थक थे | 
हिंदुस्तान में तो फासिस्ट विरोधी मनोवुत्ति, विशेष कर जवाहरलाल जी के व्यक्ति- 
गत प्रभाव के कारण, अपने शिखर पर थी | हम त्ोग तो इद्धलैण्ड की विदेशी 
नीति के भी उस हद तक कडे आलोचक थे, जहा वह फासिज़्म का 
समर्थन-सा करती दिखाई देती थी, परन्ठ इग्लैग्ड के प्रति हम 
कभी असहिष्णु नहीं बने, क्योकि हम जानते थे कि वह एक ओर 
तो परिस्थितियों का, व दूसरी ओर एक गलत नेतृत्व का, दास बना हुआ 
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था। मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, अबीसीनिया में इ्ली के साम्राज्य- 
वाद का नग्म ताडव, स्पेन के खह-युद्ध में फासिस्ट देशों का खुला सहयोग, 
हिटलर द्वारा आस्ट्रिया व जेंकोसलोवाकिया का खात्मा, इन घण्नाओं ने हमें बहुत 
अधिक विचलित किया था, इसलिए, मार्च १६३६ में जब इंग्लेग्ड ने दिवलर 
की बढ़ती हुई मार्गों के सामने पोलैस्ड को यह आश्वासन दे दिया कि वह जर्मनी 
द्वारा आक्रमण किए जाने पर उसकी सहायता की आशा कर सकताहै, उसके प्रति 
हमारा आदर-माव बढ़ गया, और सितम्बर १६३६ मे जर्मनी द्वारा पोलैण्ड 
पर आक्रमण किये जाते ही जब उसने जर्मनी के प्रति युद्ध की घोषणा की, तब 
तो हमारा वह आदर श्रद्धा मे परिणत होगया। हमारे गण्य-मान्य नेताओं ने 
खुले दिल से और बिना किसी शर्त के फासिस्ट-देशों के व्रियेध में इ ग्लैण्ड 
ओर अन्य प्रजातंत्र-देशों के साथ अपनी सहानुभूति प्रगण की। गाधी जी ने 
वायसराय से मिलने के बाद ही अपने एक वक्तव्य मे कहा, “में इस समय 
हिंदुस्तान की आजादी की बात नहीं सोच रहा हूँ। वह तो आयेगी ही, पर 
यदि इग्लैण्ड या फास का पतन होगया तो उसकी क्या कीमत रह जायगी १” 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने एक प्रस्ताव मे कहा, “काग्रेंस ने बार-बार 
फासिस्थवाद व नात्सी-वाद की विचार-घाराओं व कार्य-प्रणाली, उनके युद्ध व 
हिंसा के सिद्धातों और उनके द्वारा किये जाने वाले मानवी आत्मा के कुचलने के 
प्रयत्तों के सत्रध में अपनी गहरी असहमति प्रकट की है | वह जर्मनी की नात्सी- 
सरकार द्वारा पोलेण्ड के खिलाफ जो ताज़ा आक्रमण किया गया है उसकी 
जोरदार शब्दों में भत्संना करती है, और उन देशों के साथ अपनी सहानु- 
भूति प्रगठ करती है जो इस आक्रमण का विरोध कर रहे हैं।” इंग्लैरड और 
भारतवर्ष के आपसी सबधों के इतिहास में यह वह सोनहला अबसर था, जब 
सहानुभूति के एक हल्के से इशारे से इंग्लैण्ड हिंदुस्तान के सहयोग को सदा के 
लिए प्रासत कर सकता था । ; 
गत्यावरोध का सूत्रपात 

परन्तु, इग्लेण्ड की ओर से सहयोग की अभिव्यक्ति की सूचना देने वाला 
कोई कदम नहीं उठाया गया | इसके विपरीत, इगलैण्ड ने एक के बाद एक 
कई ऐसे काम किए. जिनसे उसने हिंदुस्तान की सहानुभूति को विल्कुल ही खो 
दिया। उसके नेताओं व घारासमा से मी पूछे बिना हिंदुस्तान के लड़ाई में 
शामिल होने की घोषणा करदी गई, देश में आडिनेंस राज्य कायम होगया 
और शासन-विधान में भी कुछ युद्धू-कालीन परिवर्सन कर दिये गये । काग्रेछ>ने-.. . 
सहानुभूति और सहयोग का जो हाथ बढाया था, यह उसे बुरी वर सेँ. मि5%25८ 
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देना था। कांग्रेस भी १६३६ मे ऐसी स्थिति में नहीं रह गई थी कि सरकार 
द्वारा की गई अवशा को चुपचाप सह लेती । वह इंग्लैस्ड व प्रजातन्‍्त्र-देशों का 
- समर्थन अवश्य करना चाहती थी, पर कुछ शर्तों पर। इस सम्बंध मे कांग्रेस 
का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्त था। “यदि श्ग्लैण्ड प्रजातन्‍्त्र के बचाव व विस्तार के 
लिए लड़ रहा है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आधीन देशों 
में साम्राज्यवाद का अन्त करदे और भारतीय जनता को आत्म-निर्णय का अधि- 
कार दे दे--स्वतन्त्र भारत अत्याचार के विरुद्ध, सामान्य-रक्षा की दृष्टि से, बड़ी 
प्रसन्‍नता से दूसरे स्वाधीन राष्ट्री का साथ देगा |” कांग्रेस की कार्य-समिति ने 
इंग्लैण्ड की सरकार से इस बात की माग की कि वह अपनी युद्ध-नीति को स्पष्ट 
शब्दों मे घोषित करदे, और साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि वह अपनी उस नीति 
का भारतवर्ष भे किस प्रकार पालन करना चाहती है । 
इंग्लैण्ड की सरकार इस प्रश्न को यो साफ-साफ़ सुलझा लेना नही चाहती 
थी । कुछ दिनों तक उसे यह ख्याल रहा कि काग्रेस शायद अपनी स्थिति पर 
इतनी दृढ़ न रहे, ओर सरकार के साथ असहयोग के गम्मीर कदम कोन 
उठाए। उधर; कांग्रेस लगातार इस आशा में रही कि युद्ध की विषम परि- 
स्थितिया सरकार को उसके साथ समझौता करने पर मजबूर कर देंगी | कागग्रेस 
अपनी निम्न-साग से हटने के लिए तैयार नहीं थी--यदि का्रेस ऐसा करती तो 
न केवल अपने स्वामिमान को ही खो बैठती, देश का भी बड़ा अ्रहित करती | 
सितम्बर १६३६ मे गाधीजी ने इस बातको स्पष्ट कर दिया था कि वह अंग्रेजी 
सरकार ,कों उसके युद्ध प्रथत्नो मे ब्रिना किसी शत्त के सहायता देने के लिए 
तैयार है, वह केन्द्रीय शासन से काग्र स के लिए केवल इतना अधिकार चाहते 
थे कि जितने से प्रा्तों का उत्तरदायी शासन अपने उत्तरदायित्व को निभा सके | 
इस थोड़े से अधिकार की प्राप्ति पर भी गाधी जी ने जोर इसलिए दिया कि वह 
देख रहे थे कि थुद्ध के नाम पर प्रातीय मन्त्रिमण्डलो को एक गैर-ज़िम्मेदार 
केन्द्रीय शासन के हाथ का खिलौना-मांत्र बनने पर मजबूर होना पड रहा था | 
जहा तक कि काग्रेसके अन्तिम लक्ष्य का सर्बंध था, सितम्बर १६३६ से गाधीजी 
इस बात से सतुष्ट होने के लिए, भी तैयार थ कि सरकार इस बात की घोषणा मर 
कर दे कि हिंदुस्तान लडाई के बाद एक स्वाधीन और पग्रजातन्त्रात्मक दश 
हो जायेगा । परन्ठु, जब सरकार ने गांधीजी के इस विनम्र प्रस्ताव को भी 
छुकरा दिया तो यह स्पष्ट होगया कि वह हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्यवाद के 
शिकजे को जरा भी ढीला करने के लिए तैयार नहीं थी । 


रह 
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मनोवैज्ञानिक पश्च 

इस राजनैतिक गत्यावरोध के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर मी थोडा गौर करलें। 
कांग्रेसी सन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग से अग्रेजों को पहले तो आश्चर्य हुआ और 
भीरे-धीरे वह आश्चर्य विक्ञोभ में परिणत हो चला | श्रग्नज तो भला इस बात 
की कल्पना ही कैसे कर सकते ये कि जिन मारतीयों पर वह पिछले डेह-सौ वर्षों 
से उपकार पर उपकार-लादते जा रहे थे वह उनके ऐसे सड्कुट के अवसर पर 
राजनैतिक सौदे की बात करेंगे ? उनके लिए. तो यह विश्वास-घात से कम न 
था। दूसरी ओर काग्रेस हर चीज को हिंदुस्तान की आजादी की कसौटी 
पर कस और परख रही थी । उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था 
कि बिना हिंदुस्तान को आत्म-निर्णय का अधिकार दिए इस्लैण्ड और उसके 
साथी ससार मे प्रजातन्त्र की स्थापना कऋर सकेंगे। कांग्रेस तो यह जानना 
चाहती थी कि क्या इग्लैण्ड सचमुच फासिज्म के खिलाफ लड रहा था, और 
यदि ऐसा था तो वह स्रय अपने फासिज्म को ख़त्म कर “देने की दिशा में क्या 
कदम उठाना चाहता था। काग्रेस ने इस सबंध में जितना अधिक सोचा, 
उसका यह विश्वास दृढ होता गया कि मार्तीय समस्या विश्व की समस्या की 
कुजी है और ससार में प्रजातन्त्र की स्थापना, अथवा युद्ध का अंत, उस समय 
तक असम्भव है जब ठक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जप्ता । उसे हिंदुस्तान की 
आजादी केवल हिदुस्तान की दृष्टि से ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी आवश्यक 
दिखाई दे रही थी । 

गलतफहमी को फैलाने में कुछ ओर बातों का हाथ भी रहा। कांग्रेस ने 
अग्रेजी सरकार की ईमानदारी मे बहुत दूर तक विश्वास रखा | पद-त्याग के 
बाद भी उसे आशा थी कि सरकार समझौते की दिशा में कोई न कोई प्रयत्न 
अवश्य करेगी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अग्रेजी सरकार का 
विज्ञोम कितना गदरा चला गया था। काग्रेस ने ईमानदारी के साथ युद्ध - 
प्रयत्नी में बाधा न डालने की नीति बरती। अग्रेजी सरकार ने उसे क्ाग्रेस की 
कमजोरी का ओतक माना। कामग्रेस उन दिनो कठिन परिस्थिति मे थी भी । 
उसके २७ भहीनो के पद-ग्रहण ने उसके विशेधी-तत््वों को बडा सशक्त बना 
दिया था। देशी नरेश नाराज थे, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि वह उनकी प्रजा 
को उनके खिलाफ भडका रही है। मुसलमानों का विरोध दिन प्रति-दिन चीज 
होता जा रहा था। हिंदू भी काग्रेस का साथ छोड रहे थे, और म्ुस्लिम-लीग 
के साप्रदायिक प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू साप्रदायिक संस्थाओं मे 
शामिल हो रहे थे। कांग्रेस का वाम-पक्ष, किसानो और मज़दूरों के हितों: के 
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नाम पर, उसके दक्षिण-पत्त के प्रति विद्रोह की घोषणा कर चुका था। कांग्रेस 
में एक दल ऐसा भी था जो अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग करने के लिए बेचेन 
था; और दूटी-फूटी सत्ता को भी अबने हाथ से खोना नहीं चाहता था | उधर, 
जनता काग्रेस की अन्तर्राष्ट्रीय नीति को समभने से स्वथा असमर्थ थी। वह 
तो अंग्रेजी नीति के कारण जितना अधिक विज्लुब्ध होती जा रही थी, शत्रु 
राष्ट्र के प्रति उसका ममत्व बढ़ता जा रहा था, और अग्रेजों की हार और अ्रप-' 
मान से वह एक अस्वस्थ संतोप का अनुभव कर रही थी | ऐसी परिस्थितियों में 
यदि सरकार ने काग्रेस के विरोध को अधिक महत्व नहीं दिया तो यह 
स्वाभाविक ही था । 
देश मे एक ऐसा दल प्रबल होता जा रहा था जो युद्ध की परिस्थितियों से 
लाभ उठा कर सरकार पर दबाव डालने के पक्ष में था--कम्यूनिस्ट तो इस दल 
के अग्रगण्य थे। जनता में ज्यो-ज्यों बेचैनी बढती जा रही थी, यह दल अधिक 
मज़बूत बनता जा रहा था। प्र कांग्रेस का नेतृत्न॒सरकार पर इस प्रकार का 
नाजायज दवाब नहीं डालना चाहता था | बहुत संभव है कि, युद्ध को लेकर, 
कांग्रेस में एक बार फिर आन्तरिक्र विस्फोट होता, और उसके वाम और दक्षिण 
पक्ष एक दूसरे से अलहदा हो जाते। परन्तु, गाधी जी ने देश को इस सकट 
से बचा लिया। वह फौरन ही देश के समस्त तत्वों को, परस्पर-विरोधी तत्वों 
को भी, एक साथ ले आए. । सुभाष बोस अवश्य भाग निकले और शत्रु-पक्त 
के रेडियो से गाधी जी के काम को असफल बनाने का भरसक प्रयत्न करते 
रहे । मि० जिन्ना ने मी अपनी नई शक्तिशाली स्थिति को छोड़ने से इन्कार 
कर दिया--अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण उनका बल व“शक्ति बहुत बढ 
गए थे। इन्हें छोड कर देश की अन्य सभी विचार-घाराओ ने गाधी जी का 
साथ दिया | गांधी जी एक ओर तो देश की बढ़ती हुई शक्ति को बिखरने 
देना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर वह सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में बाधा पहुँचाना 
भी नही चाहते थे | 
अगस्त १६४० में सरकार ने देश के सामने जो प्रस्ताव रखे, वह हमारी 
राष्ट्रीया के लिए, एक खुली चुनौती के रूप में थे | वायसराय ने बडी उदारता- 
पूर्वक इस बात की घोषणा की कि वह अपनी कार्यकारिणी-समा में कुछ अन्य 
सदस्यों को ले सकते हैं, व एक भारतीय रक््ता-समिति की स्थापना भी कर सकते 
हैं। युद्ध के समाप्त होते ही भारतीयों को अपना शासन-विधान स्वय बनाने का 
अधिकार दिए जाने का आश्वासन मी था| कांग्रेस ने इस चुनौती का जवाब 
ध्यक्तिगत सत्याम्नह' के आन्दोलन द्वाय दिया, परठ गाधी जी और कांग्रेस 
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जितना श्रधिक सयम से काम लेते रहे, सरकार ने उनकी स्थिति को उतना ही 
शलत समका । कांग्रेस के सयम में उसे कमजोरी की भावना दिखाई दी, 
का््रेस के प्रति उसका अ्रविश्वास और भी प्रगाह दो चला, और उसने एक 
और तो भारतीय मुसलमानों को काग्रेस के ज़िलाफ उमाड़ा, श्र दूसरी ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को अपने पक्त में करने का अथक प्रयत्न किया | 

कांग्रेस की युद्ध-सम्बन्धी नीति को लेकर किस प्रकार अग्रेजी सरकार और 
लीग में एक निकव्तम सपकक स्थापित हो चुका था, इसकी विस्तृत चचा एक 
पिछुले श्रध्याय में आ चुकी दे । हमारी साप्रदायिक कठिनाइयों को लेकर 
ससार को यह बताने की कोशिश की गई कि हमारी राजनैतिक समस्याएं, इतनी 
जटिल हैं कि युद्ध के बीच उन्हें छूना मी एक बाहूद के ढेर में चिनगारी लगाने 
के समान है | सारत-मन्त्री मि० एमेरी ने १४ अगस्त १६४० को हाउस श्रॉफ 
कॉमन्स में बोलते हुए कहा, “आल्पूस पर्वत की ऊची चोटियों में छुरी की 
धार जैसे सकी बर्फ पर समल कर चल लेना शअ्रधिक आसान है, वत्तमान 
भारतीय राजनीति के पेचीदा, और गढों से भरे हुए, दलदल मे से बिना ठोकर 
खाए या किसी को नाराज किए, निकल जाने की तुलना में ।?' “यदि काग्रेस 
सचमुच भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्त्वा का प्रतिनिधित्व कर पाती, जैसा कि 
वह दावा करती है, तब तो उसकी माग चाहे कितनी वढी हुई क्यों न होती, 
हमारी समस्या बिल्कुल भिन्‍न, और आज के मुकाबिले में कहीं अधिक सरल, 
होती । यह रुत्य है कि वह सख्या की दृष्टि से ब्रिव्शि-मारत में सबसे बड़ी 
राजनैतिक सस्था है, परन्तु देश का प्रतिनिधित्व करने का उसका दावा भारतवर्ष 
के जटिल राष्ट्रीय जीवन के बडे आवश्यक तत्वों द्रा अस्वीकार किया जा रहा 
है ।? * इनमें पहला स्थान स्वमावतः “महान्‌ मुस्लिम-समाज को, जिसकी सख्या 
६ करोड है, और जो उत्तर-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भारत में बहुमत, और देश- 
भर मे अल्प-मत, के रूप मे फैला हुआ है,” दिया जा रहा था। “घामिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण में, ऐतिहासिक ध्मृतियों व सस्कृति में, उनमें ओर उनके 
हिंदू देश-बासियों में अन्तर यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतना गहरा तो है 
जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में ?* इसके बाद देशी नरेशोीं का स्थान आता 
था--“जिनका राज्य हिंदुस्तान के एक-तिहाई भाग में फैला हुआ है, और 
जिसके अतर्गत देश की एक-चौथाई आबादी रहती है ।” मि० एमेरी का मत 
था कि मौजूदा परिस्थितियों में काग्ने स की माग एक व्यवहारिक माग नहीं है।!*२ 

१---00॥8 270 #72९०००७, ० ६६| २--चही, ४० ६८ | 
इ-बढही, पु० ७१ | 
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१६.नर्वबर १६४१ को अपने एक दूसरे भाषण में मिं० एमेरी ने कहा, “हम 
प्रजावन्त्र के लिए, लड़ रहे हैं, इसलिए हिुस्तान में उसकी स्थापना क्यों न कर 
दी जाय, यह दलील देखने में तो तर्कपूर्ण और अ्काव्य दे, परन्‍ठ कोई ऐसी 
राजनैतिक सस्था न तो मौजूद है, और न किसी ऐसी संस्था के निकट-मविष्य में 
बन जाने की आशा है, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर सके या हिवुस्तान के 
नाम पर कोई संयुक्त माग पेश कर सके | प्रजातन्त्र का ऐसा कौनसा रूप है 
जिसके अन्तर्गत भारतवर्ष की जनताएं, साथ-साथ रहने के लिए, तैयार हो सके १* 
इस प्रकार के वक्तव्यों से हमारे मन में विक्ञोभ का बढ़ना स्वाभाविक था । गांधी 
जी ने लिखा, “सड्डट में प्रायः लोगो के दिल नरम पड जाते हैं, और उनमे 
वस्तु-स्थिति को समझने की तत्परता आजाती है, परन्तु ब्रिटेन के सक्कुठ का, जान 
पडता है, मि० एमेरी पर सती मर प्रभाव भी नहीं पडा है ।” 
क्रिप्स प्रस्ताव 
७ दिसंबर १६४१ को जब जापान ने अचानक पर्ल बन्दरगाह पर हमला 
फर दिया, और हाग-कांग, सिगापुर, फिलिपाइस, मलाया, बरमा आदि अमरी- 
कन व श्रंग्रेजी साम्राज्य के गढ एक के बाद एक, और तेजी से, धराशायी 
होने ज्गे--और जापान की सेनाएं भारतवर्ष की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक 
आ पहुँची--तब फिर, अचानक, अंग्रेजी सरकार की ओर से सर स्टैफर्ड क्रिप्स 
हिंदुस्तान आये, और देश के नेताओं से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की 
दिशा में बातचीत आरम्म की । भारतीय हृदयो में एक बार फिर आशा की 
बोति चमकी | हमने यह अनुभव करके संतोष की सांस ली कि, देर से सही, 
अंग्रेजी सरकार जागी तो ! क्रिप्स ने इस देश में अपने पहले भाषण में ही 
कष्टा कि नई योजना मे हिहुस्तान को इतनी आजादी होगी कि वह यदि चाहेगा तो 
युद्ध के फौरन बाद ही अपने को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर सकेगा | परन्त राष्ट्र 
की उत्सुक वाणी ने पूछा, “आज के लिए आपकी योजना क्या कहती है १ 
आज जो हमारे राजनैतिक विकास की गति बिल्कुल रुद. होरही है, इससे हमें 
मुक्ति कैसे मिलेगी १” क्रिप्स के पास इसका जवाब नहीं था| क्रिप्स ने राष्ट्र- 
पत्ति मौ० आजाद से अपनी पहली वावचीत में कहा था कि भारतवर्ष में शीघ्र 
ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी, ओर वायसयाय की स्थिति वही 
रह जायगी जो इग्लैण्ड के सम्राठ की अपने देश मे दे। पर्ठु, वाद में जब 
मौलाना आजाद ने भविष्य के सभी प्रश्नो को एक त्रीर उठाकर रख देने की 
अपनी ततसरता बताई, और कहा कि “यदि सच्ची राष्ट्रीय सरकार बनती दे तो 
१--बही, ४० ४१ | 
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काग्रेस अब भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार है”, तो करिप्स अचानक सारी 
बातचीत के असफल होजाने की घोषणा के साथ इंग्लैश्ड के लिए रवाना 
हो गए ! 

इसके लिए देश सचमुच तैयार नहीं था | तो क्या क्रिप्स प्रस्ताव मी एक 
धोखे की व्ट्टी था, दुनिया की आखों में घूल कराकने का एक प्रयत्न १ क्‍या 
चरचिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान इसलिए भेजा था कि वह हमारे 
आपसी मत-मभेदों का ढिंढोस संसार के सामने पी८ सके १ क्रिप्सममिशन की 
असफलता के कारणों के विशेष विश्लेषण की यहा आ्रावश्यकता नही है | 
२६ अक्टूबर १६३६ को स्वयं क्रिप्स ने कहा था, “वर्त्तमान गत्यावरोध अग्रेज्ञी 
सरकार के समझौता न करने के निश्चय के कारण है, कार्गरेस पर उसका उत्तर- 
दायित्व नहीं है। काग्रेस भारतीय जनता के न्यायपूर्ण अधिकारों की माग 
सामने ला रही है। वायसयगय का यह प्रस्ताव कि खर्य उनके द्वारा एक 
सलाहकार-समिति का निर्माण कर लिया जाय, भारतीय जनवा को, जो आत्म- 
निर्णय का अधिकार माग रही है, अपमानित करना है । -यह दलील कि साप्र- 
दायिक कठिनाइयों के कारण, हिंदुस्तान में एक खतंतन्न-शासन की स्थापना 
नही की जा सकती, निरर्थक है।” क्रिप्स द्वार निधोरित सिद्धादों पर ही यदि 
उनकी योजना को कसा जाय तो उसकी सारहीनता स्पष्ट प्रगट होजाती है। उसमे 
भारतीय जनता की उन 'न्यायपूर्ण मांगों! को, जिनका कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर 
रही थी, पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं था। युद्ध के दिनो में एक सलाहकार- 
समिति के अ्रतिरिक्त कुछ भी देने के लिए, वह तेयार नहीं थे। भारतीय जनता 
के आत्म-निर्णय के अधिकार को बिना किसी शर्त और बह्ठने के मानने का 
कोई सकेत क्रिप्स-प्रस्तावों में नहीं था| सांप्रदायिक कठिनाइयों को बढ़ास्चढ़ा 
कर बताने और, मुस्लिम-हितों के नाम प्र, देश की एकता और शक्ति को छिल्न- 
मिन्न कर देने का उसमें स्पष्ट आयोजन था | ऐसी दशा मे यदि देश ने उन 
प्रसावों के सबंध में विशेष उत्साह प्रगण नहीं किया तो यह स्वाभाविक ही था। 
क्रिप्स प्रस्तावों के सम्बंध में हमारे राजनैतिक दलों ने बाद में कुछ भी निर्णय 
बनाये हों, उनके सम्त्रध में नेताओं से जो बातचीत चल रही थी उसे बीच में 
ही खय क्रिप्स ने खत्म कर दिया था। प्रायः यह कहा जाता है कि .हमें 
क्रिफ्स प्रस्ताव खीकार कर लेने चाहिए थे; पर, सच तो यह है कि इसारे 
अस्वीक्षत करने के पहले ही खय क्रिप्स ने, उन्हें एक जछते हुए अज्ञारे के समान, 
दूरफेक दिया था | 


रैण्द हमारी राजनैतिक समस्याएं 


निराशा की मध्यरांत्रि 

क्रिप्स प्रस्ताव के असफल हो जाने की प्रतिक्रिया बड़ी भीषण हुईं, क्योंकि 
वह अग्नेजी सरकार की ओर से सहयोग का अंतिम प्रस्ताव था जिसके संबंध ग्रे 
बडी ऊची-ऊची आशाएं बराध ली गई थी । उसकी असफलता पर देश मे 
निराशा, असंतोष और विकज्ञोभ की एक आधी-सी उठ खड़ी हुई | कुछ प्रखर- 
बुद्धि राजनीतिशों ने उलमन से निकलने की वैधानिक चेष्टाए कीं। श्री राज- 
गोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान सबधी योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम- 
लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया | परन्तु, क्रिप्स प्रस्तावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी के थैय को डिगा दिया था, और वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
अब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह गया था कि अंग्रेजों से साफ़ शब्दों मे 
हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाय | गांधी जी को यह विश्वास हो गया 
था कि इसमे न केवल हिंदुस्तान का ही फायदा है, परन्तु इंग्लैग्ड की रक्षा का 
भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गाधी जी, देश के वर्त्तमान शासन पर 
अराजकता को तरजीह देते थे। अब वह हिंदू-मुस्लिम एकता की स्थापना के 
लिए भी रुकने के लिए तैयार नही थे--उनका यह विश्वास भी दृह होगया था 
कि जब तक अग्रेज़ हैं, हिंदू और मुसलमानों मे एका होना असंभव है | गाधीजी 
की विचार-धारा को, जो देश के श्रसतोष का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही थी, 
काग्रेस के “अगस्त-प्रस्ताब” में श्रभिव्यक्ति मिली | । 

यह सब जानते हैं कि अगस्त १६४२ मे गाधीजी या काग्रेस फ़ौरन ही 
कोई बड़ा आदोलन चलाना नहीं चाहते थे। समभझोते और बातचीत की नीति 
को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ नही दिया था। परन्तु, सरकार द्वारा “अगस्त- 
प्रस्ताव” का जो उत्तर दिया गया, वह भारतीय राष्ट्रीयता पर सब से बड़ा ओर 
सशक्त प्रहार था। गाधी जी व अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सब सदस्य, 
व देश के सभी प्रमुख काग्र सी, एक साथ, बिना किसी जाच-पड़ताल के, जेलो 
में डाल दिये गए.।। इसके परिणाम-स्वरूप जब देश भर मे जनता ने अपना 
असंतोष प्रगट किया, तब. मशीनगनो, लाठियों और धोड़ों की ठापों के द्वारा उस 
असतोष को कुचलने का प्रयत्न किया गया | कई स्थानों पर तो हवाई जहाज़ से 
बम भी गिराये गए । “अगस्त आदोलन” और उसमें बरती जानेवाली सरकारी 
नीति ने राजनैतिक गत्यावरोध को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उन 
“दिनों अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा हो चली थी कि यह भारत और इग्लैण्ड 
के आपसी संबंधों पर ऐसा आघात था, जिसकी क्षति-पूत्ति भविष्य में हो पाना 
असभव होगया था | उसके बाद घटनाएं भी कुछ ऐसा रूप लेती गई जिससे इस 


| 
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'धारणा को पुष्टि मिली । १५. अगरत '४२ को जेल में महादेव देसाई की अचानक 
मृत्यु के संवाद से वो मानवता में हमारा विश्वास ही डिग उठा था। फर्वरी १६४३ 
में गाधी जी ने २१ दिन का उपवास किया। उसमें उनकी हालव खतरनाक 
हो जाने व ससार भर से उनके छोड़ दिये जाने के आग्रह के सामने भी सरकार 
ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कस्तूर्ा गांधी का अस्वास्थ्य 
और देहाचसान भी जिन परिस्थितियों मे हुआ वे सरकार की दुद्॒य-हीनता की 
ओतक थी। ब्राहर, हिंदू महासभा, नस्म दल आदि सभी राजनैतिक संस्थाओं के 
अथक और अनवरत प्रयत्न भी गत्यावरोध में तनिक मी कम्पन उत्न्न करने से 
असमर्थ रहे | 
सममौते की अनिवायता 
फिर मी राजनीति की गहराई तक जाने वाले व्यक्ति के लिए यह परिणाम 
निकाल लेना टीक नहीं होता कि भास्त और इग्लैण्ड मे अब किसी प्रकार का 
समभौता होने की आशा रह ही नहीं गई थी, क्योंकि राजनीति तो समझौते का 
आधार लेकर ही आगे बढती है। राजनैठिक गत्यावरोध भारत और इंग्लैशड के 
आपसी सबधे के इतिहास में कोई नई चीज नहीं है। जब कभी भारतवर्ष की 
'खाघीनता की मांग ने एक प्रबल रूप ले लिया, तभी राजनैतिक गत्यावरोध उठ 
खड़ा हुआ--और जब कमी इस माग में कुछ शिबिलता आई, श्रथवा दूसरी 
_ और से समझौते के लिए, कोई कदम बढाया गया, तभी वह सुलझ गया | सच 
ते यह हे कि भारतीय राजनीति के क्रियात्मक वीं के इतिहास को देखा जाय तो 
उसमें हमें एक वैज्ञानिक क्रम दिखाई दे सकता है। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रायः 
एक वाढ-सी आजाती है, जिसकी अभिव्यक्ति हम सस्कृति और कला, साहित्य 
अथवा समाज-सुधार की नवीन प्रदृत्तियों में पाते हैं। इसके बाद सरकार की 
ओर से भारतीय राष्ट्रीयवा के आधार-त्तों में फूट डालने का प्रयत्व किया जाता 
है। कुछ नई समस्याए खड़ी कर दी जाती है। १६०६ में साप्रदायिक चुनाव, 
१६३० में देशी नरेशों की सावभौमता का सिद्धान्त, १६४२ में मुस्लिम-लीग की 
पाकिस्तान की माग का अप्रत्यक्ष समर्थन--इसी प्रकार की समस्याएं थी। 
भारतीय राष्ट्रीयवा उसका उत्तर देश में एकता की स्थापना के लिए. एक विशद 
प्रयलल के रूप मे देती है--ओऔर इस प्रयत्न का अत प्रायः एक बड़े राजनैतिक 
आदोलन मे होता है। इस राजनैतिक आदोलन में भारत और इश्लैण्ड के 
आपसी सम्बंधों को जो ठेंस पहुँचती है उसे पूरा करने की दिशा भे एक ओर 
वो बढ़े-वढ़े विधान-शास्त्री लग जाते ईं--१६२४ में मोतीलाल नेहरू और 
चितरक्षनदास, १६३४ में कांग्रेस का समग्र दक्तिगा-यक्ष, 4६४५ में राणा 
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और सप्रू-कमेटी--और दूसरी ओर गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा न 
केवल उस क्षति की पूर्ति में ही करिबद्ध होजाते हैं, परन्तु राष्ट्रीय जीवन को और 
भी सशक्त बना लेते हैं, जिससे वह अगले संघर्षमें विजयी होने का प्रयत्न कर सके। 
राजनीति में निराशा का कोई स्थायी स्थान नहीं है। यह मान लेना कि 
अंग्रेज़ सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, एक असंभव कल्पना को 
प्रश्रय देना है। अंग्रेजों के हाथ से सत्ता पहले भी हटी है, आज ।भी हट 
सकती है, भविष्य मे हटेगी भी । सच तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों ने 
सत्ता को उनके हाथो मे सोपा, और उन्हीं परिस्थितियों का उल्टा चक्र उन्हें 
सत्ता को छोड देने पर बाध्य भी कर सकता है। भारत मे अंग्रेजी-साम्राज्य को 
अच्चुएण बनाये रखने का निश्चय उस समय संभव हो सका जब अंग्रेज़ी सरकार 
ने देखा कि कांग्रेस कमजोर है, और शक्ति के प्रदर्शन से, व चालाकी से उसे 
अहिंसा की पटरी से उतार देने से, वह कुचली जा सकती है। उसने यह भी 
देखा कि मुस्लिम-लीग अपने स्वार्थ के कारण, उसकी सहायता करने के 
लिए, तैयार है। उसे यह मी आशा थी कि अपने अपरिमित प्रचार- 
साधनो द्वारा वह ससार की धोखे मे रख सकेगी । वह यह भी जानती थी क्रि 
स्वय उसके देश की जनता, युद्ध क्रे नाम पर, खामोश रखी जा सकती थी | 
राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति 
अगस्त १६९४२ और उसके बाद के महीनो मे सरकार ने रष्ट्रीय-आदोलन 
की कुचलने के लिए जो भी किया जा सकता था किया | देश भर में दमन- 
चक्र अपने पूरे वेग से चला | स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर ।लाठियों की 
मार पड़ी, और कॉलेज के विद्यार्थियों पर मशीनयन चलाई गई ) टरिसे लोग 
भी, जिनका राजनीति से दूर का संबंध भी नहीं था, जेल मे डाल दिये गए | 
राष्ट्र एक बार तो ब्रौखला उठा | जनता आत्म-नियंत्रण खो बैठी, और कुछ 
स्थानों पर उसने हिसा का मार्ग भी अपनाया। उससे 'सरकार को आंदोल॑न 
के दबाने मे सहायता मिली, पर अपने समग्र बल के समूचे प्रयोग से भी 
सरकार देश की राष्ट्रीय-भावनाओं 'को कुचल नहीं सकी। यह सच है कि 
मुस्लिम-जनता आंदोलन से सहानुभूति रखते हुए भी, 'मि० जिन्‍ना व श्रल्लामा 
मशरिकी के आदेश के सामने, उसमें पूरा भाग न ले सकी, परन्तु उसने, मि० 
जिन्‍मा की इस घोषणा के बावजूद मी कि अगस्व-अस्वाव सरकार के प्रति विद्रोह 
का ऐलान ही नही, णह-युद्ध के लिए खुली चुनौवी भी था, कही राष्ट्रीय आन्दोलन 
का खुला विरोध नहीं किया। सरकार द्वाय युद्ध के आश्वुनिक हथियारों के 
प्रयोग के सामने आदोलन का रूप बदल जाना तो स्वामाविक ही था। महीनों 
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तक, देश के कोने-कोने से गुप्त सवाद-पत्र प्रकाशित होते रहे, दकारों-लाखों 
व्यक्तियों ने स्वाधीमता की वेदी को अपने त्याग और बलिदान से सुलगते रखा, 
ओर नई-नई घटनाएं घय्ती रहीं। यह सच है कि दिन व दिन निराशा भी 
बहती जा रही थी। पर, मई १६४४ में गाधीजी के छूटने के एक मद्दीने के 
भीदर देश ने अपने खोये झात्म-विश्वास को फिर से पा लिया । उसके बाद एक 
वर्ष बीता भी नहीं था कि पूर्ण-स्वतन्त्रता की माय को एक बार फिर इम न सिर्फ 
मकान की चोटियों से दोहराने ही लगे ये, आमपास के वातावरण में उसकी 
पूर्ति का आभास भी पाने लगे थे । 

आज यह बात स्पष्ट होगई है कि भारतीय राष्ट्रीय आदोलन एक ऐसी शक्ति 
है, जिसे कुचला नहीं जा सकता । आज तो कद्वर श्रग्नेज भी इस तथ्य को 
समझ गए हैं | प्रबल दमन के वाद वातावरण में कुछ सनन्‍्नाय-सा रहता है, 
परन्तु उसका चक्र थमता भी नहीं कि असंतोष की चिनगारिया फिर फूट निक- 
ली हैं। पुराने देश-मक्त जेलो में ठस दिये जाते हैं। नये देशभक्तो की एक 
अनवस्त शद्ूला उनका स्थान लेने के लिए सामने आ जाती है। विरोधी पक्ष 
की ओर से प्रत्येक चैलेंज” के बाद राष्ट्रीय आदोलन अ्रधिक सशक्त हो उठता 
है। जब सरकार ने मध्यम श्रेणी के राजनैतिक आन्दोलन-कर्तताश्ों के विरुद्ध 
इपकों के हित के सम्बंध में अपनी चिता प्रगट की, कांग्रेस ने फौरन किसानो 
को अपने व्यापक आादोलन में समेट लिया | जब श्रग्नजी सरकार ने मुसत्मानों 
को राष्ट्रीय-अआ्रादोलन के विद खढ़ा करना चाह्दा, कांग्रेस उनमें से सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्तियों को अपने साथ ले सकी । यह कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही 
था कि काग्रेस अगरत १६४२ की उत्क्राति में मुसलमानों का पूरा सहयोग प्राप्त 
नहीं कर सकी | सरकार द्वारा अ्रस्पृश्य जातियो को मिला लेने के लिए. जितने 
भी प्रयत्न हुए हैं, वे सब राष्ट्रीय की चद्दान पर चकनाचूर होते रहे हैं | कांग्रेस 
ते देशी नरेशों के परम्परागत प्रभुत्व को पार करके उनकी प्रजा की अविमाज्य 
भक्ति को भी प्राप्त कर सकी है । पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई हिदुस्तानी 
ऐसा रद्द गया हो, चाहे वह ऊ ची सरकारी नौकरी में हो चाहे फौज में, जो 
हिंदुस्तान की'पूर्ण आज़ादी में विश्वास न रखता हो | 

साम्प्रदायिक सममौते की सम्भावनाएं, 

परूतु, यह कहा जा सकता है कि जब तक हमारी साप्रदायिक समस्या सुलभ 
नहीं जाती, जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आजादी के लिए प्रयत्न- 
शील नहीं होते, तवब॒तक हमारा स्व॒तन्त्र होना असम्भव है। क्‍या भारतीय 
राष्ट्रीय अपने समस्त बल को लगा कर मी सांप्रदायिक समत्या को सुलझा , 
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सकेगी ! इस संबंध में भी मैं निशश नहीं हूँ, यद्यपि शिमलो कार्म्मेंस ( जूत- 
जुलाई, १६४४ ) में मुस्लिम-लीग का जो रवैया रहा उससे यह 'स्पेष्ट होगया 
है कि समस्या जितनी कठिन दिखाई देती थी, उससे कहीं अधिक कठिन है। 
सरकार ने मुसलमानों को राष्ट्रीय जीवन से अलहदा करने के जितने भी प्रयत्न 
किये, कांग्रेस उन सबको काठ्ती आई है। १६४२ में जब सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने 
पाकिसान की अस्पष्ट माग को व्यवहारिक राजनीति के स्तर तक उठा दिया, तब 
फ़ोरन राजाजी ने अपनी योजना के द्वारा कांग्रेस और लीग के बीच की खाई 
को पाठने की कोशिश की । कांग्रेस उन दिनो अग्रेजी-साम्राज्य से संघर्ष मे 
लगी हुई थी, इस कारण इस योजना पर अधिक ध्यान न दे सकी, परन्तु १६४४ 
में जेल से आते ही गाधी जी ने उसके आधार पर लीग के नेता से बातचीत 
आरम्म कर दी । सितम्बर १६४४ में तीन सप्ताह तक गाधी जी और मि०जिन्ना 
सांप्रदायिक प्रश्नों पर विचार-विनिमय करते रहे । इस विचार-विनिमय मे 
गांधी जा, भारतीय हितो को दृष्टि से ओकल न करते हुए, मुसलमानों को संतुष्ट 
करने की दिशा मे जितना आगे जा सकते थे, गये | हिंदू और मुसलमान दो 
अलग यह्ट हैं, इस सिद्धात को मानने के लिए तो वह तैयार नहीं थे, पर 'इसके 
अतिरिक्त वह मुसलमानों को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लाहौर-प्रस्ताव 
के सम्बंध मे उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल उचित है, “जहा मुसलमानों का 
बहुमत है वहा उन्हे अपना एक स्वतन्त्र-राज्य कायम करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए, और यह बात राजाजी की व मेरी दोनों योजनाओ्रों मे मान ली 
गईं है। यह अधिकार मुसल्माना की, बिना किसी हिंचकिचाहठ के, दे दिया 
शया है। परन्तु जहा तक एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र सावंभीम सत्ता का प्रश्न है 
जिसके अनुसार दोनों देशो मे कोई सामान्य तत्त्व रहे ही नही, उसे मैं असम्भव 
मानता हूं ।? पिछले दिनो राष्ट्रपति मौ० आजाद ने अपने वक्तव्यों द्वार और 
कांग्रेस-कार्य-समिति ने अपने प्रस्तावों द्वारा प्राताय आत्म-निर्णय के सम्बन्ध मे 
अपनी स्थिति को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है--और में मानता हू कि सितम्बर 
१६४४ में कायदे-आजम के साथ अपनी बातचीत मै गाधीजी ने जो दृष्टिकोण 
लिया था, उसमे और काग्रेस की वर्तमान स्थिति मे कोई अ्रन्तर नहीं है । 
म॒स्लिम-लीग के पिछले रवैये, और मुस्लिम जनता मे लीग की लोकप्रियता, 
को देखते हुए. यह क॒द्दा जा सकता है कि मुसलमानों के सामने आज धर्मान्धता 
और यष्ट्रीयवा के बीच एक को चुन लेने का सवाल है| मुस्लिम-लीग अपने 
उस उद्देश्य पर ही, जिसकी पूर्ति के लिए उसकी खापना हुईं थी, आज इृठ 
. नहीं है। उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि मुसलमानों के हितों व 
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स्वार्थों की रक्चां की जाए, परत आज वह एक ऐसे आदर्श को लेकर “चल रही 
है जो मुस्लिम हितो व खाथों के बिल्कुल ही विद जाता है। आज वह शक्ति 
की राजनीति ( 90फ़०:-०णाध८७ ) में विश्वास करने लगी है--ओर 
मुस्लिम-जनता में अपनी शक्ति की वढाने के अच्छे-बुरे किसी भी -साधन को 
छोडने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण, पिछले कई वष्षों में काग्रेस द्वारा 
किए गए समझौते के सभी प्रस्तावों को वह ठुकरा चुकी है। वह न वो पाकिस्तान 
की अपनी माग से हटने के लिए. तेयार है और न अपने इस दावे को छोडने 
के लिए, ही उद्यत है कि वह मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि-सस्था है। 
ऐसी दशा में, मुस्लिम-लीग का राष्ट्रीय सआ्ाम में कांग्रेस के कंधे से कथा मिडा 
'कर खडा होना एक असभव कल्पना है | यह संभव हो सकता है कि सुस्लिम- 
लीग का प्रगतिशील अरग उसे अपना वर्त्तमान प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण बदलने 
पर मजबूर कर दे--पर इसमें भेरा अधिक विश्वास नहीं है। में समझता हूँ 
कि ज्यो-ज्यों मुस्लिम-लीग एक कदर साप्रदायिक दृष्टिकोण लेती जाएगी, राष्ट्रवादी 
पुसल्सान अपनी शक्ति और सगठन को बढाते जाएगे। घर्माधता और राष्ट्री 
यता के बीच किसी एक चीज को चुन लेने की मुसलमानों की जो जिम्मेदारी 
है, उसकी पूरी अनुभूति उन्हें कया देने का दायित्व राष्ट्रवादी मुतल्मानो को ही 
है--ओऔर, जान पडता है, शिमला-कान्फेंस के बाद से वे लोग अपनी इस 
जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं | मेरा तो पूरा विश्वास है 
कि आने वाले चुनावों का परिणाम चाहे कुछ भी हो--काग्रेस द्वारा उठाई गई 
आजादी की पुकार का देश के अधिकाश भुसल्मानों द्वारा समर्थन किया जाना 
अनिवार्य है--ऐतिहासिक परिस्थितियों ओर जनमत की अपरिमित शक्तियों के 
प्रवाह को रोका नहीं जा सकता | हिंदुस्तान को आजाद होना है, हमें अपने 
देश के लिए प्रजातत्र-शासन का एक नया प्रयोग करना है, मुसलमान आत्म- 
निर्णय का अधिकार लेकर रहेँगे। ये ऐतिहासिक सत्य हैं जिनकी ओर से हम 
आँख मूं द नही सकते । 
अन्तरोष्ट्रीय जनमत 
हमारे देश मे एक दल ऐसा रहा--जिसके प्रतिनिधि सुभाष बोस थे--जो 
अग्रेजों के शत्रु-राष्ट्रों की सहायता से हिंन्दुस्तान को आजाद कर लेना चाहता 
था। हममें से अधिकाश ने कमी इसमें विश्वास नहीं किया, परन्तु आज तो 
इस आशा का लोत ही नष्ट हो गया है। एक दूसरा चहुत बडा वर्ग ऐसा था जो 
इस्लेंड़ पर मित्र-राष्ट्रों के दबाव की आशा रखता था। मेरा तो कुछ ऐसा 
विश्वास है कि उस नैराश्य और खीक से भरी घड़ी से, जब कांग्रेस ने अपना 
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अगस्व-प्रस्ताव पास किया था, तब भी उसके प्रमुख नेताओं के मन से यह 
आशा बिल्कुल द्वी लुत नहीं हो गई थी कि अन्य मिन्र-राष्ट्र इग्लेणड को भार- 
'तीय राष्ट्रीयवा के विरद्ध कोई बढ़ा कदम नहीं उठाने देंगे। गांधी जी के 
फर्वरी १६४३ के उपवास के दिलों में, व बाद में जब ड्यू पीयर्सन ने रूज़वेल्ट के 
नाम फ़िलिप्स का पत्र छापा, ओर विजयलक्मी परिडत की अमरीका-यात्रा के 
अवसर पर भी, लोगो की यह धारणा बनी रही कि इंग्लैंड पर शायद 
शन्तरोष्ट्रीयी जममत का कुछ दबाव पड़े । यह अच्छा ही 
है कि हम अब इस बात को सममने लगे हैं कि अपनी आजादी 
के लिए हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र पर ही निर्मर नहीं रह 
सकते । यदि हम आजादी चाहते हैं तो हमें एक ओर वो हिन्दू-म॒स्लिम समस्या 
का हल द्व ढ़ निकालना है, और दूसरी श्रोर भारतवर्ष और इग्लेण्ड के आपसी 
सबधों को निश्चित करना है। हम यह भी जानते हैं कि ये दोनों समस्याएँ एक 
दूसरे के साथ गुंथी हुई है, परन्तु हम यदि इन्हे सुलका लें और अपना राष्ट्रीय 
बल बढ़ा लें तो इग्लेण्ड क्री इच्छा-शक्ति हमे गुलाम रखने के पक्ष में चाहे 
कितनी ही सशक्त क्‍यों न हो, हम उसे क्ुुका सकेंगे | 
हमें अपनी आजादी की लडाई मे विदेशों से चाहे क्रिसी अकार की सीधी 
सहायता न मिली हो, पर उसे अन्य देशो के लोकमत का समर्थन प्राप्त है, यह 
भी कुछ कम बात नहीं है। ससार के लोकमत का प्रभाव इस्लैण्ड की भारतीय 
नीति पर पडना अनिवार्य है। इस्लैण्ड ससार से अलहदा नहीं है--आज तो 
कोई भी देश अपने को दुनिया से अलहदा नही मान सकता। अ्रमरीका या 
रूम या चीन हिंदुस्तान की आजादी के लिए, क्या सोचते हैं, उसके प्रभाव से 
वह अपने को मुक्त नहीं रख सकता । इग्लैणड जानता है कि पिछले पाँच वर्षो 
में संसार का लोकमत कितना अ्रधिक भारतीय स्ववत्रता के पक्त में बन गया है | 
कुछ प्रमुख अमरीकन राजनीतिशों---विल्की, वैलेस और सम्नर वेल्स--ने हिंन्दु 
स्वान की आजादी का खुले शब्दों मे समर्थन किया है। रूस ने स्पष्ट शब्दों में 
अधिक नही कहा, परन्ठु उसके विदेश-मंत्री मो० मोलोटओव ने सैनक्रासिस्फो में 
हिन्दुस्तान के सबंध मे रूस के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर 
दिया है। मार्शल और मैडम च्यांग-काई-शेक ने तो सदा ही हिन्दुस्तान की 
आजादी का पक्ष लिया है। मध्य-पूर्व के सभी देशों मे हिन्दुस्तान को आजाद 
देखने की उत्सुकता है। इग्लैंण्ड में भी जनमत तेजी से भारतीय स्वतन्त्रता का 
समर्थक बनता जा रहा है। प्रतिदिन सशक्त बनने वाले विश्त्र के इस संगठित 
लोकमत के सामने इंग्लैण्ड की सरकार को कुकना ही पड़ेगा | 
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फिर भी वास्तविक संघर्ष भारतीय राष्ट्रीया--श्राजाद होने की लगन-- 
और अग्रेजी साम्राज्यवाद--भौतिक सुविधाओं के मोह--के बीच है। भार- 
तीय राष्ट्रीयता जितनी सशक्त बनेगी, हमारी आजादी की लगन जितनी तीत्र 
होगी, उतना ही हम अग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए अधिक विवश 
कर सकेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य उन शक्तियों का सुजन करना है जो 
इग्लेण्ड में समभौते की भावना जाग्रत कर सके। केवल अ्रपनी आन्‍्तरिक--- 
साप्रदायिक--समस्या का समाधान हृूढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा--यद्यपि 
उससे काम के चल निकलने मे सुभीता बहुत अधिक हो जाएगा । इसी प्रकार 
केवल अन्तर्रट्रीय जनमत को अपने पक्ष में कर लेना ही काफी नहीं है--वह तो 
आज भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पक्ष में है ही। हमारी राजनैतिक समत्या सुल- 
भेंगी हमारे और इलेए्ड के बीच एक सीधे समभझीते,या संघर्ष, के परिणाम खरूप। 
इग्लेंड को वह समभौता करने के लिए जिन साधनों के द्वारा मजबूर किया जाए, वे 
हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक, यह भी एक प्रश्न है। में मानता हूं कि 
केवल भारतीय परिस्थितियों में ही नहीं, संसार के किसी भी देश में आज सगठित 
सरकार का हिंसा-द्वारा विरोध सभव नहीं रह गया है। परन्तु, यदि हिसा 
व्यवहाय नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी आशा के दीपक को 
बुझा दें; ओर भाग्य के सामने घुटने टेक दें। सौमाग्य से, आज हमारे बीच 
अमर आशा का शुव-तारा, गाधी, मौजूद है। वह हमारा मार्ग-प्रदर्शक है । 
उसके बताए, हुए. अ्रहिंसा के मार्ग पर चल कर ही आज हमारी राष्ट्रीयता ने 
इतनी शक्ति सगहीत की है। सबविनय अवज्ञा का प्रयोग अपने सामूहिक रूप में 
विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है--आ्राज वे परिस्थितिया देश में 
मौजुद नहीं हैं--परन्‍्तु, गांधी जी का बताया हुआ स्वनात्मक कार्यक्रम हमारे 
सामने है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का इससे अच्छा और प्रभावपूर्ण दूसरा 
मार्ग नहीं है। स्वनात्मक कार्यक्रम द्वारा यदि हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति को 
बढ़ाते चलें तो हमारे देश के प्रति अग्रेजों की न्याय दृत्ति अपने आप ही सजग 
और दीपित हो उठेगी। तब हमे आजादी मॉगनी नहीं पड़ेगी, वह दौड़ कर 
हमारे पास आएंगी । 
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१5 ८5 ३ 
पाकिस्तान ; व्यवहारिक कठिनांइयां 
सीमाओं का निधोरण 

पाकिस्तान-सबंधी आंदोलन किस प्रकार देश के मुस्लिम-समाज में व्यापक 
होता गया, किन परिस्थितियों मे मुस्लिम-लीग ने उसे अपनाया, और किन 
कारणों से उसने आज इतना वल सग्ृहीत कर लिया है, इसकी विस्तृत चर्चा 
पहले आखुकी है । इस अध्याय मे हम यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि यदि यह 
मान भी लिया जाय कि पाकिस्तान की माग सर्वथा न्याय-सगत है, और हमारी , 
सांप्रदायिक समस्या के सुलकाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, 
तो भी कहां तक उसकी पूर्ति सम्भव ओर व्यवहार्य है। इस सबंध मे सबसे 
पहले तो हमें यह देखना है कि मुस्लिम-लीग की वास्तविक भाग है क्‍या! 
लाहौर प्रस्ताव के अनुसार, “भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों 
की ऐसी हृदबन्दी होनी चाहिए कि, आवश्यक प्रादेशिक हेर-फेर के बाद, जहां 
मुसलमान बहुसंख्या में हों, जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में 
है, वहा उन्हे मिलाकर स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जा सके |” यह मांग 
निःसंदेह अस्पष्ट है, और मुस्लिम-लीय व उसके नेताओ से खमावतः ही यह 
आशा की जाती थी कि वें इसकी विशद व्याख्या देश के सामने रखेंगे, पर 
आज तक लाहौर .प्रसाव के स्पष्टीकरण की दिशा मे कोई कदस नहीं उठाया 
गया । प्रत्युत, अग्रेल १६४३ मे जब सि० जिन्‍मा से पूछा गया कि पाकिस्तान 
की हृदबन्दी के सम्बन्ध में उनकी क्या कल्पना हैं, तो उन्होंने उसका उत्तर यह 
दिया कि मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान का कोई नव॒शा तैयार नही कराया है | 

इस सम्बन्ध में पिछले वर्षों मे जो वाद-विवाद, विचार-विनिमय, भाषशु- 
सभाषण, अखबारी बयान व चचों, होते रहे है उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम बहु-सख्यक प्रातो में--उत्तर-पश्चिम मे सीमाप्रात, 
पल्चाव व सिध, और उत्तर-पूर्व में बगालव आसाम,को मिलाकर बनाया जाएगा। 
परन्तु, जान पड़ता है, मुस्लिम-लीग ने आरम्म से ही इस बात को समझ लिया 
था कि यदि ये प्रान्त अपने वर्त्तमान रूप में ही पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिए 
गए तो उससे पञ्ञाव व बन्ञाल के उन भागों मे रृने वाले व्यक्तियों के साथ 
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बड़ा अन्याय होगा, जिनमें गैर-सुसल्मानों की सख्या मुसलमानों के मुकाबिले में 
बहुत ज़्यादा है। सम्भवतः इसी कारण प्रादेशिक हेरफेर' की बात कही गई है। 
प्रादेशिक हेर-फैर के सम्बंध में यह अनुमान किया जाता है कि पञ्ञाव से अवाला- 
डिवीजन व बल्लाल से वर्दवान-डियीजन को पाकिस्तान से बाहर जाने की 
इजाजत मिल सकेगी । यदि ऐसा हुआ तो पश्चाव व बद्नाल मे मुसत्मानो की 
स्थिति अधिक दृढ हो सकेगी--क्योंकि उनका वहुमत क्रमशः ४७,१ से ६२,७ 
प्रतिशत और ५४,७ से ६५४ प्रतिशत बढ जायगा | 

प्रस्ताव में कही यह बात स्पष्ट नही की गई है कि पाकिस्तान की सीमाओं 
के निर्धारण का आधार कया रहेगा, परन्तु साधारणतः माना यह जाता दे कि 
आत्म-निर्णय के अधिकार की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त को एक इकाई माना जायगा 
ओर उसकी धारासमा को, परान्त के लिए, निर्णय करने का अधिकार होगा। 
परन्ठु इसमे कठिनाई यह आती है कि इतना बढ़ा और महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रान्तीय 
धारासभा के बहुमत के दाथ मे छोड़ देना कहा तक न्याय सद्बनत होगा । इस 
कठिनाई से बचने के लिए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह सुझाव उपस्थित किया था 
कि यदि अखिल-भारतीय सघ-शासन में शामिल होने के पक्ष मे प्रान्तीय घारा- 
सभा के ६० प्रतिशत से कम सदस्यों का मत हो तो इस प्रश्न का निर्णय प्रात 
के वयस्क पुरुषों के हाथ में छाड़ देना चाहिए, पर मुस्लिम-लीग ने इस सुझाव 
को अस्वीकृत कर दिया । लीग का कहना था कि जब कि पाकिस्तान का 
आधार इस सिद्धान्त में है कि मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र है, स्वभाववः उसके 
निर्माण में केवल मुसलमानों का मत्तही लिया जाना चाहिए। मुस्लिम-लीग 
का यह आग्रह स्पश्टतः ही अनुचित है, क्योंकि यदि किसी प्रान्त के मुसलमानों 
को आत्म-निर्यय का अधिकार शिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि उस 
प्रान्त के हिन्दू क्यों उस अधिकार से वचित रखे जाए। इस कठिनाई से बचने 
के लिए डा० अम्बेडकर ने यह सुझाव पेश किया था कि मुसलमानों व हिन्दुओं 
को अलहदा-अलहदा अपनी सस्मति व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए। यह 
प्रस्ताव सी व्यवहारिक दृष्टि से बढ़ा दोष पूर्ण है । 

सिखों की समस्या 

परतु; पंजाब के इस प्रकार के विभाजन के सबंध मे सबसे बड़ा प्रश्न जो 
हमारे सामने आता है वह सिखों का प्रश्न है। अम्बाला-प्रदेश को पजाब 
से अलहदा कर दिए जाने का अर्थ होगा, सिंखों की मातृ-भूमि को दो भागों में 
बाट देना | सिख क॒दापि इस बात के लिए तैयार न होंगे। सिखों की सख्या 
बहुत कंस है--पजाव में मी उनकी आवादी १७, फीसदी से अधिक नहीं है--- 
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परन्तु वह एक योद्धा कौम हैं, और उनकी इच्छा की आसानी से अबशा नही 
की जा सकती । पंजाब की राजनीति मे सदा ही सिखो का प्रमख भाग रहा है। 
यो तो देश की रक्षा में सिखों ने अपनी संख्या के श्रनुपात से बहुत अधिक माग 
लिया है, पर आज का पंजाब, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों 
से, सिखो का बडा ऋणी है | पजाब मे सिखों के ७०० से अधिक गुरुद्वारे हैं, 
जिनकी अपनी बडी सपत्ति है, व जिनके साथ उनके गुरुओं, सन्‍्तो व शहीदों की 
स्मतियां जुडी हुई हैं। ४०० से अधिक शिक्षा-सस्थाएं, जिनमे कॉलेज, स्कूल, 
कन्या-पाठशालाएं ओर ओद्योगिक-शिक्षा सबधी सस्थाए, शामिल है, उनके 
तत्वावधान भे चल रही है। प्रान्व की सब से उपजाऊ जमीम उनके पास है, 
और प्रान्त की आय का ४० प्रतिशत से अधिक सिखों द्वारा दिया जाता है। 
१६१६ के सुधारों में, गवर्नर की कार्यकारिणी के २ सदस्यों मे से १ सिख होता 
था, और १६२६ से १६३७ तक, जब कार्यकारिणी में एक मुसलमान सदस्य की 
वृद्धि हो गई थी, तब भी सिखों का प्रतिनिधित्व २४ , प्रतिशत रहा | 
यूनियनिस्ट मत्रि मंडल के बनने के बाद भी उसे उस समय तक स्थायित्व नहीं 
मिल सका था, जब तक कि उसने सिखों के एक दल-विशेष के साथ समझौता 
नहीं कर लिया, ओर अकाली-दल के नेता सरदार बल्देवसिह को मत्रिमंडल मे 
नहीं. ले लिया | 
* यह सब जानते हैं क्रि सिख अपने समस्त बल से पाकिस्तान का विरोध 
करेंगे। सिख इस बात को मान लेने के लिए, बिल्कुल तेयार नही हैं कि पंजाब 
मुसलमानों का प्रान्त है। उनका कहना है कि जब पंजाब की शहरी सम्पत्ति का 
८० फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा गैर-मुसल्मानों के पास है, जब प्रान्त के आय-कर 
व सम्पत्ति-कर आदि का ८० फ़ीसदी से अधिक भाग गैर-मुसल्मानों द्वारा दिया 
जाता है, जब प्रात के उद्योग-धधे, कल-कारखाने, इश्योरस व फ़िल्म कम्पनिया, 
व्यापार और वारिज्य, प्रधानतः गैर-मुसल्मानो के हाथ में हैं, और जब प्रान्त 
के सांस्कृतिक 'जीवन के निर्माण और निर्देशन के खोत भी गैर-मुसल्मान ही हैं 
तब पंजाब को मुस्लिम-प्रात मान लेना वस्तु-स्थिति का उपह्यस करना है ) सिखो 
ने आरम्म से ही पाकिस्तान का विरोध किया । उनके क्रिप्स-प्रस्तावों को ढुकरा 
देने का मुख्य आधार यही था कि उनसे ग्रा्तों के बहुमत को अ्रखिल-भारतीय 
सघ से अपने प्रात को अलहदा कर लेने की इजाजत मिल जादी थी। साथ ही 
उन्होंने यह भी घोषणा की, “अखिल-भारतीय-सध से पंजाब को “ अलहदा 
करने के प्रयत्न का मुकाबिला हस अत्येक संभव-साधन के द्वारा करेंगे ।?? 
सिखो द्वारा पाकिस्तान का जो विरोध किया जा रहा है, उसे हम उपेक्षा की 
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दृष्टि से नहीं देख सऊते। यदि, सिर्खों के विरोध के बावजूद भी, पाकिस्तान 
अमल में आता है तो यह निश्चित मानना चाटिए कि पंजाब के अन्तर्गत एक 
सिंख-पाकिस्तान का निर्माण होकर रहेगा। राजनैतिक, आर्थिक व सास्कृतिक 
केत्रों में सिझों को जो असुविधाए रही हैं, उनके संबंध में मुसलमानों से कम कड़- 
बाहट उनके मन में नहीं है। उनका कहना है कि यों तो १६३५ के शासन- 
विधान में ही, उन्हें पजाव की घारासभा में १७४ में से केवल ३३, सीमाप्रात में 
५७ में से ३ व केन्द्रीय धारासमा में २४० में से ६ स्थान देकर उनके राजनेतिक 
जीवन पर एक मर्माधात किया गया है, परतु स्वय उनके अपने प्राठ, पंजाब, में 
भी उनके साथ अन्याय हुआ है। युक्त-प्रान्त में मुतल्माना की आवादी केवल 
१३ प्रतिशत है, पर उन्हें ३० प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं, परन्तु सिखो को पजाब में 
केबल १६ प्रतिशत स्थान दिए गए हैं। पजाब के मुस्लिम-मन्रिमडल की नीति 
के सबंध में भी उनकी शिकायतें काग्रेसी-प्रातों में मुसलमानों की शिकायतों की 
ठुलना में कम गंभीर नहीं हैं । उनका कहना है कि-- 

१--प्रातीय शासन के कार्य-कारी-मडल मे सिखो का अनुपात कम फर दिया 
गया, व शासन के उच्च पद ज्यों ज्यों खाली होते रहे, मुसलमानों को दिए जाते 
रहे, सिखा को उनमें कोई स्थान नहीं मिला । 

२--सिखों की शिक्षा-सस्थाओं को निरुत्साहित करने की दिशा में यूनि- 
यनिस्ट-मत्रिमडल ने भरसक प्रयत्न किया, उन्हें जो सरकारी सहायता मिलती 
थी उसमे कमी की गई, व कई सस्थाओं को सहायता देने से इनकार 
कर दिया गया । 

३--प्रात के हिन्दू, मुसलमान व सिख सभी की मातु-भाषा पजाबी होते हुए 
भी सारा सरकारी काम-काज उदू -भाषा व फारसी लिपि में किया जाता है और 
प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उऊद्‌ को ही माध्यम माना गया है । 

४--सिर्खों के धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया गया। सरकारी व अ्रर्द्ध- 
सरकारी सस्थाओं में 'ऋटके' पर प्रतिबध लगा दिया गया है | 

सिखो का तो यहा तक कहना है कि पद्चाव का समस्त शासन-तन्न् 
मुसलमानों का पक्षपात, व गैर-मुसल्मानों के साथ अन्याय, करता रहा है। इस 
विश्वास के होते हुए यदि वे किसी भी मुस्लिम बहुमत वाले शासन मे अपने को 
पूर्ण सुरक्षित न मानें तो हम इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत कैसे कर 
सकते हैं 

इसके साथ ही सिखों का एक अलग राष्ट्र होने का दावा भी कम से कम 
मुसत्मानों के दावे से कम वल नहीं रखता | पञ्ञाब उनकी अपनी मातृभूमि 
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है। मास्टर तारासिह के शब्दों मे, “पत्चाब मुस्लिम प्रांत नहीं है। में वो यह 
भी नही मानता कि पल्चाव की आबादी मे मुसलमानों का बहुमत है |. . .पल्ञाब का 
इतिहास सिखो का इतिहास है। पत्माव सिख धर्म व सिख गुरुओ का जन्म- 
स्थान है। पंजाब के अधिकांश शहीद सिख शहीद हैं। सिख ही ऐसे लोग हैं 
जो उसकी सस्क्ृति ओर भाषा में गौरथ का अनुभव करते हैं.. .मुस्लिम-कवि 
मका ओर मदीना के स्वप्त देखता है, हिदू-कवि गगा और बनारस के गीत गाता 
है, परन्तु सिख कवि रावी ओर चिनाब का प्रेम अपनी कविता मे अ्रमिव्यक्त 
करता है। सिख ही सच्चे पंजाबी हैं ।? अखिल-मारतीय सिख-विद्यार्थी-संघ ने 
अपनी भावनाओं को और भी जोरदार शब्दो मे व्यक्त किया है। उनका कहना 
है कि “हिंदुस्तान मे यदि कोई जाति एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा कर 
सकती है तो वह सिख जाति ही है । सिखो की हर बात निराली है। दुनिया में 
केवल वही एक ऐसी जाति है जिसमे सब व्यक्तियों के नाम का अतिम शब्द एक 
ही है--यह उनकी आतरिक एकता और अन्य लोगो से विभिन्‍नता का अ्रच्छा 
उदाहरण है।. . उनकी लिपि भी अन्य लिपियो से बिल्कुल मिन्‍न है । कपडे व 
शक्क सूरत में भी उनमे आपस मे बहुत अधिक समानता है। आतरिक दृष्टि से 
हम एक बहुत ही सुसज्जठित जाति हैं। हमारे अपने रस्मो-रिवाज हैं ।” विचार 
कभी-कभी आंधी के वेग से बढ़ते हैं । यदि कुछ गैर-जिम्मेदार विद्यार्थियों के 
द्विमाश़ से पैदा होकर पाकिस्तान की कल्पना अपना वर्त्तमान व्यापक रूप ले 
सकी, तो कौन कह सकता है कि खालिस्तान की कल्पना कुछ लोगों के दिमाग़ 
में घुट कर ही दम तोड देगी ! 
पंजाब का विभाजन : अन्य कठिनाइयां 

सिखो के विरोध की बात यदि हम छोड भी दें तो भी पश्नाब के विभाजन मे 
अन्य व्यवहारिक कठिनाइया आती हैं । पत्ञाब के विभाजन का विचार नया 
नहीं है। सर जॉर्ज कॉबेट ने गोलमेज-परिषद के अवसर पर उसे उठाया था। 
अक्टूबर १६४२ में कुछ हिंदू व सिख नेताओं ने दिल्ली मे उस पर विचार- 
विनिमय किया था । यह कहा जाता है कि यदि उत्तर से दक्षिण तक, लाहौर- 
डिवीजन को बीच से चीरती हुईं, रेखा खीची जाए तो उसके पश्चिम में रावल- 
पिण्डी और मुल्तान के मुस्लिम बहुमत वाले, व पूर्व में अम्बाला और जालंधर - 
के गैर-मुस्लिम बहुमत वाले, प्रदेश होगे, और लाहौर का प्रदेश, ऐसे दो हिस्सों 
में बंद जायगा जिनमें से एक में मुस्लिम बहुमत वाले व दूसरे मे गेर-मुस्लिम 
बहुमत वाले जिले होगे । परन्तु, नक्शे पर पेंसिल से रेखाए खींच देना एक बात 
है, और राज्यों की भौगोलिक सीमाए, निर्धारिव करना दूसरी | यदि विभाजन के 
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इसी सिद्धात को मान लिया जाय तो यह सवाल उठेगा कि स्वयं लाहौर नगर की 
पञ्ञाव के किस भाग में रखा जाय ! यदि हमारी विभाजन-रेखा लाहौर से” पूर्व 
की ओर है, तो इसका यह अर्थ होगा कि लाहौर और श्रमृतसर दो विभिन्न 
देशों में रखे जायगे । इन दोनों खानों के आर्थिक ओर सास्कृतिक सामान्य- 
तत्वों को भी यदि दृष्टि से ओकल कर दे तो भी प्रश्न यह उठता दे कि 
देश के बचाव के दृष्टिकोण से क्या यह तनिक भी सम्मव है कि लाहौर और 
अमृतसर के बीच कही भी विमाजन की यह रेखा खीची जा सके १ यदि हम 
पञ्ञाब के भौगोलिक मान-चित्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रदेश में 
कहीं भी इस प्रकार की हृदबन्दी की गई तो वह पज्चाव की नहरों के जाल को, 
ब उस पर निर्भर आर्थिक जीवन की एकता को, न्ट-श्र्ट कर देगी। और इन 
सब बातो के साथ-साथ हम यह भी न भूलें कि हमें यह सीमा-निर्धारण एक देश 
के दो प्रातों के बीच नही, परन्तु दो विभिन्न देशो के बीच करना है, जिनके 
एक-दूसरे से विल्कुल स्वतन्त्र बनाये जाने की कल्पना की जा रही है; और जो, 
यह भी सम्भव है, इस स्वतन्त्रता का आधार लेकर एक-दूसरे से युद्ध में प्रदत्त 
हो सकते हैं । 
उत्तर-पूबे की समस्या 

उत्तर-पूर्व के प्रातों में भी विभाजन की यह समस्या कुछ कम गम्भीर नहीं 
है। मुस्लिम-लीग सम्भवतः यह कल्पना कर रही है कि उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान 
में, व्दंवान-डिचीजन निकाल कर, बड़ाल व सारा आसाम शामिल होंगे | परन्तु 
समस्त झआसाम को पाकिस्तान मे सम्मिलित करने का विचार क्‍यों किया 
जा रहा हे? आसाम की आबादी ६६१ गैर-मुसल्मानों की है। 
केवल सिलहट के जिले मे मुसलमान ६११ हैं। परन्तु आसाम को 
पाकिस्तान में शामिल न करने का प्रस्ताव भी उतना ही अबव्यवहारिक है, 
जितना शामिल करने का । यदि आसाम को हिदुस्तान में रखा जाय, तो 
उसकी स्थिति दूर-पार के एक आश्रित देश जैसी होगी,क्योंकि उसके और हिंदुस्तान 
के बीच पाकिस्तान की जमीन होगी । यह देखते हुए कि आसाम के छारा 
हिंदुस्तान पर आसानी से आक्रमण किया जा सकता है, यह स्थिति और भी 
गम्भीर हो जाती है। परन्तु, पश्चिमी बद्धाल को शेप-बद्धाल से अलहदा करने 
का प्रश्न तो इससे भी श्रधिक जटिल है। उसे किस सिद्धान्त के आधार पर 
बंगाल से जुदा किया जा सक्रेगा ! क्‍या इस सबंध में उसके निवासियों की 
सस्मति ली जायगी, और यदि ऐसा किया गया तो, क्या उनके निर्णय को 
मान्यता मिलेगी ! क्या पश्चिमी बंगाल की जनता के मन में मुस्लिम-सस्कृति 
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आर उसके आधार प२ बनने वाले उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान के प्रति घुणा और 
आक्रोश के भाव इतने प्रबल हो उठेंगे कि वह उस बंगाल से, जिसकी भक्ति के 
आवेश में आज वह आसार जननी, आसार बंग भूमि? के गीत गा रहे हैं, 
संदा के लिएं अपना संबंध-विच्छेद करने के लिए तैयार हो जायगे ? क्या हम 
इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिन बंगालियों ने कर्ज़्न द्वारा बग- 
भंग किये जाने पर आकाश को अपनी लपणें से चूमने वाला एक इन्किलाब्नी 
आन्दौलन खडा कर दिया था, वे आज उसकी पुनराज्ृत्ति को चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे! 

यदि यह मान लिया जाय कि पाकिस्तान के पक्त भे जो तक है वह अपनी 
तेज किरणों से बगाल-प्रेम की इस भावना को काटने में समर्थ हो सकेगा, तो 
भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइया रह ही जाती हैं । एक बडी कठिनाई कलकत्ते 
के सस्बम्ध में है। कलकत्ते को किस देश मे शामिल किया जायगा ! कलकत्ता 
बंगाल का व्यापार-केन्द्र तो है ही, उसकी संस्कृति का भी हृदय है। व्यापार 
ओर संस्कृति दोनो की दृष्टि से उस पर हिन्दुओं का प्रभुत्व है। उसके आस-पास 
जो जिले हैं उनमे हिन्दुओं की आवादी ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति मे क्या 
इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि कलकत्ता पश्चिमी बंगाल से 
हञाया जाकर पाकिस्तान मे शामिल किया जा सकेगा ! परन्ठु,यदि कलकत्ता पूर्वी- 
पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया--ओऔर कोई कारण दिखाई नहीं देता कि 
वह क्‍यों शामिल किया जाय--तो पृवी पाकिस्तान का क्या सहत््व रह जायगा ६ 
उसकी स्थिति निष्प्राण शरीर जैसी रह जायगी, और उसे प्रेरणा ओर नेदैत्व के 
लिए, एक चौथे दर्जे के राष्ट्र के समान, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान पर सर्वथा 
निर्भर रहना पड़ेगा । क्या यह स्थिति बडी वाछुनीय और स्टृहणीय होगी १ 

आवादियों की अदल-बदल 

पंजाब व बंगाल के विभाजन की इन कठिनाइयों के सामने यही मार्ग रह 
जाता है कि पाकिस्तान के प्रातो मे जो हिन्दू आबादी है, उसे हिन्दुस्तान,ब हिहु- 
स्तान मे जो मुस्लिम-आबादी रह जाय उसे पाकिस्तान,मेज दिया जाय। आवादियों 
की अदल-बदल का यह बिचार प्रथम-महायुद्ध के बाद यूरोप में बहुत लोक-प्रिय 
हो गया था,परन्तठु यूनानी और ठर्की आबादी की अदल-बदल में जो अमानुषिक, 
लोमदर्षक, और भयंकर दृश्य देखने मे आये, उन्होने इस*विचार की अव्यवहा- 
रिकता को विल्कुल ही स्पष्ट कर दिया | भारतीय परिस्थितियों में तो ऐसा होना 
बिल्कुल ही असम्मव है। क्या हम इस बात की कल्पना भी कर सकते है 
कि एक मुसलमान किसान जो सैकड़ों वर्षों से, हिन्दू किसानो के बीच रह कर, 
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उनसे भाईचारे और मुहब्बत का बर्ताव रखता हुआ, अपनी ज़मीन को जोतठा 
रहा है, और धूप और वारिश से अपने भौपड़े की सत्ता करता रह है, किसी 
दूर-देश में जा वसने के लिए केवल इसलिए तैयार हो जायगा कि कोई एक 
मुस्लिम नेता या कोई एक मुस्लिम-जमाव थ्राज चीख-चीख़ कर इस बात को 
कह रही है कि उसका अपना एक अलग राष्ट्र है, ओर इसलिए उसका श्रपना 
एक अलग देश भी होना चाहिए ! क्‍या हम सोच भी सकते हैं कि सिर्फ इसी 
आधार पर लखनऊ, दिल्ली या देदराबाद भे रहने वाले मुसलमान पेशावर, कराची 
या ढाका में जा बसने को तैयार हे जायगे, विशेषकर ऐसी ख़िति में जय कि 
उन्हें जलवायु,माषा, संस्कृति सभी में एक बढ़े अन्तर का सामना करना पढ़ेंगा १ 
मैने इस सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न-ग्ाते में फैले हुए सकडों मुसलमानों से बात 
की है, और मैंने देखा है कि अपना जन्म-सथान छोड़ने के लिए वे तनिक भी 
तैयार नहीं ह--पाकरिस्तान का समस्त आकर्षण भी उन्हे ऐसा करने के लिए 
तैयार नहीं कर सकता । 
पाकिस्तान का आर्थिक-पह 

सीमा-निर्धारण की कठिनाई से भी बढ़ी एक और कठिनाई है जो पाकिसान 
की कल्पना के क्रियात्मक रूप लेने में एक बहूत बडी बराधा उपस्थित करेगी । 
वह ट्स समस्या का आर्थिक-पक्षु है। अब तक इस सम्बन्ध में लोगों के विचार 
बहुत स्पष्ट नही थे---तरह-तरह की कल्पनाओ से काम लिया जा रहा था--पर 
हाल में ही होमी-मोदी और सर जॉन मथाई ने इस प्रश्न का विस्तृत अ्रध्ययन 
करके अपनी रिपोर्ट सम्रू-कमेटी के सामने रखी थी, उससे पाकिस्तान के आर्थिक- 
पत्त पर श्रच्छा प्रकाश पडता है। इन लोगों के अध्ययन ने इस सम्बन्ध में 
बहुत-सी गलतफहमियों को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई है। मोदी-मथाई 
विनप्ति में इस प्रश्न को तीन दृष्टिकोण से देखा गया है | पहिले तो उन्होंने यह 
देखने की कीशिश की है कि पाकिस्तान की सरकार श्रपनी वार्षिक आय-व्यय 
का उचित प्रवन्ध कर सकने की स्थिति में होगी मी या नहीं। दूसरे, उन्होंने यह 
जानना चाहा है कि पाकिस्तान के बन जाते से उसमे रहने वाले व्यक्तियों के रहन- 
सहन के स्टैणडर्ड पर कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा । और तीसरे, उन्होंने 
इस बात का विशेष अध्ययन किया है कि देश की रछ्ा के दृष्तटिकोश से पाकि- 
स्तान की आर्थिक स्थिति कैसी होगी । 

मोदी-मथाई विजप्ति में इन प्रश्नों का अध्ययन पाकिस्तान-सबरधी दोनों 
योजनाओं--मुस्लिम लीग की माग व राजाजी-योजना--को दृष्टि में रखते हुए 
किया गया है। इन विद्वान्‌ लेखकों का कहना है कि दोनों में से कोई भी योजना 
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अमल में लाई जाय, पहिली दो बातों के दृष्टिकोण से, उसकी स्थिति आज के 
मुकाबिले मे बुरी नही होगी । उन प्रातों को, जो अपने ख़र्च के एक बड़े अंश 
के लिए, आज केन्द्रीय-सरकार की सहायता पर निर्भर रहते हैं, यदि यह सहायता 
मिलनी बन्द भी हो गई, तो भी उनके आय के खोत इतने बढ़ जायगे कि वे 
प्रातीय-शासन का ,भार स्वय ही वहन करने की स्थिति मे आ जायगे। अन्य 
प्राव भी शासन का अपना वर्तमान स्टेण्डर्ड कायम रख सकेंगे। लोगों के रहन- 
सहन पर भी बुर प्रभाव पड़ने की संभावना नही है। किसी भी देश के निवा- 
सियो का रहन-सहन, उसकी अज़ाज की उपज, औद्योगिक विकास के साधनों, 
ओर व्यापार आदि पर निर्भर रहता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति 
हिन्दुस्तान की तुलना मे कुछ बुरी नहीं रहेगी | इन प्रातों मे काफी ऐसी जमीन 
है, जो उपजाऊ बनायी जा सकती है, ओर जिस जमीन पर आज खेती हो रही 
है वह भी--कम-से-कम पश्चिमी-पाकिस्तान मे--हिंन्दुस्तान की जमीन से 
अधिक उपजाऊ है। उद्योग-धन्धों के विकास की दृष्टि से यद्यपि पाकिस्तान में 
कोयले, मगानीज व अन्य खनिज-पदार्थों की कमी होगी, पर ये चीजे, आवश्यक- 
तानुसार, अन्य देशों से मंगाई जा सकती हैं, इनकी कमी पाकिस्तान के औद्योगी- 
करण मे बाधक नही हो सकेगी | एक बात जो हमे ध्यान मे रखना है,वह यह है कि 
पानी के वहाव से बिजली पैदा करने की जितनी सुविधा पाकिस्तान मे होगी उतनी 
हिन्दुस्तान में नहीं होगी--पजाब ही इतनी अधिक 'हाइड्रो-इलैक्ट्रिक' शक्ति 
तैयार कर सकता है, जिससे समस्त देश की आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके | 
हैः रक्षा-सम्बन्धी व्यय 

, प्र, वास्तविक्र समस्या तो रक्षा-सम्बन्धी व्यय को जुढय पाने की है। आने 
वाले बों मे रच्य-विभाग पर हमे बहुत अधिक ख़र्च करना पड़ेगा । हमे अपनी 
पैदल-फौज को, आधुनिक पद्धति पर, पुनः संगठित तो करना ही है, पर जहा 
तक हमारी समुद्री व हवाई ताकत का सबंध है, उनका तो हमें नये सिरे से ही 
निर्माण करना है। लडाई के पहिले हमारा रक्ता-सबधी खर्च ४० करोड रुपए, 
वार्षिक के लगभग था । जानकार लोगों का-कहना है कि लडाई के बाद हमारा 
वार्षिक व्यय कम सें-कम १०० करोड का होगा । इसके अलावा; यदि हिन्दु- 
स्तान को दो ठुकर्डों मे बांठ दिया गया तो विदेशी आक्रमणों का डर आज के 
मुकाबिले मे बहुत अधिक बढ जायगा और यह भी श्रभी तो निश्चित नही है कि 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी संबंध मैन्री के ही होंगे । यदि इन परि- 
स्थितियों को भी ध्यान में रखें तब तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनो को 
अपना रक्ता-व्यय कई गुना अधिक बढ़ाना पड़ेगा | पर यदि तक के लिए यह 
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मान भी लिया जाय कि हिन्दुस्तान का बंधवारा आपसी समभौते से होता है, 
और वाद में भी इन दोनों पढोसी और स्वतन्त्र देशों मे मेत्री और भाई-चारे 
का बत्ताव रहता है, तो भी दोनो देशों को मिल कर रक्ता-विमाग के लिए, कम- 
से-क्म १०० कंरोड रुपए वार्षिक की व्यवस्था करनी पडेगी । मुस्लिम-लीग के 
लाहैर-प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण यदि प्रात के आधार पर होता 
है तो उसे इस खर्चे मे से ३६ करोड का भार अपने ऊपर लेना होगा, और 
यदि वह, राजाजी-योजना के अनुसार, मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के आधार पर 
बना तो उसके हिस्से २३ करोड रुपए का खो आयेगा । क्या पाकिस्तान की 
आधरिक स्थिति ऐसी होगी कि वह रक्ता पर इतना अधिक ख़चं कर सकेगा १ 
इस सबंध में बिल्कुल सही सख्याओं का अनुमान लगा लेना तो असभव 
ही है, पर मोदी मथाई विज्ञप्ति मे इस प्रश्न पर बडी उदारता से विचार किया 
गया है, और उसका निष्कर्ष यह है कि पाकिस्तान, प्रात अथवा जिले पर 
बनाये जाने की स्थिति में, क्रमशः १४ अथवा ६ करोड रुपया इस काम के लिए, 
बचा सकेगा, और यदि पाकिस्तान की सरकार ने इस दिशा में बहुत ही अधिक 
प्रयत्न किया; और एक ओर शासन का खर्चा कम करके व सर्वंसाधारण के लाभ 
की समस्त योजनाओं को बन्द करके और दूसरी ओर सपत्ति और व्यापार आदि 
पर टेक्‍्स बढ़ाकर कुछ और रुपया निकालना चाहा तो वह एक तो जनता की 
तकलीफों को बढा देगा, ओर उनमें विक्ञोम व नाराजगी की भावनाओं को 
जन्म देगा और दूसरे, इतना कम होगा कि उससे स्थिति के सुधरने की विशेष 
आशा नहीं होगी । यहा हम यह न भूलें कि मोदी-मथाई विज्ञसि में इन संख्याओं 
पर अधिक-सें-अधिक उदारता से विचार किया गया है। प्रो० कूपलैण्ड के 
अनुसार पाकिस्तान साधारणत. रे करोड़ से अधिक रुपया अपने रक्षा-विभाग 
के लिए नहीं बचा सकेगा, और अन्य उपायो द्वारा भी वह ५ करोड से अधिक 
रुपया इस काम के लिए, नही जुटा पाएगा । ऐसी स्थिति मे सवाल उठता है 
कि पाकिस्तान करेगा क्या १ यदि बह अपने सेनिक व्यय में कमी करता है तो 
वह खुले-आम विदेशी आक्रमण-कारियों को निमन्त्रण देता है। यदि इस 
सम्बन्ध में वह हिन्दुस्तान की सहायता पर निर्भर रहता है तो यह निश्चित है कि 
जिस सावंभोंम-सत्ता की कल्पना आज पाकिस्तान के समर्थकों के मन में है वह 
खप्न-मात्र रह जायगी, वैसी स्थिति मे वहुत-सी दूसरी बातों के लिए भी पाकि- 
सतान का हिन्दुस्तान पर निर्मर रहना अनिवार्य हो जाऐगा और यदि, पाकिसान 
इग्लेए्ड अथवा अन्य किसी बाहरी देश पर इसके लिए निर्भर रहा तो उसका 
भाग्य, अथवा हुभाग्य, रह जायगा सदियों तक उस विदेशी राष्ट्र की गुलामी का 
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तोक अपने गले मे डाल कर उसके इशारे पर नाचना। सच तो यह है कि 
आज स्थिति यह है कि यदि आजादी की कल्पना की जा सकती है तो 
राष्ट्रीय एकता के आधार पर ही, इस एकता के - छिन्‍्न-भिन्‍न होने का 
अथ होगा आजादी के सपनों को घूल में बिखेर देना । 
आर्थिक पुनर्निमाौण की दृष्टि से 

यदि हम वस्तु-स्थिति की गहराई मे प्रवेश करें तो यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
आज तो राष्ट्रीय बचाव का अर्थ होगया हे, देश का औद्योगीकरुण | वही-देश 
आज अपने बचाव की आशा कर सकता है जिसके पास आर्थिक उन्नति के 
अपरिमित साधन हो, और जो उन साधनों का सम्रुचित विकास करने की स्थिति 
मे हो । इस दृष्टि से यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो इस युद्ध मे 
मित्र-राष्ट्री की विजय का श्रेय जिन दो बड़े राष्ट्रों को दिया जा सकता है, बे हैं 
अमरीका और रूस, और दोनों ही ऊपर दी गई शर्त्त को पूरा करते हैं, दोनों के 
पास अपरिमित साधन है, और दोनों ने उनका अधिक-से-अधिक विकास 
किया है | जिन देशो की श्रर्थनीति नितात स्वावलबिनी नहीं थी--जर्मनी, इटली, 
जापान आदि--वे सब॒ हारे । स्वय इग्लैण्ड की स्थिति मी डांवाडोल है। 
प्रो० लॉस्की ने अभी उस दिन कहा था कि अब वह स्वेडन के समान, एक 
द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गया है। यदि वह अमरीका या रूस दोनो से से 
किसी एक पर निर्मर--आश्रित नहीं रहना चाहता तो उसके लिए केवल यही एक 
मार्ग रह गया है कि वह पश्चिमी-यूरोप के देशों को राजनैतिक व आर्थिक दोनों 
दृष्टियों से सघ-बद्ध बनाने का प्रयत्न करे | उन छोटे देशों के लिए तो आज की 
दुनिया मे कोई स्थान रह ही नहीं गया है, जो अपने सीमित साधनों से अपना 
बचाव करना चाहते हैं | अन्तर्यपप्रीय राजनीति के जानकारों का विश्वास है कि 
संसार मे अमरीका और रूस को छोडकर केवल दो अन्य देश हैं जो ब्रिना 
किसी बाह्य-शक्ति पर निर्भर रहते हुए, आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण-स्वावलबी हो सकते 
है, और जिनमे ससार की महान्‌ शक्ति बनने की क्षमता है--वे हैं चीन और 
हिंदुस्तान । 

हिंदुस्तान दुनिया की आने वाली राजनीति से एक शानदार स्थान प्रात कर 
सकता है--बशत्तं कि वह आज की अपनी भोगोलिक एकता को कायम रख 
सके | हिंदुस्तान यदि इस आदर्श को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए 
यह आवश्यक है कि वह अपनो आर्थिक उन्‍नति के समस्त साधनो का विकास 
करे | परन्तु देश के टुकड़ों मे बंठ जाने के बाद यह आर्थिक विकास असमव हो 
जायगा । आर्थिक विकास की दृष्टि से भी आज उन विस्तृत भू-खण्डों का, जो 
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भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप हो, मिल-जुल कर काम करना आवश्यक 
होगया है। किसी भी दृष्टि से इस इस प्रश्न का विचार करें, हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, अपनी भौगोलिक एकता को क्वायम रखते हुए, श्राज 
हिंदुस्तान के सामने विकास का एक अभूतपूर्व अवसर है | किसी भी उद्देश्य से 
सही, अग्नेजी शासन ने पिछले डेढ-सौ वर्षों मे समस्त देश को एक शासन-सूत्र 
में पिरो दिया है। देश भर मे एक ही मुद्रा का प्रचार है, रिजर्व-बेंक का आधार 
लेकर वैड्लों को एक-दूसरे से यू थ देने वाला एक जाल-सा बैला है, देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हजारो मील लम्बी सबके हैं, ट्रेने के आने-जाने 
की व्यवस्था है, और सभी महत्व के स्थानों पर दवाई जहाज़ो के अड्डे हैं। इसके 
अतिरिक्त, हमारे पास एक और कृपि के लिए काफी जमीन है और दूसरी ओर सभी 
आवश्यक खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है। मक्षेप में, हमारे पास वे सभी साधन 
मौजूद हैं जो एक बढ़े राष्ट्र के लिए आवश्यक है | केवल एक चीज है, जो हमारे 
आज के विपण्ण जीवन और भविष्य की महानता के मार्ग में व्यवधान बनकर 
खडी हे---चह है हमारी गुलामी | गुलामी की इन जजीरी के दूव्ते ही--ओर 
अब इनके दिन इने-गिने ही रह गए, है--हम अतररोष्ट्रीय जगत से अपना 
उचित स्थान पा सकेंगे | 

“पर यह तभी सम्भव है जब हिंदुस्तान की राजनैतिक एकता क्रायम रखी जा 
सके | हिंदुस्तान के दो ऋषिम और अप्राकृतिक भागों मे बठते ही आर्थिक 
पुनर्निर्माण की समस्त योजनाए , ओर राजनैतिक महानता के समस्त खप्त, अपने 
आप ही खत्म हो जायगे | जलवायु, जमीन और खनिज पढाथों के बठवारे की 
जो विभिन्‍नता एक ऐसे बड़े देश में, जहा आयात-निर्यात की गति मुक्त और 
निवाध है, शक्ति का आधार बन जाती है, वही छोटे-छोटे ठुकड़ों के आर्थिक 
विकास में एक बड़ी बाधा वन कर आ खड़ी होगी । इस सबंध मे हमें यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि देश के इस बटवारे में आर्थिक दृष्टि से अधिक हानि 
पाकिस्तान के प्रातों की होगी । उसके दोनो भागो--उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान व 
उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान--के बीच में ७०० मील लम्बी जमीन एक विदेशी सर- 
कार के आधिपत्य में होगी--ऐसी स्थिति से उसके लिए आर्थिक विकास की 
डक संयुक्त-समन्बित योजना बना पाना भी समव नहीं होगा । इसके अतिरिक 
कोयले, लोहे, मगानीज व अन्य खनिज पदार्थों की उसकी कमी औद्योगिक 
विकास में बाधक ते होगी ही--चाहे चह महगे दासो पर इन चीजों को दूसरे 
देशो से खरीद कर अपने उद्योग-धन्धों के विकास का प्रयत्न करे | यदि पराक्ि- 
जान के पान झार्थिक साधन अधिक नहीं हैं, और जो हैं, उनका भी वह समु 
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चित विकास नहीं कर पाता, तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका भविष्य बहुत 
आशाप्रद नहीं होगा । ससार का कोई भी सशक्त राष्ट्र उसे अपने पैरो तले 
रोद सकेगा, और उसकी दशा एक शतरज के मोहरे जैसी होगी, जिसे कुशल 
खिलाड़ी, अपनी शक्ति बढाने की दृष्टि से, जहाँ चाहे वहाँ रख देता है। 
अन्य विरोधी तत्त्व : अंग्रेजी सरकार 

इन भोीगोलिक और आशिक कठिनाइयों के साथ हम उन शक्तिशाली 
राजनेतिक तत्वों को भी नहीं भूल सकते जिनका विरोध पाकिस्तान की समस्त 
कल्पना को क्रियात्मक रूप लेने से बेसे ही रोक सकता है--जैसे एक मजबूत 
बाँध एक छोटी-सी नदी के प्रवाह को। इन राजनैतिक तत्वों मे हम सबसे 
पहिले अग्नेजी सरकार को ही लें। यह सच है कि वत्तमान महायुद्ध के प्रारभिक 
वर्षों में, जब मित्र-राष्ट्री की परिस्थिति डावाडोल थी, भारत की अग्रेजी सरकार 
ने मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मॉग का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया; 
पर उसके लिए तो कुछ विशेष परिस्थितिया जिम्मेदार थीं। उन परिस्थितियों 
के बदलते ही अग्नेजी सरकार का दृष्टिकोश भी बदला--ओऔर तब से प्रमुख 
अंग्रेज अधिकारी देश की एकता की आवश्यकता पर जोर देने लगे हैं। सच 
तो यह है कि अग्नेज इस प्रश्न पर अपने स्वार्थों और हितो की दृष्टि से ही अपनी 
नीति निर्धारित करेंगे। वे न तो काग्रेस के कहने भर से हिन्दुस्तान छोड कर 
चले जायगे और न मुस्लिम-लीग के इस सुझाव पर ही कि पहिले हिन्दुस्तान को 
दो हिस्सों मे बॉँट दें और तब चले जाये, अमल करेंगे। उनका बस चलेगा 
तो वे हिन्दुस्तान मे आपसी मतभेदों को कायम रखेंगे, और यहाँ जमे रहेगे । 

अंग्रेजों को यदि हिन्दुस्तान से जाना ही हुआ तो वे उसे दो ऐसे भागो मे 
बॉट देने के बदले, जिनके सशक्त बन जाने की सम्भावना होगी, कई छोटे-छोटे 
भागों मे बॉट देना अधिक अच्छा सममेंगे। इस सबंध मे ओो० कूपलेण्ड 2 
कई अग्रेजों की योजनाए हमारे सामने हैं ही, परन्तु, यदि यह सान लिया जाय 
कि अभी कुछ अससे तक, हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने पर भी इंग्लेस्ड एशिया 
मे अपने आर्थिक खाथों को कायम रखने की चेष्ट करेगा, तो यह अधिक 
संभाव्य दिखाई देता है कि वह हिन्दुस्तान की शासन-सम्बन्धी एकता के कायम 
रखने पर जोर देगा । यहाँ हमे यह न भूल जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की दृष्टि से आज राजनैतिक गुरुत्व-शक्ति का केन्द्र अब्लाटिक से हट 
कर प्रशान्त-महासागर में आ गया है । इस दृष्टि से समस्त एशिया की राज- 
नीति और अ्र्थनीति के क्ेत्रों मे अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से इग्लेस्ड के 
लिए. यह अनिवार्य होगा कि वह एक सयुक्त-भारत के विकास में सहायक हो | 
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मारतीय राष्ट्रीयावा की सहानुभूति प्राप्त करके ही वह एशिया में अपनी स्थिति 
कायम रख सकता है। फिर भी इग्लैणुड के लिए तो यही कहना ठीक है कि 
वह इस संबंध में अपना दृष्टिकोण, परिस्थितियों के अनुसार, अप्रने खाथों ओर 
हितों को प्रमुखता देते हुए. ही बनायेगा । जहाँ तक आज की स्थिति है, यह 
निश्रय जान पडता है कि अग्रेजी सरकार पाकिस्तान-सबधी किसी ऐसी योजना का 
समर्थन नहीं करेगी जिसमें उसकी एक स्वतन्न, सार्वभीम सत्ताका निमाण होता हो | 
कट्टर हिन्दू दृष्टिकोश 

“अखण्ड हिन्दुस्तान' के मारे के साथ कट्टर हिन्दुओ द्वारा पाकिस्तान का जो 
विरोध कियां जाता है, उसका आधार तर्क से अधिक भावना में है। तर्क की 
दृष्टि से यदि उसे तीला जाय तो वह पाकिस्तान के समर्थन मे एक बडी दलील 
का रूप ले लेगा। उसका आधार इस भावना में है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का 
है, और मुसलमान इस देश में एक विदेशी तत्त्व के रूप में हैं। वे यदि हिन्दुओं 
के संरक्षण में, उनकी दया के पात्र बन कर, रहना चाहे तो रह सकते है, 
अन्यथा जहाँ जाना चाहें, जा सकते है। कभी-कभी तो उनकी छुलना 
यहूदियों से की जाती है, और उनके लाभ के लिए, यहूदियो के प्रति 
नात्सी-सस्कार का जो व्यवहार रहा, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। कांग्रेस के भीतर भी एक दल ऐसा है जो एक सस्क्ृत-प्रधान भाषा 
को मुसलमानों पर लादने के पक्तु में है, ओर जो यह मानता है कि “बन्देसातरम? 
व्‌ राष्ट्रीय भडें के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए उन्हें बाध्य क्रिया जाना 
चाहिए,। पर, हिन्दु महासभा तो इस सम्बन्ध मे नीति और मर्यादा और राज- 
नीति की सभी सीमाओं को लाघ चुकी हे । वीर सावस्कर के “वीरतापूर्ण” शब्दों 
में, “जब हम बदला लेने की स्थिति में होंगे, और बदला लेंगे, तो एक दिन में 
मुसलमानों के होश ठिकाने आ जायगे--तब उन्हें प्रता लगेगा कि हिन्दुओं पर 
जुल्म करने की कोशिश का नतीजा क्‍या होता है और उससे मुसलमानों को 


कितना बडा चुकसान पहुँचने की सभावना है--तब वे भले आदमियों का-सा 
बत्तीव करना सीखेंगे ।?* 


यह मनोवृत्ति है जिसने पाकिस्तान की कल्पना को जन्म दिया। यदि 
हिन्दुओं का विश्वास है कि मुसलमान इस देश में एक विदेशी तत्व हैं, और 
उन्हें उपेज्ञा और घुणा की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मुसलमानों के मन में यह 
भावना उठना खामभाविक है कि उन्हे अपनी एक खतन्‍्त्र शासन-सत्ता की 
स्थापना कर लेना चाहिए । वेसी शासन-सत्ता वे इस देश के बाहर कहाँ खड़ी 
3. दिसम्बर १६३८ में सभापति के पद से दिये गए भाषण का एक अंश | 


१३० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


कर सकते है ? वे मी हिन्दुस्तान की मिट्टी से बने हैं, ओर हिन्दुसान की 
जमीन के जरें-जरें पर उनका उतना ही हक है जितना हिन्दुओं का । यदि 
हिन्दू ओर मुसलमान मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ नहीं रद्द सकते तो हिन्दु 
स्तान का दो हिस्सों मे बव्वारा कर दिया जाना उतना ही स्वाभाविक और न्याय- 
सगत है जितना उन दो भाइयों का अ्रपनी मौरूसी जायदाद को बॉ लेने के 
लिए आग्रह-शील होना, जो प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते है। सच 
तो यह है कि हिन्दुओं का हिन्दुत्व के नाम पर देश के एकाधिपत्व का ख्त 
देखना ही दो राष्ट्री की कल्पना को बल देता है, और मुसलमानों के लिए एक 
खतनन्‍त्र-देश के निर्माण की मॉग को अधिक तक-पूर्ण बना देता है। पर, तक 
से ही तो काम नहीं चलता | में यह जानता हूँ कि कट्टर हिन्दू इस तर को 
मानने के लिए, तैयार नहीं है, और भारतीय राष्ट्र की एकता के सम्बन्ध में वे 
इतने सवेदन-शील ओर भाव-प्रवण है कि अपने-समरसत्त बल को लगा कर भी 
वे पाकिस्तान का चिरोध करेंगे। इस विरोध के पीछे, जेसा कि हम ऊपर देख 
चुके है, तर्क का बल चाहे अधिक न हो, पर इतने बडे समुदाय का भावना- 
बल इतना अधिक होगा कि उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
गृह-युद्ध की सम्भावना ९ 

तब, होगा क्या! यदि हिंदू और मुसलमान दोनो ही अपने आग्रदसे हटने के 
लिए तैयार नही हैं, तो क्यों न एक ग्रह-बुद्ध के द्वारा इस प्रश्न को सुलका लिया 
जाय ! यह हो सकता है कि उसके बाद हम या तो स्विजरलेर्ड ओर अ्रमरीका 
के संयुक्त-राज्य के समान अग्ना एक सच बना लें या दक्षिण अमरीका के समान 
आपने को कई देशों में बाटने का निश्रय कर ल। परन्तु यह मानते हुए भी कि 
देश में हिंदुओं की सख्या अधिक है, कीन कद सकता है कि इस खह-युद्ध का 
परिणाम क्या होगा ? बहुत सभव है कि यह परिणाम देंश के विभिन्‍न भागों मे 
मिनन-भिन्‍न रूप ले ले। यद्द भी सभव हे कि जिन प्रांतो में आज मुसत्मानो का 
बहुमत है, वहा वह अपने बाहु-बल से अपना स्वतन्त्र-राज्य कायम कर सके-- 
ओर तब उस संघर्ष के परिणाम-स्रूप उन प्रदेशों की स्वतन्त्र-सावमोस सत्ता 
मानने के लिए हम विवश होना पे जिन्हे जबरहस्ती भी झपन साथ रुपने 
के लिए हम आज इतने उनाबले हैं ! परन्तु, और यह एक आवश्यक और 
महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जब कि अग्रेजी सरकार मौजुद है. बट हमे ऐसे णह-सुद्ध 
की मुविधा देने के लिए उद्यत हो जायगी ? यह दो सकता है कि, हमारी साप्र- 
दायिक मनोदृसि के पोषण की दृष्टि से, बट देश में यहां-बदा छोटे-्मोट दे हो 
जाने दे, परत वह हमारे लिए एक देश-चब्यापी ग-युद्ध का आयोजन तो कदापि 
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नहीं करेगी । -इस प्रकार के गह-युद्ध सगठित राजतन्त्रों की शिक्षित सेनाओं द्वार 
लडे जाते हैं--वैसा होना ब्रिटिश-राज्य के रहते असम्मव है। सच तो यह है कि 
इस प्रकार की तैयारी की मनक भी यदि उसके कान मे पड गई तो वह उसे,जनता 
की रक्ता के नाम पर, अपनी सैन्य-शक्ति और देश पर अपने शिकजे को और 
अधिक मजबूत बना लेने के काम मे उपयोग करेगी। 
राष्ट्रवादी मुस्लिस-संस्थाओं का सतत 
इस सम्बंध में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी मुसलमान पाकिस्तान 
की मांग का समर्थन नही कर रहे हैं--कुछ तो उसका तीजत्र विरोध भी कर रहे हैं | 
यह कहना तो कठिन है कि देश की मुस्लिम आबादी का किंतना भाग मुस्लिम- 
लीग की पाकिस्तान की मागके पीछे है। मुस्लिम-लीग की सदस्यठ्ा की ठीक संख्याका 
अनुमान करना भी कठिन ही है। १६३६ मे तो प्रातीय धारा-सभाओं मे लीग की 
ओर से कुल १०८ सदस्य चुनेगए थे,जबकि अन्य मुस्लिम-सस्थाओं की ओरसे ३६६ 
सदस्य थे। यह सच है कि पिछुले प्टवर्पा मे सस्लिम-लीगका वल बहुत बढ़ गया है, पर 
आज भी वह मुसलमानों की अकेली प्रतिनिधि-सस्था तो कदापि नहीं है। अशिक्षित 
और राजनैतिक चेतना-घारा से कोरसों दूर जो करोडों मुसलमान इस देश मे हैं,उन्हे 
छोड भी दिया जाय, और केवल उन्हीं मुसलमानों को लिया जाय ओ राजनैतिक 
दृष्टि से जागत और विचार-शील हैं तो मी यह नहीं कहा जा सकता कि उन 
सभी ने मुस्लिम लीग को अपनी एकनिष्ठ राजमक्ति दे रखी है, अथवा थे 
पाकिस्तान को हमारी साप्रदायिक और राजनैतिक समस्याश्रो का एक-मत्र राजमार्ग 
मानते हैं । 
मुस्लिम-लीग के वाहर भी अनेकों मुस्लिम राजनैतिक सस्थाए, है। खाकसार 

है, जमीयत-उल-उल्मा है, अहरार हैं, शिया राजनैतिक का्ेंस है, मोमिन हैं, 
का््रेंस-बादी मुसलमान हैं ओर वे सहस्त-सहख्त मुसलमान है, जो अपने को राष्ट्रवादी 
कहते हैं | इनमे से कोई भी पाक्षिस्तान के पक्तु में नहीं है-और अधिकाश तो उसे 
एक ग़ैर-दस्लामी नारा मानते है । १६४० मे इस प्रकार की ६ मुस्लिम-सस्थाओं 
'ने मिल कर एक अ्खिल-भारतीय आजाद-मुस्लिम बोर्ड की स्थापना की। 

माचे १६४२ मे, इस बोर्ड ने अपनी एक बैठक में लीग के :मारतीय मुसलमानों 
के अतिनिधित्व के दावे को एक “अविश्वसनीय धोखा? बताया, और हिंदुस्तान 

की एक़ता में अपना विश्वास प्रगट किया । अखिल भारतीय मोमिन-कार्फेस ने 
अपने एक प्रस्ताव के द्वारा घोषणा की कि “बह हिंदुस्तान की अविभाज्यता, 

एकता व सज्जठन को भारतीय जनता के सामान्य लाभ की दृष्टि से, और विशेष- 

कर भारतीय मुसत्मानो के हित की दृष्टि से, अनिवार्य समझती है ।” 
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परन्तु, हम यह न भूलें कि लीग का लाख-विरोध करते हुए, कपाकिस्तान की 
कल्पना को निराधार और मुस्लिम हितो को घातक मानते हुए भी, ये मुस्लिम 
राजनैतिक दल भारतीय मुसल्मानो के सच्चे हितों की बलि देने के लिए कमी 
भी तैयार नही होंगे । मुस्लिम-लीग व इन सस्थाओं मे केवल यही अ्रतर है कि 
जब मुस्लिम-लीग का दृष्टिकोश पहले साप्रदायिक है, और. शायद बहुत दूर 
जाकर भी श्रधिक राष्ट्रीय नही रह गया है, राष्ट्रवादी-मुस्लिम-सस्थाए, राष्ट्रीय हितों 
को प्राधान्य-ठेती हैं, पर भुस्लिम-हिंतों की रक्षा के सम्बन्ध मे भी तत्पर हैं। 
खुदाई-ख़िदमतगारो ने. भी,जैसा कि सीमाग्रात की का््रेस के उस समय के समापति 
ने अपने एक वक्तव्य मे कहा था, राजाजी के मुसलमानों को आरत्म-निर्णंय का 
अधिकार देने के प्रस्ताव का “सपूर्य-समर्थन” किया था। जमीयव-उल-उल्मा 
ने; १६४२ की एक बैठक मे, हिहुस्तान के लिए. आजादी मागते हुए. भी ऐसे 
वैधानिक ससरक्षणों की माग पेश की जिनसे “मुसलमानों के धार्मिक, राजनैतिक 
ओर सस्क्ृतिक आत्मनिर्णय के अधिकारों की रक्षा” हो सके । आज़ाद मुस्लिम 
कान्फ्रेस, भारतीय स्वाधीनता के अन्तर्गत, अल्प-संख्यक वर्गों के लिए आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त को आवश्यक मानती है | 
समारोप 
, यह सच है कि पाकिस्तान की कल्पना को लेकर मुसलमानों में एक सस्ती 
भाव-प्रवणता ने एक तब्रडा लोकमत अपने पक्ष मे संग्रहीत कर लिया है। 
मुसलमान आज आसानी से यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम-सस्कृति 
वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और वत्वशान, जीवन के सभी क्षेत्रों में, अपने 
बिकास की चरम-सीमा पर हिन्दुस्तान मे, हिन्दू-सस्कृति के निकट-सप्क में रहकर 
ही पहुँची, न वे इसी बात पर विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप 
लेते ही मुस्लिम-संस्कृति, अपने जीवन-खोतों से उन्‍्मूलित होकर, अपने स्वाभाविक 
विकास को खो बैठेंगी, पर साथ ही हम यह न «भूलें कि पाकिस्तान की -कल्पना 
यदि दिन के सपने से अधिक स्थापित्व नही रखती तो दूसरी ओर हम अपने देश 
के लिए ऐसे शासन-विधान की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमे अल्प-संख्यक 
जातियो, विशेषकर मुसलमानों, के लिए, विशेष अधिकारों और सरक्षणो की 
व्यवस्था न की गई हो । जहा तक राजनैतिक आत्म-निर्णय का सम्बन्ध है, 
ध्ुसल्मानों के सभी वर्ग उसके लिए आग्रहशील हैं, और प्रगतिशील हिन्दू भी 
उसका समर्थन कर रहे हैं | 
यह मांग संपूर्णातः न्‍्यायसगत है भी | जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता 
कि भारतीय-मुसल्मानों का एक अलग सुसंगठित समाज नही है, जितकी देश 
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के अन्य समाजों से अपनी एक अलग स्थिति है, तबतक उन्हे राजनैतिक रूप से 
भी अलग एक़ इकाई मान कर चलना ही पडेगा | ६ करोड की आबादी वाले 
एक समाज से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सदा के लिए एक ऐसे 
बहुसख्यक वर्ग के प्राधान्य को स्वीकार कर लेगा, जिसका धर्म व सस्क्ृति उससे 
अलहदा हो । मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र माना जाय या नहीं--पर, उनके 
इस आग्रह में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर इतनी कडवाहट का फैलना जरूरी 
हो । इतिहास के लबे युगो मे राष्ट्रीयाओं की सीमाओं में सदा ही परिवर्तन 
होता रहा है। परन्तु, यदि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र न भी माना जाय तो 
भी, एक अलग समाज होने के नाते, उनके आत्म-निणंय के अधिकार को तो 
मानना होगा ही, और उसे देश के भावी शासन-विधान में क्रियात्मक रूप देना 
' होगा ) मैं यह नहीं कहता कि बहुसख्यक्र वर्ग सदा ही अल्प-सख्यक वर्ग को 
कुचलने की चेश करेगा, और न मैं यही मानता हैँ. कि मुसलमानों को आत्म- 
निर्णय का अधिकार देंते ही साप्रदायिक वैमनस्य का अन्त हो जायगा, पर यह 


अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसा करने से समाधान का मार्ग अधिक प्रशस्त 
और सुगम बन सकेगा | 
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मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की माग का मुख्य आधार यह विश्वास है कि 
मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र है। इस विचार का यो तो एक लम्बा इतिहास है, 
पर इसके सम्बंध मे अधिक चर्चा लीग के लाहोर-प्रस्ताव के बाद ही सुनाई देने 
लगी है । सच तो यह है कि लीग की पाकिस्तान की माग पहले हमारे सामने 
आई, और उसके समर्थन में, मुसलमानों का एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा, 
उसके बाद से ही दोहराया जाने लगा है। बार-बार के दोहराए जाने से उसमें 
कुछ बल भी आ गया है। इस दावे को सबसे अधिक स्पेष्ट शब्दों मे, सितम्बर 
१६४४ की अपनी बातचीत में, मि० जिन्ना ने गांधी जी' के सामने रखा । 
उन्होंने कहा, “हमारा यह दृह विश्वास है कि शष्ट्रीयवा का निर्धारण करने 
वाली किसी भी कसौटी पर जाच करने से हम इसी निष्कर्प पर पहुँचेंगे कि 
मुसलमान और हिदू दो मिन्न-राष्ट्र हैं। हमारा १० करोड की सख्या का एक 
अलहदा राष्ट्र है, और हमारी अपनी अलग सस्क्ृति और सम्यता, भाषा और 
साहित्य; कला और वास्तु-कौशल, नाम और उपनाम, जीवन के मूल्यों के संबंध 
में धारणाए, व विश्वास, कानून और नेतिक बंधन, रिवाज और रहन-सहन, 
इतिहास और परम्पराएं, दृष्टिकोण और आकाज्षाए, हैं |. . सक्षेप मे, जीवन का, 
ओर जीवन के सबंध में, हमारा अपना एक दृष्टिकोण है। अन्तराष्ट्रीय क्रानून 
की दृष्टि से भी हम एक अलहदा राष्ट्र है ।” 

दो राष्ट्रों का सिद्धांत 

मिं० जिन्ना के मुसलमानों के. एक अलहदा राष्ट्र होने के दावे को, लीग के 
बाहर के, सभी मुस्लिम राजनैतिक दलों व नेताश्रों ने अमान्य ठहराया है। आजाद 
बोर्ड, अखिल भारतीय मोमिन काफ्रेंस आदि ने उसके विरोध मे प्रस्ताव पास 
किये है। भौलाना आजाद ने तो यह घोपणा की थी कि पाकिस्तान की कल्पना 
ही इस्लाम-धर्म के विरुछ जाती है। परन्तु, गाधी जी ने इस सिद्धात की जैसी 
तीत्र आलोचना की है, वेसी शायद किसौ ने भी नहीं की। उनका कहना है 
कि यदि हिहुओ और मुसलमानों मे कोई अन्तर है तो वह उनके धार्मिक विश्वास 
का अन्तर है। उन्होंने जिन्‍ना साहिब की दलीलो का उत्तर देते हुए लिखा, 
“मैं तो इतिहास मे कोई ऐसा उदाहरण नही देखता जब कि किसी देश के 
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रहने वाले व्यक्तियों और उनकी सन्तान ने, केवल धर्म-परिव्तेन के आधार पर, 
अपने की अपने परम्परागत राष्ट्र से अलग एक राष्ट्र माना हो। आप 
यह नहीं कहते कि आपने हिंदुस्तान को जीता, इसलिए आप एक अलहदा राष्ट्र 
हैं। आप तो अपने की एक अलतदा राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना 
धर्म बदल लिया है। क्या आज हिंदुस्तान एक राष्ट्र बन जायगा यदि हम सब 
लोग इस्लाम-धर्म को स्त्रीकार कर लें? क्‍या बगाली, उडिया, आम्रवासी, 
तामिल, मराठें, गुजग़ती आदि अपनी विशेषताओं को खो देंगे यदि वे मुसलमान 
बन जायें १” गाधी जी के इस प्रश्न का आज भी उत्तर नहीं मिल सका है | 

यदि धर्म की विभिन्‍नता के आधार ५४ मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मान 
लिया जाय, तो उसी आधार पर फिर सिखों को भी एक अ्रलग राष्ट्र क्यो न 
माना जाय ! परूठ, इसके लिए जिन्ना साहिब तैयार नहीं ह--यद्यपि दक्षिण 
भारतीयों द्वारा द्रवडिस्तान के रूप मे अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेने 
मे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। १६४२ की अपनी पजावनयात्रा मे उन्होंने सिखो 
के सबंध से आत्म-निर्णय के अधिकार के उठाए, जाने का बडा विरोध किया । 
उन्होंने कहा कि मुसलमान तो यह अधिकार इसलिए, चाहते है कि “वह एक 
निश्चित भू-भाग में, जो उनकी सातृभूमि है और जहा उनका बहुमत है, एक 
राष्ट्रीय समष्टि के रूप में रह रहे हैं. . . परन्तु क्या कभी इतिहास मे यह भी 
सुना गया है कि एक ऐसा अ्र्द्ध-राष्ट्रीय ( 5प०-78८078/| ) वर्ग, जो देश के 
मिन्‍न-मिन्‍न भागों में बंया हुआ है, एक स्वतन्त्र-राज्य के निर्माण की माग 
ऋरे ?. . मुस्लिम-समाज इस प्रकार का अद्ध राष्ट्रीय वर्ग नहीं है। आत्म-निर्णय 
के अधिकार का उसका. दावा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है ।”” यह दलील 
समझ में नहीं आती | यदि मुसलमान हिदुओ से अपनी विभिन्‍नताओं के 
आधार पर एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा करते है तो कोई कारण नहीं कि 
सिख, जो हिंदू और मुसलमान दोनों से मिन्न हैं, अपने को एक अलहदा 
राष्ट्र न माने । 

राष्ट्रीयता के आधार-तत्त्व 

परन्तु, यह राष्ट्रीयता है क्या वस्तु ? कब कोई जाति अपने को एक 
अलहदा राष्ट्र मानने का अधिकार प्राप्त कर लेठी है ! राष्ट्रीयवा के जो आधार- 
तत्व माने जाते हैं. यदि हम उनकी कसौटी पर मुस्लिम लीग? के दावे को ले तो 
उसकी अयथार्थता बडी जल्दी स्पष्ट होने लगती है। जाति (79८८) की दृष्टि 
से देखा जाय तो हिन्दू और मुसलमानों के बीच हम किसी प्रकार की विभाजन- 
रेखा नहीं खींच सकते--इस सम्बन्ध में हम एक पजाबी हिन्दू और पजाबी 
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मुसलमान मे अधिक साहृश्य पाएंगे, एक पंजाबी हिन्दू और बंगाली मुसलमान 
में बिल्कुल भी नहीं। जाति की दृष्टि से, बंगाली और आसामी में शायद हम 
तिब्बती अथवा मंगोल-रक्त का समावेश पा सके, और मद्रासी और मराठों मे 
द्रविड़ रक्त का, पर किसी भी प्रदेश के हिन्दू और मुसलमानों मे इस दृष्टि से 
कोई भेद नहीं किया जा सकता। भाषा के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है-कि 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों की कोई अलहदा मापा नहीं है--पंजाब में वे पजाबी 
बोलते हैं, सिध में सिधी, पश्चिमी सयुक्त-प्रान्त में फारसी के शब्दों से भरी हुई 
हिन्दुस्तानी, उसीके पूर्वी-प्रदेशों मे उसी भाषा का सस्कृत-प्रधान रूप, बंगाल 
में ठेठ संस्क्ृतमयी बगला । उदू उनकी अपनी भाषा नहीं है--उसके निर्माण 
में हिन्दुओं का भी बहुत बडा हाथ रहा है, ओर आज भी हिन्दुओं की एक 
बहुत बडी सख्या, विशेर्ष कर पूर्वी पजाब व पश्चिमी युक्त-प्रान्त मे, उसे अपनी 
मातृभापा मानती है। जहाँ तक सामान्य-हितों का प्रश्न है, एक मुस्लिम 
जमीदार ओर मुस्लिम-किसान में हितो और सखवाथों का वैषम्य एक मुसलमान 
किसान और हिन्दू-किसान के मुकाबिले से कही अधिक है । भौगोलिक स्थिति 
की दृष्टि से हम यदि इस प्रश्न पर विचार करें, तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
हिन्दुस्तान मे कही भी ऐसी नदियां या पव॑त-श्रेणिया नही है, जो हिन्दू-इलाको 
“और मुसलमान इलाकोको एक दूसरेसे अलहदा करती हो । देशके हर कोनेमे हिंदू 
, और मुसलमान एक ही जमीन पर,एक ही सूरजके नीचे,साथ-साथ रहते हैं-| केवल 
धरम ही एक ऐसी वस्तु है जो हिन्दुओं और मुसलमानों में सामान्य नहीं है । 
मैं जानता हूँ कि जाति, भाषा, सामान्य-हिंव अथवा भौगोलिक स्थिति से 
ही राष्ट्रीय का निर्धारण नहीं हो जावा। उसके मूल में इनसे भी गहरी 
भावनाए हैं। जैसा कि रेनान ने लिखा है, “राष्ट्रीयवा तो देश की आत्मा को 
कहते हैं। वह एक्र आध्यात्मिक सिद्धान्त है। दो वस्व॒ुएं, जो गहराई मे जाकर 
एक हो जाती हैं, इस आत्मा अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त का सुजने करती हैं | 
इनमे से एक का सम्बन्ध भूतकाल से है, दूसरी का वर्तमान से । एक का जन्म 
प्राचीन सामान्य-संस्कृति और स्मृतियों में सामान्य गौरव की अनुभूति से होता 
है, दूसरी का विकास होता है दैनिक जीवन के वास्तविक समझौते के साथ 
रहने की इच्छा मे, और मिल-जुल कर एक वैमवशाली भविष्य के निमोौण की 
सामान्य-आकाज्षाओं से [?* इस दृष्टि से भी यदि हम हिन्दू और मुसलमानों के 
आपसी सम्बन्धों को देखें तो हमें यह जात हो सकेगा कि इन दोनो जातियों ने 


मिलकर एक राष्ट्र, भारतीय यह का निर्माण किया है। वे लगभग एक 
१... रेनान ; ५०7४८ 75 8 उिश्वए07 ? * 
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हजार वर्ष तक मिल-जुल कर एक साथ रहे हैं, और, सामान्य कला और 
साहित्य, और सामान्य दर्शन-शास्त्र का निर्माण किया है। वे कथे से कंघा 
मिदा कर युद्धों में सामान्य-शत्रुओं के साथ जूझे हैं, और «रण-क्षेंत्रों में उनका 
रक्त साथ-साथ बहा है। सच तो यह है कि आज का भारतीय-समाज, शआ्राज 
की भारतीय सस्कृति और सभ्यता, आज के भारतीय भाषा और साहित्य, कला 
और वास्तु-कौशल, इतिहास और परम्पराएं, कानूतत ओर नीति, सभी कुछ हिन्दु 
और मुसलमानों की सामान्य-सुष्टि हैं । 
मैं यह मानता हूँ कि इन दोनों जातियो की 'साथ रहने की स्पर्धों” आज 
उतनी तीत्र नहीं रह गई है। राजनैतिक मत-मेदों के साथ सास्‍्कृतिक विभिन्न 
ताए भी अपने विपैले फनों को ऊपर उठा रही हैं। सर सैयद अहमद ने 
मुसलमानों के लिए एक अलग पोशाक की कल्पना की । पिछली अरद्धं-शताब्दी 
मे अलीगढ़, लाहौर, हैदराबाद आदि नगरों मे एक नई भाषा का विकास हो 
रहा है, जो फारसी और अरबी शब्दों से भरी हुई है। बगाल में भी मुसलमान 
जल! के स्थान पर पानी? शब्द का प्रयोग अधिक पसद करने लगे है. ( यद्यपि 
वे भूल जाते हैं कि पानी का सम्बन्ध भी सस्कृत के 'पाणीय' शब्द से है ) | 
पाकिस्तान की माग जोरों पर है। सुसल्मान प्रारम्भिक खलीफ़ाओं के जीवन 
में श्रधिक दिलचस्पी लेते हैं, आदिलशाह या अकबर के जीवन में कम ।, परन्तु, 
यह प्रवृत्ति, जैसा कि पहिले देखा जा चुका है, एक विशेष विचार-धारा का, जो 
प्राचीन के पुनरुत्थान के साथ सम्बद्ध थी, परिणाम थी, और कुछ वाह्म-परि: 
स्थितियों, और एक विदेशी शासन की मौजूदगी, ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। 
परन्तु, प्रतिक्रियावादी तत्वों की सख्त; मेली मिद्दी को फीड कर, सशक्त प्रगति- 
शील तत्व अपने स्वस्थ अकुरों को लेकर बाहर निंकल आये हैं, और इनका 
“विकास अ्निवाये दिखाई दे रहा है। भविष्य इन शक्तियों के हाथ में है। एक 
नये भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। परल्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
मैं भविष्य के इन सोनहले स्वप्नों में मुसलमानों की आज की माग को खत्म कर 
देना चाहता हूँ। मैं तो रेनान के इस कथन में विश्वास करता हैँ कि “राष्ट्र की 
स्थिति तो उसकी दैनिक स्वीकृति का प्रश्न है, उसी प्रकार जेंसे व्यक्ति अ्विरत 
रूप से प्रतित्षण अपने जीवित रहने का प्रमाण देता रहता है।” यदि 
मुतत्मान आज की विशेष परिस्थितियों* में अपने को एक अलहदा 
राष्ट्र मानने पर कटिवद्ध हैं, तो मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
दुरामद रखने के पक्त में नहीं हूँ । मैं मानता हैँ कि उनके इस आग्रह 
को हमें मान्यता देनी चाहिए | 


टन हमारी राजनैतिक समस्याएं 


का 


राष्ट्रीय आत्मनिशुय” का सिद्धांत 
परन्तु, यहा एक और, इससे भी कठिन, प्रश्न हमारे सामने आकर उपस्थित 
होता है | यदि हम मान भी ले कि मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं, तो क्या 
इसका अथ यह होजाता है कि उन्हें एक अलहदा राज्य कायम करने का अधि- 
कार भी मिल जाना चाहिए ? प्रत्येक राष्ट्र को अपने लिए, एक खतत्र राज्य- की 
स्थापना करने का अधिकार है, इस सिद्धात का जन्म फ्रास की राज्य-क्राति के 
दिनो में हुआ । अंग्रेजी के प्रसिद्ध विचारक जे० एस० मिल ने ज़ोरदार -शब्दो 
में उसका समर्थन किया । उनका विश्वास था कि “यदि किसी समाज में 
राष्ट्रीयवा की भावना प्रबल है तो उस समाज का 'यह अधिकार भी हो जाता है 
कि वह अपने सब सदस्यों को एक सामान्य-शासन के अन्तर्गत सगठित कर सके, 
ओर वह शासन खतंत्र और सार्वमौम हो ।?* १६१६ की सचि-चर्चा क्रे दिनो 
में यह सिद्धात अपनी लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक जा पहुचा प्रेजीडैंट 
विल्सन ने उसका विशेष रूप से समर्थन किया । उन्होंने लिखा, “आत्म-निर्णय 
केवल एक आकर्षक मुहाविरा नहीं है। वह तो क्रियात्मक राजनीति का एक 
अनिवार्य सिद्धात है, जिसकी राजनीतिज्ञ उपेज्ञा नहीं कर सकते | यदि वे' ऐसा 
क़रना चाहेंगे तो उन्हे बडे ख़तरे का सामना करना पड़ेगा ।” १६१६ के 
ग़जनीतिशो ने उसकी उपेक्षा नहीं की । परन्तु उन्हे उससे भी बडे खतरे का 
सामना करना पडा, जिसका प्रेजीडेंट विल्सन को भय था | इस सिद्धांत को 
अमली रूप देने का अर्थ यह हुआ कि यूरोप को कई छोटे-छोटे देशों मे ब्रांठ 
दिया गया | जहा कोई भी ऐसा अल्पसख्यक वर्ग था, जो राष्ट्रत्व का दावा 
कर रहा था, वहीं उसके लिए एक खतंत्र-राज्य की स्थापना करनी पड़ी-और 
इस प्रकार लिथुआनिया, लागविया, एस्टोनिया, जैकोस्लाविया, पौलैण्ड, आसिट्रिया, 
हगरी, यूगोस्लाविया, रूमानिया, बल्गेरिया, औस आदि-आदि अनगिनत खतंत्र 
राज्यों की स्थापना हो गई। परन्तु, इससे न तो अल्पसख्यक वर्गों के खत्तों 
की समस्या सुलक सकी, और न कोई अन्य समस्या ही | दो महायुद्धों के बींच 
का यूरोप का इतिहास उस सिद्धात के, धीमे पर निश्चित रूप से,' न४-भ्रष्ट होते 
रहने का इतिहास है जिसका अथक और अनवरत प्रचार अमरीका: के पजीडेंट 
ने किया,था | 

आज यह बात स्पष्ट होगई है कि १६१६ की सधि की असफलता का मुख्य 
कारण यहीं था कि उसके नियन्ताओं ने (राष्ट्र और राज्य! के अन्तर को ठीक 
से नही समझा था । उनका समस्त चिन्तन उननीसवीं शताव्दी की सामाजिक 
१-जे० एस० मिल--२९७7८5छ।रा्रएए2 (50एशाग7श7(, 
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स्थिति की परष्ठभूमि पर था--जब राष्ट्रीयवा और प्रजातन्त्र एक मेन्री-सूत्र में बे 
हुए, ये । उस समय तक कोई यह नहीं कद्द जानता था कि इन दोनो सिद्धातो 
का आतरिक वैषम्य किसी दिन इतना वह जायगा कि एक ओर तो राष्ट्रीयवा 
प्रजातन्त्र की जडों को ही उखाड़ फेकने में तत्पर हो जायगी--जैसा मध्य-यूरोप 
के देशा, जर्मनी इटली आदि, में हुआ--आऔर दूसरी ओर प्रजातन्त्र की भावना 
राष्ट्रीयवा के लोल को फाड कर फेंक देगी-जैसा रूस मे हुआ । आज हम इस वात 
को स्पष्ट रूप से समझ गए है कि राष्ट्रीयवा और सच्चा प्रजातन्‍्त्र परस्पर-विरोधी 
बस्तुए हैं । यदि हम राष्ट्रीयता को प्राधान्य देते हैं तो उसमें भय है कि देश का 
पू जीवादी वर्ग उस भावना का उपयोग श्रमिक वर्ग को चूसने में करेशा--ओऔर 
उसके परिणाम-स्व॒रूप या तो फ़ासिज्मकी स्थापना होगी या इग्लेण्ड और अमरीका 
के ढग के अर्द्ध-फासिज्स, पू जीवादी-प्रजातन्त्र, की | दूसरी ओर, यदि हम इस 
बात का प्रयत्न करें कि गत्येक व्यक्ति को न सिर्फ वोट देने के सम्बन्ध में बराबरी 
का अधिकार प्राप्त हो, परन्तु मोजन और वस्त्र की सुविधा भी सब लोगों को 
बराबर मिल सके, तो हमें उसके लिए आज की राजनैतिक सीमा-रेखाए, बदलना 
पडंगी, और राष्ट्रीयता के प्रश्न को एक गौण रूप देना होगा। हमें राष्ट्रीयता 
और प्रजातन्त्र इन दो में से एक को चुन लेना है, और यदि शीघ्र ही 
हमने यह चुनाव नहीं कर लिया तो वह खुले-हाथों विपत्ति को निमचण देना 
होगा । पश्चिम के देशो ने इस चुनाव में देर की, इसी कारण उन्हें वर्तमान 
महायुद्धू का सामना करना पड़ा [ 

इस प्रश्न पर गरभीरता से सोचने की जरूरत है। राष्ट्रीय और 'आत्म- 
निर्णय” इन दो शब्दों में ही क्या विरोधामास नहीं है ! यदि किसी समाज को 
केवल इस आधार पर कि वह एक 'राष्ट्र! है अपने लिए, एक स्वतन्त्र राज्य के 
निर्माण का अधिकार मिल जाता है, तो इसमें आत्म-निर्णय” के लिए स्थान 
कहा रहा १ यदि उन सब लोगों का जो पोलिश-भाषा बोलते हैं, पोलैण्ड का 
नागरिक वन जाना अनिवाय॑ है, या वे सब लोग जो लिथुआनिया-भाषा का 
प्रयोग करते हैं, लियुआनिया-राज्य के शहरी ही वन सकते हैं, अथवा वे सब 
व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहते है और इस्लाम में विश्वास रखते है, अपने लिए. 
एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करने के अधिकारी हो जाते हैं, 
तो इसमें आत्म-निर्णय” का प्रश्न तो कही रहा ही नहीं | राष्ट्रीयवा का निर्धारण 
करने के लिए धर्म तो एक बहुत ही मध्य-कालीन आधार है परन्तु यदि हम 
भाषा को भी ले ले, जो कि १६१६ के निर्णंयों का आधार थी, तो भी यह नहीं 
क॒द्य जा सकता कि वे संब व्यक्ति जो एक भाघा बोलते हैं, सदैव एक राज्य मे 
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रहना ही पसन्द करेंगे। पहले महायुद्ध के बाद यूरोप में कई स्थानों पर. जनता 
की राय ली गई थी | उनमे से, एलेंस्याइन मे, जहा ४६ - प्रतिशत व्यक्ति 
पोलिश-माषा का प्रयोग करते है, केवल दो प्रतिशत व्यक्तियों ने पोलैण्ड राज्य के 
अ्रतर्गत रहना, स्वीकार किया | मेरीब्र्डर; उत्तरी साइलेशिया और क्लगनफ़ुर्त मे 
भी भाषा-सामान्य और राजनैतिक आकाज्ञाओं के बीच एक बड़ा. अंतर दिखाई 
दिया । 3 
आत्म-निर्शय! का अर्थ यह नहीं है कि पूर्ब-निर्धारित ' राष्ट्रों को. अपने 

राजनैतिक भविष्य के निर्णय का अधिकार दे दिया जाय, परन्तु वह अधिकार 
तो देश अथवा समाज के व्यक्तियों, वयस्क पुरुषों व स्त्रियों, ,को दिया ज़ाना 
चाहिये । उदाहरण के लिए, भारतीय मुसलमानों के स्वत्वों और अधिकारों के 
संबंध मे यदि हमें किसी निर्णय पर पहुँचना है, तो कोई कारण दिखाई नहीं 
देता कि हम एक राष्ट्र के रूप मे, समष्टि की दृष्टि से, तो उन पर चर्चा कर ले, 
पर व्यक्तिगत रूप से भारतीय मुसलमानों को इसमे क्या हानि-लाभ है उसके 
सबंध में बिल्कुल भी न सोचें। यह तो कोई दूरदर्शिता की बात नहीं होगी कि 
हम भारतीय मुसलमानों को, केवल धार्मिक ओर सास्क्ृतिक विभिन्‍नता के कारण, 
उनके उस सैनिक और आर्थिक परस्परावलबन की व्यापक , आधार-भूमि से, जो 
देश की भोगोलिक एकता पर स्थापित है, उखाड़ कर उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य 
के सुपुर्द कर दें | हमारे सामने प्रश्न यही नहीं है कि हम कुछ स्वय-निर्णात 
नेताओं की बार-बार दोहराई जाने वाली माग पर ही ध्यान दें, हमें यह यह भी 
वो देखना है कि मुस्लिम-जनता क्या चाहती है, और उसका हित किसमें है | 
लीग के सैंकड़ों प्रस्तावों से इस बात का निर्यय नहीं होगा। उसके लिए तो 
मुस्लिम जन-सत की आवश्यकता है | 

- परन्तु, यदि आधुनिक प्रचार-साधनों के एक व्यापक संगठन के द्वारा 
भावनाओं की एक आधी का सृजन किया जा सका, जिसके प्रभाव मे भारतीय 
मुसलमानों ने देश के बेंट्वारे के पक्ष मे अपना मत दे दिया, तो क्या पाकिस्तान 
की स्थापना करना उचित होगा, यह जानते हुए भी कि उनकी माग खय उनके 
लिए, अहितकर और आत्म-घातवक है | प्रोफेसर कार के शब्दों में, “किसी भी 
राजनैतिक इकाई के आकार-विस्तार व शासन तन्‍्त्र के निर्धारण मे आत्म-निर्णय 
के सिद्धान्त का बड़ा महत््व है, पल्ठ उसे ऐसा एकाकी अथवा सर्वोपरि 
सिद्धांत मान लेना कि उसके सामने अन्य सभी वैचारिक और आव- 
श्यक अश्नों को, अनिवाये और महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भी, गौण मान 
लिया जाय, उचित नही द्वोगा। आत्म-निर्णय का श्रधिकार भी उसी प्रकार 
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से एक सार्वभौम अ्रधिकार नहीं माना जा' सकता जेंसे प्रजातन्त्र में यह नही 
माना जा सकता कि हर एक व्यक्ति को वह-जैसा करना चाहे बैसा ' करने की 
इजाजत मिल सकेगी। आत्म-निर्णंय के सिद्धान्त के आधार पर इग्लैग्ड या 
जर्मनी के बीच में रदने वाला व्यक्तियों क्रा कोई दल यट नहीं कद सकता कि 
उसे एक खतन्‍त्, सार्वभौम राज्य की स्यापना का अधिकार मिल जाना 
चाहिए) इसी प्रकार, चेल्स, कैंटेलानिया ग्रथवा उजबफ़रिस्तान के लोगों के 
लिए, केवल इस आधार पर कि इन प्रदेशों की जनता का बहुमत यद्द चाहता 
है, एक खतन्‍्न्र'राज्य की स्थापना का दावा माना नहीं जा सकता, आत्म- 
निर्णय के अधिकार को क्रियात्मक रूप देने के उनके इस दावे पर 
इंग्लैए्ड, स्पेन और सोचियट रूस के हितों को दृष्टि में रखते हुए ही 
विचार किया जा सकता है !?* भारतीय परिस्थितियों में यदि दम इस 
प्रश्न पर विचार करें तो हमें पहिले तो यह देखना होगा फ्ि मुस्लिम-बहुमत 
वाले धान्तों का एक खतन्त्र-याप्य बना देना उन प्रातो की मुस्लिम और गैर- 
मुस्लिम जनता के लिए कहाँ तक हित्तरर होगा, ओर तब यह देखना होगा कि 
वह सभस्त देश के हित की दृष्टि से कहाँ तक आवश्यक है । * 
शात्म-निर्णय! : रक्षा-संबंधी समस्याएं 
'. आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर पहिला आधात प्रथम मद्दा-युद्ध के दिनों मे 
हुआ, दो युद्धों के बीच के वर्षों में उस पर एक बढ़ी चोट लगी, और वत्तमान 
महायुद्ध में तो वह चकनाचूर हो चुका है । इसका प्रमुख कास्णु यह था कि 
इन वर्षों मे युद्ध की पद्धति में आमूल-परिवर्त्तन होते रहे हैं । १६१४ के पहिले 
एक छोटे राष्ट्र के लिए एक बड़े युद्ध में भी अपनी तटस्थता की रक्षा करना 
कठिन नहीं था | परन्तु, जब बेल्जियम ओर यूनान, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी, प्रथम-महायुद्ध की लपों में घ्सीद लिये गए, और अन्य कई राष्ट्री को भी 
अपनी तटस्थता क्री सीमा-रेखाओं को लाघने पर विवश हो जाना पढ़ा, तो यह 
सिद्धान्त सचमुच एक भयावह स्थिति में पड गया । १६१६ की सन्धि का 
परिणाम यह हुआ--क्योंकि उसका आधार उननीसवी शताब्दी की चिन्तन- 
धारा में था--कि यूरोप में कई छोटे-मोटे राज्यो की स्थापना हो गई। इसने 
समस्या को कुछ अधिक जटिल बना दिया । परन्तु, तब भी आशा यह थी कि 
सयुक्त-रत्षा ( (८णी०८४ए९८ $82९८प०६४ ) के उपायों द्वारा, जिन्हें राष्ट्रटसघ 
( 7,९०४०७८ ० )५४६४0705 ) में क्रियात्मक रूप देने का प्रस्ताव था; यह 
समस्या सुलभझाई जा सकेगी | परन्तु, कुछ आन्तरिक वैपम्या के कारण राष्ट्र- 
६---६.एच. कार--()07ताध्यण05 0 ९४८०९, ए० ४७-४८ | 
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सघ्च इस दिशा में कुछ भी कर सकने मे ,अ्रसमर्थ रहा । इसी ,बीच कुछ बढ़े 
देश अपने विस्तृत साधनों का उपयोग अपने सैनिक बल को बढाने में कर 
रहे थे। छोटी शक्तियां और भी छोटी और अ्रशक्त ब्रनती जा रही थी ।,, इसका 
परिशाम यह हुआ कि १६४० में जब ,जंमनी की सगठित सेनाओं ने, अस्त 
सभाल लिये तो किसी भी छोटे देश के लिए अपनी तटस्थता की रक्षा; करना 
असम्भव हो गया | नॉव, होलेण्ड, बेल्जियम, एक के बाद एक, धराशायी होने 
लगे। राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धान्व का खोखलापन कभी इतना, स्पष्ट नहीं 
हुआ था जितना १६४० के ओऔष्स से। आज तो किसी भी छोटे राज्य के लिए 
किसी बडे राज्य का मुकाबिला करना अ्रसस्मव हो गया है, जब तक वह अपनी 
सैनिक खतन्‍त्रता किसी अन्य बडे राज्य के सुपुर्द न कर दे। आज परस्परा- 
वलम्बन के द्वारा ही कोई देश अपने बचाव की आशा कर सकता है | 

वस्तु-स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान को यद्दि दो भागों मे 
बाॉँट दिया जाय तो वह रूस, चीन, जापान या किसी भी अन्य प्रथम-श्रेणी के 
देश के आक्रमण का मुकाबिला कदापि नहीं कर सकेगा | रक्ता-व्यय की दृष्टि 
से बेटवारे के आर्थिक पक्तु पर हम विचार,कर चुके हैं, अपनी रक्षा के लिए 
पाकिस्तान को हिन्दुस्तान, या अन्य किसी देश, पर निर्भर रहना पडेगा, और 
इस दशा में उसे अपनी सावंभौमता के साथ समझौता करना पडेंग़ा | बहुत 
सभव है कि किसी बाहरी आक्रमण की पहिली अ्रफ़वाह के साथ ही पाकिस्तान 
की सरकार हिन्दुस्तान का शआ्आश्रय ट्टोले। यह भी सम्भव, है,कि, “अपनी 
खतन्‍त्रता के सबंध मे बहुत अधिक भावुक और सवेदन-शील होने के, कारण 
बह ऐसा न भी करे--वैसी दशा में उसे उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा 
जो जून १६४० में फ्रास ने इग्लैण्ड के साथ मिल जाने के प्रस्ताव, को अस्वीकार 
करके अपने लिए उत्तन्न कर ली थी। वत्तंमान महायुद्ध की समासि के साथ 
सभी युद्धो की समाप्ति नही हो गई है । सच तो यह है कि दूसरा, महायुद्ध 
निवण भी नहीं था, तभी से तीसरे महायुद्ध की चर्चा सुनाई दे रही है | 
अन्तर्राष्ट्रीय युजनीति मे सतुलन और समन्वय की अवस्था अभी दूर है। यह 
अयथोग करने का समय नहीं है। राजनैतिक गुरुत्व का केन्द्र अठलाबिक से 
प्रशात में चले आने से अन्तर्यट्रीय संबधों मे हमारे देश की, स्थिति अधिक 
महत्त्वपूर्ण हो गई है। आने वाले महायुद्धों में हमे अधिक क्रियाक्मक्‌ भाग 
लेना होगा. । यदि-हम ,अन्र्स ट्रीय राजनीति में ्रपना स्थान बनाना चाहते हैं 
तो हमें अपने देश को अविभाज्य, और अपने सैन्य-बल को संगठित, 
रखने की आवश्यकता है । ४, 


रई्‌ 
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आत्म-निर्णेयः * आर्थिक पक्ष 
रक्षा-सबंधी समस्याओं पर विचार करना यदि आवश्यक है, तो आर्थिक 
प्रश्नों का विश्लेषण अनिवार्य ही माना जाना चाहिए। आज की अन्‍्तर्रष्टीय 
परिस्थिति के इतना जटिल होने का मुख्य कारण यह है कि “एक ओर तो जन- 
साधारण छोटी-छोटी सास्कृतिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यप्र हैं, 
और दूसरी और आर्थिक दृष्टि से बडें-बढ़े भूखडों का समन्वित किया जाना 
अनिवार्य होता जा रहा है।” राजनैतिक अ्र-केन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक 
केन्द्रीकरण की भावना बढ़ती जा रही है। १६१६ की संधि ने यूरोप के छोटे- 
छोटे राष्ट्री को राजनेतिक आंत्म-निर्णय का अधिकार तो दे दिया था, परन्तु 
काम करने अथवा भूखों न मरने का अधिकार नहीं दिया--जब कि १६१६ के 
यूरोपियन राजनीतिनों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न राजनैतिक अथवा सीमा निर्धा- 
रण संबंधी नहीं था, परन्तु -आर्थिक था। जैसा कि प्रसिद अर्थशास्त्र-वेत्ता 
ज्े० एम० कीन्स ने लिखा, “संधि के समय मोजन, कोयले ओर यातायात के 
साधनों के आवश्यक प्रश्नों को अधिक महत्व नहीं दिया गया; और इसका 
परिणाम यह हुआ कि जिन छोण्छोटे राष्ट्र को अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर 
लेने की सुविधा मिल गई थी उनकी आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक 
भीपण हो गई |? * 
इस संबंध में हम प्रो० कार की चेतावनी की उपेक्षा नहीं कर सकते। 
उन्होंने लिखा है--जैसे वोट देने का अधिकार कोई अर्थ नही रखता यदि 
उसके साथ-साथ काम करने ओर पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार न हो, 
इसी प्रकार राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का अधिकार भी बहुत बडे अशो में अपना 
आकर्षण खो देता है, यदि चह आर्थिक ज्षेत्र में कडें प्रतिबन्धों की सृष्टि करने 
का कारण हो। राष्ट्रीय अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के समान खोखले और 
अथ हीन माने जायगे, यदि वह आर्थिक विकास, या कम से कम आर्थिक 
निर्वाह, के लिए सार्ग तैयार नहीं करते, और सडक पर काम करने वाले मजदूर 
और खेत में काम करने बाले किसान की समस्या को हल नहीं करते |” * 
न ते तर्क से और न कल्पना की बड़ी-से-बडी उडान से यह विश्वास किया जा 
सकता है कि पाकिस्तान के वन जाने से देश के, अथवा उसके किसी भाग- 
विशेष के, आर्थिक विकास में कोई सहायता मिलेगी। इस संबंध में यदि थोडा 
 १--जै, एम, कीन्स--6 &८000वाट (0782८0ए९८०१८९६ * | 
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भी विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि आर्थिक दृष्टि से पाकिसान 
एक आत्म-घातक प्रयोग होगा |! हमारे देश की भोगोलिक एकता एक ऐसा * 
बडा तथ्य है, जिसकी उपेक्षा, सैनिक और आर्थिक दोनों में से किसी भी' दृष्टि 
से, नहीं की जा सकती। भूगोल ने हमारे देश को संसार के दूसरे देशों से, 
ऊंची पव॑त श्रेणियों और गहरे समुद्रो द्वारा, अलहदा करके, और उसके 
आन्तरिक प्रदेशों मे किसी भी प्रकार का बडा व्यवधान, उपस्थित न करके, 
सैनिक और शआ्रार्थिक दोनो दृष्टियो से उसे एक सम्पूर्ण और स्वावम्बी इकाई का 
रूप दे दिया है। इस भौगोलिक एकता को आधार बना कर, विशेष कर 
शासन की सुविधा की दृष्टि से, हमारे शासकों ने एक अधिक व्यापक एक्रता का 
विकास कर लिया है। सडक ओर रेल, तार और डाक़ आदि से सारा देश एक 
सूत्र भे पिरो दिया गया है। इस प्रकार आर्थिक पुनर्निर्माण की बडी-से-बडी 
योजना के लिए भी एक व्यापक आधार की सृष्टि कर ली गईं है। बडी-बड़ी 
योजनाएं, बम्बई-योजना और गाधीयादी योजनाएं, हमारे सामने आ भी रहीं हैं,। 
परन्तु, आशिक पुनर्नि्माण की किसी भी योजना की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि देश की' राजनैतिक एकता को कायम रखा जा सके। उसके 
बिना किसी भी योजना का स्थायित्न बालू पर खड़े किये गए प्रासाद से 
अधिक न होगा । े 
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता 

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की तुलना प्रायः यूरोप से की जाती है। 
विस्तार में हमारा देश उतना बडा है जितना रूस को निकाल कर समस्त यूरोप । 
यह कहा जाता है कि यदि यूरोप कई विभिन्‍न राज्यों में बॉध जा सकदा है तो 
हिन्दुस्तान को दो भागों मे बॉटने के सब्रध मे हमें चिन्तित होने की श्रावश्यकता 
नहीं है। परन्तु, हमारे देश की यूरोप से तुलना करना एक मिथ्यावाद को जन्म 
देना है। प्रकृति ने यूरोप को कई मिन्‍न-मिन्‍न प्रद्रेशों में बाद है--उसके 
लम्बे समुद्र-तट मे सशक्त लहरें मीलों तक घुसवी चली गई हैं, एक देश 
और दूसरे देश के बीच में दुर्भेद्र पर्व॑त-श्रेणिया है, नदियों के प्रवाह ने भी यूरोप 
के इस भौगोलिक विभाजन से सहायता पहुँचाई है | यूरोप मे जो आन्वरिक 
प्रादेशिक सीमा-रेखाएं, हैं वे प्रायः जावि, भाषा और सास्क्ृतिक परमराओं की 
विभिन्‍वा को और *मी स्पष्ट बना देती हैं। मारतवर्ष भौगोलिक दृष्टि से 
अविभाज्य है, और सास्क्ृतिक दृष्टि से हिन्दू. और मुसलमानों के बीच यदि कोई 
विभाजन-रेखा है, तो वह धर्म है, और कहीं मी ऐसा नहीं हुआ है कि भोगो- 
लिक प्रतिबन्धों ने विमिन्‍न धर्मावलम्बियों को विभिन्‍न प्रदेशों मे बॉद दिया हो | 
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यदि पाकिस्तान बन भी गया तो लगभग ढाई करोड मुसलमान उसकी सीमाओं 
के बाहर रह जायगे, और उससे भी बडी संख्या में हिन्दू, सिख और अन्य 
धर्मावलम्ब्री पाकिस्तान में शामिल कर लिये जायगे | 
भारतवर्ष और यूरोप के बीच इस भौगोलिक अन्तर का प्रमाव उनके 
समस्त-इतिहास पर पडा है। भारतवर्ष में सदा ही केन्द्रीकरण की भावना प्रबल 
रही है, जब कि यूरोप की प्रमुख प्रवृत्ति अकेन्द्रीकरण की ओर है | हमारे देश 
में, हल्के से प्रयत्न से, बडे-बंडे साम्राज्यों की नींव पढ़ सकी है--मौय, शुप्त, 
पठान, मुग़ल, मराठा, अग्नेज, एक के बाद एक साम्राज्य की स्थापना होती 
रही है। यूरोप में, मव्य-रालीन पवित्र रोमन साम्राज्य के बाद से--जिसके 
सम्बन्ध में वोल्टेशर ने लिखा था कि वह न पवित्र था; न रोसन, ओर न 
साम्राज्य ही कदहलाया जा सकता था--दो था तीन बडे राष्ट्रों में मैन्नी के सबंध 
कायम रखना भी कठिन हो गया है। यूरोप मे तब से सघर्ष-तसर अनेकों 
पाकिसानों का ही प्राधान्य है, सच तो यह है कि यूरोप का अनुकरण करने के 
बदले हम उससे नसीहत ओर चेतावनी ले सकते हैं। पिछले सो वर्षों से तो 
यूरोप शान्ति नाम की वस्तु से सवंधा अपरिचित रहा है। युद्धों के बीच का 
अवकाश-काल सदा ही आने वाले युद्धों के शाप से असित और आक्रान्त 
रहा है। इससे उसकी सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति को भी बडी ठेस 
पहुँची है, क्योकि जिस शक्ति का उपयोग इन क्षेत्रों मे किया जाना चाहिए था 
उसका अपव्यय सामरिक तैयारियों में हुआ है । यूरोप में युद्ध का दानव जिस 
प्रकार अपना नग्न-तास्डव करता रहा है, और उसकी प्रेत-छाया में बुभुक्षा और 
महामारी करोडों व्यक्तियों को अपना ग्रास बनाते रहे हैं, उसकी पुमरावृत्ति यदि 
हम अपने देश में भी करना चाहते हैं तो हमें अवश्य पाकिस्तान की स्थापना 
कर लेना चाहिए | 
विभाजन का सनोविज्ञान 
यहाँ हम यह मी न भूलें कि यदि हमने अपने देश को दो भागों में बॉट 
दिया तो हम घटनाओं के एक ऐसे चक्र को गति प्रदान कर दंगे जो न जाने 
कब तक अवाध-क्रम से चलता रहेगा । डॉ० वेनीप्रसाद के शब्दों में, “प्रत्येक 
राजनैतिक प्रद्ृत्ति की अपनी एक गति होती है, जिसे एक वार क्रियात्मक रूप 
दे देने के बाद रोकना दुःसाध्य हो जाता है। विग्रह और विभाजन के सिद्धान्त 
को यदि एक बार गति मिली तो वह ग्रीक-ट्रैजिडी के समान एक हृदयहीन वेग 
से अधिक से-अधिंक सशक्त बनता जायगा, और लीग और काम्रेस का 
कोई भी समझौता उसकी इस गति को रोकने में 'सर्वथा असमर्थ 
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रहेगा ।?* १६४० में, अपने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास करनेके बाद १६४१ 
में, मद्रास अधिवेशन में, लीग के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह दक्तिण- 
भारतीयों की द्रवडिस्तान की माँग का भी समर्थन करे । सिखों की ख़ालिसान 
की मांग का विरोध तो उसे, आत्म-रक्षा की दृष्टि से, करना था ही, इसलिए 
उसने सिखों को एक अर््ध॑-राष्ट्रीय समूह बताया । परन्तु, यदि मुसलमान अपने 
को एक अलहदा राष्ट्र मानते हैं, तो उनका सिख्खों के इसी प्रकार के विश्वास का 
विरोध बड़ा निर्बल रह जाता है। पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप लेते ही 
खालिस्तान का आन्दोलन प्रबल हो जायगा, और यदि खालिस्तान बन जाता 
है, तो अकालिस्तान क्यों न बने--ओऔर कौन कह सकता है कि अकेन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति कहों जाकर रुकेगी ? इसकी प्रतिक्रिया एक ओर तो समाज के 
विभिन्‍न वर्गों पर, और दूसरी ओर हमारे देशी राज्यों पर होना मी स्वाभाविक 
है। जैसा प्रो० कृपलैण्ड ने लिखा था, “एक बार राष्ट्रीय अथवा अर्डध-राष्ट्रीय 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के क्रियात्मक रूप ले लेने पर, कया मराठे और 
राजपृत एक अखड-हिन्दुस्तान मे शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे, 
ओर क्या देशी नरेश, हैदराबाद के निज्ञाम के नेतृत्व मे, स्वतन्त्रता के बेटवारे में 
अपने अ्रधिकार को खो देने के लिए उद्यत हो जायंगे १? 
मुस्लिम चिन्तन-धारा की प्रवृत्ति 

भारतीय मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की जो मॉग उठाईं जा रही है, वह 
अन्य मुस्लिम-देशों की चिन्तन-धारा के बिल्कुल ही विरुद्ध जाती है। आज 
समस्त मुस्लिम देश अपने इस विश्वास को कि धर्म को राजनैतिक संगठन का 
आधार माना जाय, छोड़ रहे हैं। समस्त मुस्लिम देशों को एक-सूत्र मे सगठित 
कर लेने का 'पैन-इस्लामिज्म' का आन्दोलन आज भारतीय मुस्लिम-समाज के 
अलावा अन्य सभी मुसलमानों द्वारा दफना दिया गया है। श्राज तो सभी 
मुस्लिम-देशों में, अल्जीरिया और मोरकी से अ्रफ़रगानिस्तान और इराक वक, 
राष्ट्रीवा की आराधना की जा रही है। आज धघर्मान्धता के लिए किसी भी 
मुस्लिम देश मे कोई स्थान नहीं रह गया है। पहिले महायुद्ध के बाद, 
खिलाफ़त के अत और कमाल पाशा द्वारा ठर्की के शुद्ध राजनैतिक आधार पर 
पुनर्निर्माण से इस प्रक्रिया का आरम्भ हुआ्रा, ओर आज मिश्र, ईरान, इराक, 
सीरिया आदि सभी मुस्लिम देशों में राजनीति को धर्म से अलहदा कर लेने 

३---बेनीप्रसाद : (207)रणपाक्षों 867९77९00, ४६ ४० | 

२--कूपलैंड ; (20750६ए६07ब. 77067 एज 77479, तृतीय 
भाग, 2. १०४ | 


पाकिस्तान  सैद्धातिक विश्लेषण १४७ 


की यह प्रवृत्ति अपनी चरमसीमा तक पहुँच गई है। यह सचमुच आश्चव 
की बात है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक ऐसे समय में भी, जब दुनियों 
के सभी मुसलमान राष्ट्रीयाा और पश्चिमीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक 
मध्यकालीन विश्वास से अपना सबंध बनाये रखने के लिए इतने आग्रह- 
शील हों । 
इस प्रश्न पर यदि थोडा और भी विचार करें तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे 
कि यद्यपि पाकिस्तान की धारणा के पीछे धर्म को राजनीति का आधार मान 
लेने का आग्रह है, परन्तु मुस्लिम-लीग का प्रमुख लक्ष्य धर्म नहीं है, राजनीति 
है। अपनी कल्पना को हम कितना ही गतिशील वनाना चाहे, हम इस 
विश्वास तक कभी पहुँच ही नहीं सकेंगे कि मि० जिन्‍ना के सभापतिला में 
मुस्लिम-लीग करा सगठन और विकास एक धार्मिक सस्था के रूप में हुआ है | 
पाकिस्तान की माग का प्रमुख लक्ष्य भी न तो इस्लाम-घर्म के महत्व को बढाना 
है, ओर न भारतीय मुसलमानों के धार्मिक हितों का ससक्षण है, परन्तु मारतीय 
मुसलमानों की स्थिति को, शुरू राजनैतिक दृष्टिकोण से, सबल बनाना है। 
कायदे-आजम जिन्ना के हाथों हजस्त अल्लासा इकबाल क्री कल्पना में एक 
आमूल-परिवर्तन हुआ है। इक्रवाल का प्रधान लक्ष्य इस्लाम-घर्म के विकास 
पर था; जिन्ना भारतीय राजनीति में मुसलमानों के विशेष अधिकारों पर जोर दे 
रहे हैं। पाकिसान की माग हर्गिज इसलिए नहीं उठाई जा रही है कि उसके 
समर्थक इस्लाम के उच्च-सिद्धान्तो को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं--यदि वह 
ऐसा करना चाहते तो कम-से-कम में उनके इस कार का जोरों से समर्थन 
करता--परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि थोडे से मुसलमानों को आर्थिक 
शोपण और अविभाज्य राजनैतिक सत्ता के उपयोग के अभूतपूर्व अवसर 
प्राप्त हो सके । हर 
अन्तराष्ट्रीय विचार-धारा का क्ुकाव 
अन्त में, हम अन्तर्राष्ट्रीय विचार-घारा की वर्त्तमान प्रद्नत्ति पर भी दृष्टिपात 

कर लें। प्रो० कार के शब्दों मे, “सभी लोग अब इस बात को दिन-प्रति-दिन 
अधिक भानते जा रहे हैं कि आत्म-निर्णय का सिद्धान्त ऐसा सीधा-सादा 
सिद्धान्त नहीं है--जैसा १६१६ में माना जाता था--कि जनमत के आधार पर 
उसका निर्णय किया जा सके ।? हर जगह--हम अमरीकन महाद्वीप लें, या 
दक्षिण॒-पूर्वी यूरोप, या भध्य-पूर्व--राजनैतिक चिन्तन की प्रवृत्ति बढ़े सप-बद्ध 
संगठनों की ओर है। बाल्फान-राज्यों में मी इस प्रकार का एक सघ बना लेने 
की दिशा में प्रयन चल रहे हैं। सच तो यह है कि आज दुनिया के हर एक 


श्ड्द हमारी राजनैतिक समस्याएं 


देश मे प्रजातत्र के सामने सवोल यह है कि वह बचाव के सशक्त साधनों के साथ 
अपना सांमजस्य, किस प्रकार स्थापित कर सकता है। राष्ट्रीयवा की भावना बड़ी 
आकर्षक है, परन्तु केवल यप्ट-प्रेम अथवा प्रजावाद में आस्था से ही कोई देश 
अपना बचाव नही कर सकता | आज तो युद्ध के साधन इतने वेशानिक हो 
गए है, और बड़े राज्यों की शक्ति इतनी दुर्ध्ष हो गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के बिना बचाव की कल्पना ही नही की जा सकती । राज्य की सावव- 
भौम सत्ता की जो परम्परागत कल्पना है, वह आज अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और 
संगठन मे एक बडी वाधा प्रमाणित हो रही है | हमारे सामने इस “विश्वास को 
कि प्रत्येक राष्ट्र अपना एक खतंत्र राज्य बना ले, और प्रत्येक राज्य सार्वमौम 
सत्ता का उपयोग करे, सर्वथा छोड देने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं 
रह गया है। राष्ट्रोेके लिए आज तो सास्कृतिक खत्वों, और सामाजिक 
सस्थाओ के सरत्षण के नैतिक और वैधानिक आश्वासनों से सतुष्ट होना अनिवार्य 
हो गया है, इससे अधिक की माग खय॑ उनके लिए अहितकर हो सकती है। 
अब 'सास्कृतिक इकाइयो' और “राजनैतिक इकाइयों, के बीच का 
अन्तर स्पष्ट रूप से माना जाने लगा है। एक समाज केवल जाति, अथवा 
भाषा, अथवा धर्म की दृष्टि से एक होते हुए भी अपने लिए; एक खतन्त्र-राज्य 
की साग नहीं उठा सकता। प्रजातन्त्र आज सक्रामक-स्थिति मे है। उसे एक 
तया राज्य-तंत्र, एक नया संगठन, एक नई समाज-व्यवस्था का निर्माण करना 
है। उसे एक ओर तो, राष्ट्रो, अथवा राज्यों की सार्वभौम-सत्ता की कल्प्रना 
का परित्याग करना है, और एक ऐसे सघ-शासन की ओर बढ़ना है जिसमें कई 
प्रजातन्‍्त्र-देश एक दूसरे से मिल-जुल कर अपनी विदेशी और आन्तरिक 
समस्याओं को सुलझा सके, और दूसरी ओर अकेन्द्रीकरण की दिशा मे एक 
क्रान्तिकारी कदम उठाना है। हमारी राजनैतिक समस्याओं का समाधान आज 
इस दिशा मे नहीं रह गया है कि हम अपने देश को, विभिन्न राष्ट्रीयताओ के 
आधार पर, कई भागों मे बॉट दे | हमे अपने राष्ट्रीय प्रश्नो पर अन्तरों- 
प्रीय दृष्टिकोश से विचार करना है, विश्व की आवश्यकताओं और 
प्रतरत्तोिवों की ओर सजग रहते हुए | हमे एक ओर तो ससार के 
कुछ प्रमुख देशो से एक निकटतर सपर्क॑ स्थापित करना है, और दूसरी ओर 
अपनी केन्द्रीय-सरकार के पास कम-से-कम शक्ति रखना है--यह अवश्य है कि 
इस सीमित क्षेत्र मे वह शक्ति सपूर्ण और अविभाज्य हो। अन्तर्राष्ट्रीय विचार 


धारा का समस्त क्रुकाव आज इसी दिशा मे है | 
प्रो० कार का विश्वास है कि “'केन्द्रीकण और अ-केन्द्रीकरण के इस 


पाकिस्तान + सेद्धातिक विश्लेषण श्डह 


सामंजस्य मे ही, इस धारणा मे कि शासन-सबधी कुछ कार्यों के लिए आज से 
कही बढ़े, और कुछ अन्य कायों के लिए. आज से बहुत छोटे, समूहों की 
आवश्यकता है, हम आत्म-निर्णय की कठिन समस्या का समाधान पा सकेंगे ।?? 
मैकार्टने ने लिखा, “हमारी आज की कठिनाइयो का मुख्य कारण है राष्ट्रीयताके 
आधार पर स्थापित राज्य की हमारी वर्तमान कल्पना, और यह विश्वास कि 
किसी राज्य के समस्त निवासियों की राजनैतिक आकाक्षाओं और उनके बहु- 
संख्यक वर्ग के राष्ट्रीय सास्कृतिक आदशों मे तादात्म्य है। यदि एक बार 
मौलिक विभिन्‍नता रखने वाली इन दो वस्तुओं के आतरिक विरोध की समझ 
लिया जाय तो कोई कारण नहीं कि विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं में विश्वास रखने वाले 
व्यक्ति. एक ही राज्य में पूर्ण सहयोग के साथ क्यों न रह सके |??? आज तो 
ब्रिश्य की प्रगति विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले एक राज्य की ओर हे रही है। लॉ 
एक्टन ने १८६२ मे जो लिखा था, उसे आज अधिक से अधिक समर्थन मिल 
रहा है, “एक राज्य में कई राष्ट्रों का रूना सम्य जीवन की उतनी ही आवश्यक 
शर्त है,जितना समाज में विभिन्न व्यक्तियो का रहना । जो पिछुडी हुई जातिया 
है वे मानसिक दृष्टि से अपने से आगे बढ़ी हुई जातिया के राजनैतिक ससर्ग से 
आगे बढ़ने का अवसर पाती हैं। जो राष्ट्र थके हुए और पतनीन्मुख है, वे नवीन 
और सशक्त राष्ट्रों के सहयोग से, एक नव-जीवन की प्रासि कर लेते ह ।. . राज्य के 
अंत्तर्गत ही वह समन्वय समव है जो मानव जाति के एक भाग की शक्ति, भात् 
और ज्ञमता दूसरे भाग तक पहुँचाता है ।” हिंदुस्तान का तो सारा इतिहास ही 
और 'विशेष कर पिछुले १५४० बों का इतिहास, लॉर्ड एक्टन के इस कथन की 
सचाई का' साक्षी है। आज का वर्तमान भारतीय-मुस्लिम-समाज, हिंदू-समाज में 
बढने बाली नवचेतना का आ्राधार पाकर, उससे प्रेरणा लेकर, कमी-कभी उसकी 
प्रतिक्रिया के रूप में सी, अपने समस्त जीवन के नव-निमांण में व्यस्त है ) सैग्रद 
अहमद' की हम राम मोहन राय के चरण-चिहों पर चलते पाते है, जिन्‍ना मुस्लिम 
राष्ट्रीयता के निर्माण में गाधीजी का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील 
ओर इसी अकार हिंदू-समाज पर भी उसके इस नब-जीवन की प्रतिक्रिया होना 


स्वाभाविक है। पाकिस्तान पारस्परिक प्रेरणा के इन मूल-लोतो को ही सदा के 
लिए, सुखा डालेगा । 
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$ १०६ 
विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं 


पाकिस्तान की अ्रव्यावहारिकता और सैद्धांतिक श्रनुपयुक्तता को अब अग्रेज 
राजनीतिश भी मानने लगे है, और इस कारण, उनकी ओर से, कुछ पर्याय- 
योजनाए हमारे सामने आ रही है । इन्ही में ऑक्सफ़ोर्ड-यूनीवर्सिटी के विद्यान्‌ 
प्रोफेसर कूपलैण्ड की प्रसिद्ध योजना भी है। प्रो० कृपलेण्ड ने अपनी योजना 
के लिए, एक बडा आकर्षक नाम रखा है--२८४०7४॥७77 । उनकी योजना 
का मुख्य आधार है देश को साप्रदायिक दृष्टिकोण से दो भागों मे न बाठते हुए 
आर्थिक दृष्टिकोण से चार भागों मे बांट दिये जाने का प्रस्ताव । मुस्लिम- 
लीग की अम्रुख माग तो यह है कि देश को दो हिस्सों मे बाय जाये; प्रो० 
कूपलैण्ड उससे एक कदम आगे जाने के लिए तैयार है, और वह चाहते हैं कि 
उसे चार "क्षेत्रो! (72४7075 ) मे बाट दिया जाय, और ये चारो क्षेत्र एक 
निःशक्त केन्द्रीयःशासन द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रखे जायें। प्रो” कूपलैण्ड 
का यह विचार नया नहीं है। वह स्वय तो, विभाजन की अन्य सभी योजनाओं 
के समान, उसका प्रारम्म डॉ० इकबाल के ऐतिहासिक इलाहाबाद-माषण से 
करते है, पर यद्यपि उनकी यह धारणा निराधार और अ्रान्विमूलक है, परन्तु यह 
निश्रय कहा जा सकता है कि यीदस-योजना व सिकन्दरहयातखों योजना से 
प्रो० कृपलैण्ड की योजना का एक निकट, कोडम्बिक, सबंध अवश्य है । 

विभाजन की इन योजनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन और आलोचनात्मक 
अन्वेषण से कुछ मनोरजञ्ञक बातो पर प्रकाश पडता है। पहिली बात तो यह है 
कि इन सभी योजनाओं की सृष्टि या तो अनुदार दल के अंग्रेजों के मस्तिष्क से 
हुई, या ऐसे हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ से, जिनका जीवन नोकरशाही के सरक्षण 
मे बीता है | दूसरी बात यह है कि यद्यपि इन सब योजनाओं का संबंध मुस्लिम- 
लीग की पाकिस्तान की माग के साथ बताया जाता है, पर यदि उन पर गहराई 
से विचार किया जाय तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि इन योजनाओं और 
पाकिस्तान की कल्पना में कही कोई समानता है ही नहीं, और इसी सबंध से 
यदि हम कुछ सदेहपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हम यह भी समक् 
सकेंगे कि इन योजनाओ का मुस्लिम-हितों के संरक्षण का दावा कू ठा और 
शरारत-पूर्ण है, और वे वास्तव में बनाई ही इसलिए गई है कि एक ओर तो 


विभाजन की कुछ श्रन्य योजनाएं, श्र 


मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की माग को खत्म कर दिया जाय, ओर दूसरी ओर 
आजादी की राष्ट्रीय मांग निबेल बनाई जा सके । 
इन निष्कर्षों के समर्थन में पाठक का ध्यान उस राजनैतिक वातावरण की 
ओर आकर्षिव किया जा सकता है जो इन योजनाओं के लिए प्रष्ठभूमि का 
काम कर रहा था। इन सब योजनाओं का विकास १६३६ और १६४४ के 
बीच में हुआ | हमारी राजनैतिक चेतना की उत्कान्ति की दृष्टि से यह समय 
बढ़ा महत्वपूर्ण था। महायुद्ध ने, और उसके प्रारम्मिक वर्षों की राजनैतिक 
परिस्थिति ने, एक ओर दो हमारी आजादी की माग को प्रवल बना दिया था, 
और दूसरी ओर सरकारी नीति, व व्यक्तिगत नेतृत्व और समूहगत शोषण की 
भूख, पाकिस्तान की कल्पना को एक प्रखर रूप देने मे सकल हो सकी थी | 
कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो” का नारा बुलन्द कर रखा था। कायदे-आजम कहते 
थे, पाकिस्तान दी, और भारत छोड़ो |” अग्रेजी सरकार की स्पष्ट नीति यह 
थी कि वह न तो पाकिस्तान देना चाहती थी, और न हिन्दुस्तान छोडना | 
केन्द्रीय-शासन में वह तनिक भी अधिकार देने के लिए उद्यत न थी--और यही 
सरकार और काग्रेस के बीच गत्यावरोध का प्रमुख कारण था। १६३६ में 
स्थिति यही थी कि का््नेस चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन पर उसका कम-से-कम 
इतना अधिकार हो जाय कि जिससे प्रान्तीय शासन को एक गैर-जिम्मेदार 
केन्द्र के अवाछित दबाव से बचाया जा सके, परन्तु अग्रेजी सरकार इस दिशा 
में एक इच भी आगे बढना नहीं चाहती थी'। पर, साथ ही वह यह भी जानती 
थी कि भारतीय राष्ट्रीयवा का बल इतना अधिक बढ गया था, ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
जनमत का दबाव इतना अधिक बढता जा रहा था, कि वह अपनी इस स्थिति 
पर बहुत दिनों वक मजबूत नहीं रह सकती थी । वह जानती थी कि एक दिन 
आयगा,) और उसे डर था कि वह दिन शायद जल्दी आजाव, जब उसे केन्द्रीय 
शासन में भी भारतीय राष्ट्रीयवा की अधिकार देने पर विवश होना पड़ेगा । 
इसी कारण, अग्रेजी साम्राज्यवाद के कूट्लुद्धि समर्थकों ने यह प्रयत्न किया कि 
इस केन्द्रीय-शासन को ही इतना कमजोर, और निकम्मा, बना दिया जाय कि 
उसके लिए, अग्नेजी सरकार की सहायता पर निर्भर रहना अनिवार्य हो जाय | 
उन्होंने अपनी इस बौद्धिक उपज के लिए. एक तात्विक पृष्ठभूमि तैयार करना 
आरम्भ की | एक निरबल केन्द्रीय शासन की स्थापना के लिए ही इन लोगों ने, 
देश के विभाजन की एक के वाद एक योजना उपस्थित करना प्रारम्भ की, और 


उन सबका उद्देश्य मुसलमानों की मास को सन्तुष्ट करने की ,झवश्यकता 
बताया गया ) 
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इन योजनाओं का.ऐतिहासिक विकास 

देश को कई क्षेत्रों! मे बांद देने के विचार के सूत्रपात/का श्रेय. भी, 
पाकिस्तान की योजना के समान, डॉ० इकबाल को ही दिया जांता है |,“इस्लाम 
के इस महान्‌ कवि और विचारक ने “भाषा, जाति; इतिहास, और धर्म,की 
एकता व आर्थिक स्वार्थों की सामान्यता के आधार पर स्वतन्त्र राज्यों: के निर्माण, 
की चर्चा अवश्य की थी, और, उदाहरण के रूप सें, ,उत्तर-पश्चिम में एक 
भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना का विचार उपस्थित किया था, परन्तु .देश 
को कई भागो मे बांद देने से अधिक दिलचस्पी उन्हे 'पैन-इस्लामिज्म' और 
मुस्लिम सगठन! मे थी। भारतीय एकता को छिन्‍्त-सिन्‍न करने अथन्ना 
केन्द्रीय शासन को निबेल बनाने का विचार उनके मन में कभी आया 
ही नही । सच तो यह है, इस विषय मे डाॉ० इकवाल ने कभी गम्भीरती से 
सोचा ही नहीं था। प्रो० कूपलैण्ड की योजना का मुख्य आधार सर सिकन्दर- 
हयातखाँ की देश को सात भागों मे बाट देने की कल्पना थी। इसी प्रकार 
की कुछ अन्य योजनाए भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ये सबे 
सिकन्दर-योजना से इस सबंध में तो सहमत हैं कि. मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों 
को दो 'क्षेत्रोः में बांदा जाय, पर हिन्दू क्षेत्रों” की सख्यां व उनके विभाजन के 
सिद्धान्त के संबध मे उनमे मतभेद है। वर्त्तमान प्रातो, को मिण देने की कल्पना 
किसी योजना में नहीं है--वे तो शासन की प्रमुख इकाइयो ( पारा » के 
रूप में मौजूद रहेंगे ही--परन्तु वे क्षेत्रों से सघबद्ध कर दिये जायगे, ओर इसी 
प्रकार सब क्षेत्रों को एक अखिल-मारतीय-संघ-शासन मे आबदू कर दिया 
जायगा | सर सिकन्दर संभवतः पहिले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्षेत्रीय-शासन के ,इस 
माध्यमिक स्तर की कल्पना को जन्म दिया था | उनका सुझाव, थां कि. शासन्न 
के ऐसे बहुत से सूत्र जिनका संचालन आज केन्द्रीय सर्ता. के द्वारा होता.है, 
क्षेत्रीय-सत्ता के हाथों सौप दिये जाने चाहिएं। इन क्षेत्रों की- अपनी « कार्ये- 
कारिणी और अपनी धारासभा होनी चांहिए.। सर सिकन्दर यह भी*चाहते थे 
कि प्रातीय शासन और देशी राज्यो को चेन! के अन्तर्गत एक्क दूसरे, से 
संबद्ध कर देना चाहिए । गे 

प्रो०ण कृपलैण्ड ने सिकन्दरहयातर्खों के प्रस्तावों की अपनी ग्रोजनाःका 
मुख्य आधार बनाया है, परन्तु उसका, विकास भारतीय सिविलः सर्विस के ण्क 
सदस्य, मि० यीट्स, की योजना के पद-चिह्दो पर किया है। मि० ग्रीट्स ने; 
जो १६४१ भें हिन्दुस्तान के सेसर-कमिश्नर थे, यह सुझाव पेश किया था कि; 
आशिक विभिन्‍नताओं की दृष्टि से, हिन्दुस्तान को चार हिस्सो।में, बाठ देना 
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चाहिए. । इस विभाजन का आधार उन्होने वडी-बड़ी नदियों द्वारा सीची जाने 
वाली जमीन को माना है । मि० यीट्स का विचार था कि, इस सिद्धान्त के 
आधार पर, उत्तरी हिन्दुस्तान को सीन भागों में बाद जा सकेगा---(१) सिंधु 
नदी का प्रदेश, काश्मीर से कराची तक ( पाकिस्तान की भूमि ), (२) गंगा- 
यमुना का प्रदेश, पजाब और वगाल के बीच में ( हिन्दुस्तान का इलाका ), 
ओर (३) गगा-ब्रह्मपुत्र का प्रदेश, विहार और पूर्वी सीमा के बीच में ( उत्तर- 
पूर्वी हिन्दुस्तान का पर्याय )--और दक्षिण-भारत का समस्त प्रदेश एक इकाई 
माना जायगा । इस योजना के प्रस्तावक मि० यीद्स मे अपनी योजना के सम- 
थन में, आवपाशी के महत्व ओर 'हाइड्रो-इलेक्ट्रिक' शक्ति की श्रपरिमित 
सभावनाओं पर विशेष-रूप से जोर दिया है। कूपलैण्ड ने भी अमरीका के 
'ेमेसी वैली ऑथोरिटी! का उदाहरण दिया है, ओर इस बात पर भी और 
दिया है कि हिन्दुस्तान में मी उसका अनुकर्ण किया जाय। सर सिक॒न्दर- 
हयातखों के समान सि० यीट्स भी मानते थे कि देशी राज्यों को इन क्षेत्रों में 
अवश्य सम्मिलिव करना चाहिए, पर्तु इस विषय का निर्णय वह उन्हीं के 
हाथों में छोड़ देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि देशी राज्या के सम्मि- 
लिद न होने की दशा में भी उनकी योजना की क्रियात्मक रूप मिलना चाहिए) 
वैसी दशा में, देशी राज्यो को निकाल कर, शैष प्रदेशों को, उसी सिद्धात के 


आधार पर, चार भागों में वाट दिया जाय, ओर इनमें से प्रत्येक भाग स्वतन्न 
आर स्वावलबी हो । 
क्रिप्स-योजना 


क्रिप्स-योजना को? देश की कई खणड़ों भें बाट देने बाली इन योजनाओं 

- में सम्मिलित कर लेना कुछ लोगों की शायद आश्चर्य-जनक लगे, परन्तु 
तथ्य यह है कि क्रिप्स-योजना में भी, मुस्लिम मागो को पूरा करने के नाम पर, 
देश को अनेकानेक खण्डों भे बाद देने का आयोजन ही है| क्रिप्स-प्रस्ताव में 
प्रत्येक प्रात को यह स्वाधीनता दी गई है कि वह स्वय इस बात का निर्णय करे 
कि वह अखिल भारतीय संघ शासन में शामिल होगा या नहीं । इस प्रकार देश 
भर में नये शासन-विधान की स्थापना प्रातों की अपनी इच्छा-अनिच्छा पर 
निर्भर रेगी । यदि कोई प्राव अखिल-भारतीय सघ में शामिल होना नहीं 
चाहेगा तो उसे यह स्वाधीनता होगी कि चह अपना मौजूदा शासन-विधान 
कायम रुख सके । उसे यह सुविधा भी होगी कि वह भविष्य में जब चाहेगा, 
अखिल भारतीय सघ-शासन में शामिल हो सकेगा | एक और वात जो हमें 
इस सम्बंध भे ध्यान मे रखना है, यह है कि उन सब प्रार्तों क्रो; जे अखिल- 
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'भारतीय संघ-शासन भें शामिल नहीं होंगे, यह अधिकार भी दे दिया गया है 
कि वे यदि चाहें तो अपना एक अलहदा संघ कायम कर सकते हैं, ओर सके 
लिए जैसा चाहें वैसा शासन-विधान बना सकते हैं। पाकिस्तान की मांग को 
स्वीकार कर लेने का यह एक अनोखा ढज्ञ था | यदि वे सब प्रांत या देशी 
ग़ज्य, जो अखिल-भारतीय संघ-शासन मे शामिल होने के लिए तैयार न हों, 
अपना एक अलहदा सघ काथम करना भी न चाहें, तब ? वैसी स्थिति में क़्या 
देश भर भें छोटे-छोटे खण्ड-शासनों की स्थापना नहीं होजायगी १ यह भी संभव 
है कि इनमे से कुछ प्रांत और कुछ देशी राज्य तो अपना एक सघ बना लें, 
ओर कुछ अपनी स्वतन्त्र स्थिति कायम रखना चाहे। उसका अर्थ होगा, 
प्रांतीय आत्म-निर्णय के आधार पर, देश को अनेकानेक भागों में विभाजित कर 
देना । व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से यदि इस समस्या पर सोचें तो हम इस 
बाव की कल्पना कर सकते हैं कि देशी राज्यों को निकाल कर, कांग्रेसी प्रांत 
भारतीय-संघ मे सम्मिलित होंगे व शेष अपना एक अलहदा संघ बना लेगे | 
“परन्तु,” इस समस्या का विश्लेषण करते हुए श्री० मुन्शी ने लिखा है, “यदि 
उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि पंजाब, बडौदा और हैदरात्राद के देशी 
राज्य अपना एक अलहदा संघ बनाना चाहते हैं तो उस संघ के विभिन्‍न भागों मे 
भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक अथवा किसी भी प्रकार की एकता की कल्पना कर 
पाना असम्भव है ।. . .. . यदि बम्बई ग्राव तो भाखीय-सघ में शामिल हो जाय, 
और बड़ौदा का राज्य अलहदा जाना चाहे, तो दोनों में से किसी भी संघ के 
लिए, यह सम्भव नहीं रह जायगा कि वह बिना किसी दूसरे के मामलो मे हस्तक्षेप 
किये अपना काम चला सक्रे ।? इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । मे 
कूपलेण्ड-योजना 
इन सब योजनाओं को एक सूत्र में बांधने और वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय 
प्रो० कृपलैण्ड को है। उन्होंने एक सम्पूर्ण, व्यवस्थित और वैज्ञनिक दिखाई 
देने वाली योजना हमारे सामने रखी । प्रो” कूपलैण्ड ने यह ग्रस्ताव किया कि 
नदियों द्वारा सिचाई किये जाने वाले प्रदेशों को एक-दूसरे से अलहृदा सगठित 
किये जाने की मि०्यीट्स की जो योजना थी उसे फोरन अमली रूप दिया जाना 
चाहिए । उन्होने विभिन्न भू-खण्डों के लिए शासन-विधान की एक वाह्य रेखा 
हमारे सामने रखी, और साथ ही केन्द्रस्थ-शासन के लिए भी, जिसे उन्होंने 
एक दुर्बल, माध्यमिक केन्द्र! (फ़९०ॉ८ 982०7८४ ८९7८) का नाम दिया, 
शासन की योजना का प्रस्ताव किया । उनका सुझाव था कि हमें अपनी गहष्ठू- 
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निष्ठा को संकुचित और ग्रांत-भक्ति की अधिक व्यापक बनाना चाहिए--जिससे 
फैद्र और प्रात के बीच शासन-दृष्टि से जिस नय्रे भू-माग शथवा चेन! की 
सृष्टि का उन प्रत्वात्र है उसके प्रति श्पनी भक्ति को विंकसित कर सरकें। 
उनऊा विश्वास ह कि हमारी साप्रदायिक़ समस्या को सुलकाने का यही एकमात्र 
उपाय है| अपनी इस योजना के समर्थन में वह सबसे बढ़ी दलील यह देते कि 
इसके द्वारा देशक़ी एफ़ता की रक्षा की जा सकेगी। देशकी एफुताकी रक्ाके सम्बंध 
में प्रौ० कूपलैण्ड ने अपने श्रापफो बहुत दी उत्सुक बताया है। मि० थीद्स 
के समान, प्रो० कूपशैण्ड भी यह चाहते हैँ कि देशी राज्य भी विभिन्न ्ेत्रों 
में सम्मिलित हो, परन्तु, उनके विपरीत निर्णय की स्थिति में, उनके बिना भी 
अपनी योजना को कार्यान्वित देखना चाहते हैं) प्रो” कृपलेण्ट ने केन्द्रीय, 
क्षेत्रीय व प्रातीय कार्यफारिणी-समितियां व धारा-समाओ्रों के शासन-विधान की 
एक संपूर्ण वाह्म रेखा हमारे सामने रखी है, ओर उनके आपसी सम्बन्धों का 
निर्धास्णु किन सिद्धादों के आधार पर हो, इस चिपय पर मी प्रफाश ठाला है। 
शासन के विभिन्‍न स्तरा के वीच सत्ता के बटवारे के सम्बन्ध में मी उनकी योजना 
बड़ी स्वष्ट और विशद है । एक श्रच्छा विधान-शास्त्री अपनी योजना को जितना 
स्पष्ट रूप दे सकता है, कृपलैश्ड-योजना में हम उसे पाते है । 
एक और बात जो हमें इस सबंध में अपने ध्यान में रखना है वह यह है 
कि चचिल-एमेरी दल पर प्रो० कूपलैण्ड का बहुत अधिक प्रभाव था, और इस 
कारण उनऊी योजना के पीछे सरकारी समर्थन की कल्पना की जा सकती है, 
और इग्लैण्ड में हाल के बड़े राजनैतिक परिवर्तनों के बाद भी, ग्रो० कूपतीण्ड 
श्रौर उनके मित्रो का प्रभाव कम नहीं हुआ है । सर स्टैफर्ड क्रिप्स जब अपनी 
योजना लेकर हिंदुस्तान में आ्राये तब प्रो० कूपलेश्ड, सेकेटरी की हैसियत से, 
उनके साथ थे। आज भी स्टैफर्ड क्रिप्स पर उनका प्रभाव है--ओऔर अ्ग्रेज्ञी 
सरकार की ओर से प्रस्तावित की जाने वाली किसी भी योजना में सर स्टैफर्ड 
क्रिप्त का प्रमुख हाथ रहेगा, यह एक निर्विवाद तथ्य है। आज भी, बीच-बीच 
में, अग्रेज़ी समाचार पत्नी में, क्रिप्स-प्रस्तावो और कूपलैएड-योजना की चर्चा 
भायः आती रहती है। भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर लेबर पार्टी का दृष्टिकोश 
बहुत आशाप्रद नहीं है । यह निश्चित है कि वह एक और ते हमारी स्वाधीनता 
की साग को टाल देना चाइती है, और दूसरी ओर मुस्लिम-लीग की प्राकिस्तान 
की भाग को पूरा करने के पक्त में भी नहीं है। इस दोहरे उद्देश्य की पूर्चि के 
लिए कूपलण्ड-योजना से अच्छी कोई योजना हमारे सामने नहीं है। ऐसी स्थिति 
में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि किसी दिन अग्रेज़ी सरकार हमारे लिए एक 
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“ ऐसे शासन-विधान की तजवीज कर दे जिसका आधार कूपलैण्ड-योजना मे हो। 
विधान-निर्मान्नी-सभा की चर्चा तो की जा रही है, परन्तु भ्रभी यह कहा निश्चित 
'है कि उसका निर्माण किन सिद्धांतों पर, व किन तत्तों से, होगा, व उसमे मौलिक 
मतभेद होने की स्थितिमे कौन हमारे भावी शासन-विधान की सृष्टि करेगा ! इसी 
कारण कूपलैण्ड-योजना पर बड़ी गस्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । 

क्षेत्रीय विभाजन के आधार-भूत सिद्धांत 

क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धात के प्रतिपादकों ने उसके पक्ष भे बडी-वडी बाते 
कही है। उनका कहना है कि इसके द्वारा हमारे देश की दो बहुत बढ़ी 
समस्याएं सुलक सकेगी--एक और तो हम अपनी राजनैतिक एकता को कायम 
रख सकेंगे, और दूसरी ओर भुसल्मानो की आशकाओं को दूर कर सकेंगे | इस 
आधार पर उन्होने हिंदू और मुसलमान दोनो से अपने आग्रह को थोडा शिथिल 
बनाने की अपील की है। मुसलमानों से उनकी दरखवास्त है कि वह देश को 
दो हिस्सों मे बाट देने की अपनी माग पर इतना जोर न दें, और हिंदुओं से 
उनका कहना है कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धात के नाम पर बहु-सख्यक वर्ग के 
प्राधान्य की अपनी धारणा मे थोड़ा परिवत्तन करे। ज्षेत्रीय-विभाजन का सिद्धात 
अपने पक्तु मे जो सबसे बड़ी दलील उपस्थित करता है, वह यह है कि उसके द्वारा 
देश की एकता को कायम रखा जा सकेगा | यह कहा जाता है कि वह राष्ट्रीयता 
ओर आत्म-निर्णय के सिद्धात के बीच एक समझौता है--कूपलैण्ड किसी भी 
समाज के राष्ट्रीयता के दावे को तो फ़ौरन ही मान लेने के लिए तैयार हैं, परन्तु 
आत्म-निर्णय के अधिकार को इतना आसानी से का ने के लिए तैयार नहीं | 
ज्ञेत्रीय-विभाजन के सिद्धात के समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम-लीग की दो 
प्रमुख मांगे हैं--(१) वे अपने लिए एक अलग प्रदेश ऐसा चाहते है. जहा कि 
उनके राष्ट्र के व्यक्तियों की प्रधानता हो ओर (२) वे चाहते है कि उनके राष्ट्रीय 
प्रदेशों मे एक स्वतन्त्र और सार्वमौम शासन की स्थापना हो। कूपलैणड और 
उनके साथी इन दोनों मागो के सम्बन्ध मे दो मिन्‍न सत रखते है। वे मुस्लिम- 
लीग की इस माग को पूरा करने के लिए तैयार है कि मुसलमानों के लिए एक 
अलग प्रदेश निर्धारित कर दिया जाय--उन्हे इस बात में भी आपत्ति नहीं 
होगी यदि इस प्रकार के कई प्रदेश हो--परन्ठ जहा तक एक सम्पूर्ण साव॑भौम 
राज्य की स्थापना का प्रश्न है, वे उसे एक दकियानूसी विचार मानते हैं। उनका 
कहना है कि इस प्रकार की कल्पना यूरोप मे १६-वी शताब्दी मे तो सम्भव थी, 
परन्तु १८६२ से जबसे लार्ड एक्टन ने कई राष्ट्रो के मिले-जुले राज्य की कल्पना 
को जन्म दिया तब से उस पर से लोगो का विश्वास हथ्ता जा रहा है। उनका 
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यह भी कहना है कि क्योकि मुध्लिम-लीग की पाकिस्तान की सांग का आस 
श्रमी कुछ दिन पहिले ही हुआ है इसलिए उसे विशेष महत्त्व देनेकी आवश्यकता 
नही है। 
इन आधारभूत सिद्धांतों में कोई ऐसी वात नहीं है जिससे गहरे मतभेद 
की गुंजाइश हो, परन्ठ॒ उन पर जिस योजना का निर्माण किया गया है वह 
पाकिस्तान से भी अधिक खतरनाक है। कूपलैणश्ड और उनके साथियों का 
कहना है कि देश के विभिन्‍न शासन-तत्नों को एक सूत्र में पिरो देने के लिए 
एक केन्द्रीय शासन का होना आवश्यक है। उनका यह कहना है कि इस 
केन्द्रीय-शासन का सगठन हम उन सिद्धातों के आधार पर नहीं कर सकते जो 
अब तक हमारे सामने रहे हैं, और न १६३५ के एक्ट के केन्द्रीय शासन से ही 
उसकी समानता होगी । १६३४ से पहले की केन्द्रीय शासन की हमारी कल्पना 
का आधार केन्द्रीकरण का सिद्धात था. १६३५४ के एक्ट में उसका संगठन संघ 
शासन के सिद्धातों के आधार पर हुआ | क्लेंच्रीय योजना में केन्द्रीय शासन का 
रूप इन दोनों से भिन्न होगा । उसकी स्थिति एक बीच की स्थिति होगी। 
सघ-शासन में केन्द्र को जो अधिकार मिले होते है, इस योजना में वे बिल्कुल 
भिन्न होंगे। सच तो यह है कि सघ-शासन का इस योजना से एक मौलिक 
अन्तर होगा । इसमे न केवल शासन की इकाई का रूप ही भिन्न होगा परन्तु 
उसके केन्द्रीय-शासन की स्थापना के आधार-भूत्त सिद्धात भी उससे बिल्कुल: 
भिन्न होंगे। इसी कास्ण से क्षेंत्रीय-विभाजन की योजना के समर्थक हमसे 
अपेक्षा करते हैं कि हम सघ-शासन के सगठन के परम्परागत विचारों को अपने 
मन से निकाल दें और बिल्कुल नग्रे ढग से सोचने के लिए तैयार रहे । 
योंजना का राजनेतिक महत्व 
इस योजना की आर्थिक दृष्टिकोण से तो बढ़ी सराहना की गई है, परन्तु 
उसका राजनैतिक महत्त्व भी बहुत अधिक बताया जाता है। पहली बात तो 
उसके पक्तु मे यह कही जाती है कि उसके द्वारा मुसलमानों के लिए, एक अलग 
प्रदेश की मुस्लिम-लीग की माग को पूरा किया जा सकेगा--सिंधु और गगा- 
ब्रह्मपुत्र द्वार सिचाई किये जाने वाले प्रदेश, पाकिस्तान और उत्तर-पूरवी 
हिंदुस्तान का रूप ले लेंगे, और दूसरी बात यह है कि यदि इस योजना को 
अमल में लाया गया तो हिंदू बहु-सख्यक और मुस्लिम बहु-सख्यक प्रदेशों मे 
समानता की स्थापना की जा सकेगी। यह तो स्पष्ट ही है कि इस योजना मे 
मुस्लिम-लीग की दो अमुख मागो में से एक मा ही पूरी की जा सकेगी। 
मुतत्मानों के लिए स्वतन्त्र प्रदेशो की स्थापना हो सकेगी, परुन्त हिंदुस्तान से 
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सबध-विच्छेद करनें का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होंगा। इस योजना के 
समर्थक देश की एकता को बनाये रखने के' लिये अपने को बहुतः उत्सुक बताते 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह योजना कई प्रकार की विभिन्‍न मांगों कों 
एक साथ ही सन्तुष्ट करने का दावा करती है। एक ओर तो वह अंमग्रेज्ञों के 
हाथो से हिन्दुस्तानियो के हाथो में राज्य की सत्ता कों सॉपे जाने की राष्ट्रीय 
माग का समर्थन करती है--यह अलग बात है कि वह सत्ता कितनी खोखली 
ओर सारहीन होगी--दूसरे, वह देश की एकता को बनाये रखने की हिन्दू मांग 
को पूरा करने का दावा करती है, और, तीसरे, मुसल्मानोंके लिए. अलहदा प्रदेश 
बना देने का आयोजन मी उसमे है। ये सब बहुत बड़े दावे हैं, और उनका 
एक सूदहरम विश्लेषण करके हमें यह देखना है कि उसके पीछे सचाई का 
अश कितना है | 
क्षेत्रीय शासन-विधान 
इसके लिए हमे उस प्रस्तावित शासन विधान पर दृष्टि डालना है जो 
क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले हम' केन्द्रीय 
शासन को ही ले। क्षेत्रीय योजना मे केंन्द्रीय शासन एक बहुत ही निर्बल और 
निःशक्त शासन होगा--इस प्रकार के केन्द्रीय शासन के समर्थन मे यह कहा 
«जाता है कि भारतीय परिस्थितियों मे इसके अतिरिक्त' और किसी: प्रकार के 
केन्द्रीय शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती | प्रो० कूपलैण्ड मे केन्द्र 
के अधिकारों के संबंध मे जो लिखा है उससे हमें मतभेद नहीं है। जिस सिद्धान्त 
पर उन्होने इने अधिकारों का निर्धारंण किया है, वह भी बिलकुल ठीक ही हैं । 
उनका कहना है कि भारतीय केन्द्रीय शासन के पास जो कम-से-कम अधिकार 
हो वे ऐसे हो जिनसे बाहर से देखने से हिन्दुस्तान की एकता किसी प्रकार से 
भंग होती हुईं दिखाई नहीं देतीं हों। दूसरे शब्दों मे, यह अधिकार ऐसे हों 
जिनसे वाहर की दुनिया से हिन्दुस्तान का संबंध स्पष्ट" होता हो। जैसे-- 
(१) विदेशी नीति और रक्ता, (२) बाहर के देशों से व्यापार और आयात- 
निर्यात के सबंध की नीति, और (३) मुद्रा ' (८पा7०7८०) यह बिलकुल ही 
उचित प्रतीत होता है। कूृपलैग्ड ने देश के भीतर के आने जाने के मांगों 
ओर साधनों, मोटरों, रेलो और हवाई जहाजों, आदि के प्रश्न पर भी इस दृष्टि 
से विवार किया है कि उनका नियन्त्रण केन्द्रीय शासन के द्वारा हो अथवा 
किसी आन्तत्षेत्रीय सत्ता के द्वारा, और इस संबंध मे उनका मत यह है कि यह 
नियन्त्रण आन्तक्षेत्रीय सत्ता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यंह विचार भी 
संघ शासन के उस सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक ही है जिसके अनुसार अंधिंक-से- 
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अधिक श्रकेन्द्रीकरण और कम-से-कम" केन्द्रीकरण' पर ज़ोर दिया जाता है १ 

कूपलैण्ड ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह आन्वक्षेत्रीय सघ सघ- 
शासन से बिलकुल मिन्न होगा और साथ ही विभिन्न खतन्‍्त्र राज्यों के, विशेष 
परिस्थितियों के कारण, एक ढीले-ढाले संगठन (८०॥९०९०:०८९४) से भीं 
भिन्न होगा । उसकी स्थिति बीच की होगी । संघ शासन से उसमें यह अन्तर 
होगा कि जब कि संघ शासन (१) साधारणतः ठुलनात्मक दृष्टि से अपने से कम 
शक्तिशाली राजनैतिक इकाइये से संबरध रखता है, (२) और उसका निर्माण 
राष्ट्रीय एकता और स्थानीय खतन्‍्त्रता के आधार पर होता है, छ्ेत्रीय विभा- 
जन का सिद्धात हिन्दुस्तान को कुछ ऐसे बडे-बडे राज्यों में बाठ देना चाहता है; 
जो यदि चाहें वो पूर्ण रूप से खतंत्र हो सकते हैं, और एक ऐसे केन्द्रीय शासन 
की स्थापना करना चाहता है जो शुद्ध रूप से आन्त्तेत्रीय संथ्ा होगी, और जो 
अपने अधिकारों के लिए च्ञेत्रीय शासन की दया पर निर्भर रहेगी। ये क्षेत्रीय 
शासन यदि चाहें तो शासन के अधिकारों का खततन्र और सावंभौम रूप से 
उपयोग भी कर सकेंगे, परन्तु वे देश की एकता के नाम पर अपनी कृपा-हृष्टि 
पर सम्पूर्ण रूप से स्थिर रहने वाले एक्र केन्द्रीय शासन की खापना कर लेगे। 
प्रो० कूृपलैण्ड के शब्दों में 'आन्तत्तेत्रीय केद्र केवल उन्हीं न्यूनतम अधिकारों 
का उपयोग करेगा जिनका उपयोग देश की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से 
बिल्कुल ही आवश्यक होगा और उन अधिकारोका प्रयोगभी वह किसी अखिल 
भारतीय जन-मद के द्वारा दी गई सत्ता के आधार पर नहीं परन्तु क्षेत्रीय शासन 
के एक आजशा-पालक की हैसियत से ही करेगा ।” इस अन्तिम वाक्य में ही 
इस योजना का सारा ज़हर छुलक्र उठता है। कूपलेण्ड का केन्द्रीय शासन 
चेत्रीय शासनों का श्राजा-पालक भर होगा, उसकी अपनी खतन्र सत्ता नहीं 
होगी शरीर उसकी कार्यकारिणी-समिति और घारा-सभाओं के सदस्यों का एक- 
मात्र कर्तंव्य ज्षेत्रीय शासन के आदेशों की पूत्ति करना होगा | 

प्रो० कूपलेएड ने हमें यह कह कर आश्वस्त करना चाहा है कि सर सिकन्दर- 
हयात खा की योजना का केन्द्र तो इससे मी अधिक निर्बल था ! इस कथन में 
सचाई अवश्य है। सिकन्दरहयातखा की केन्द्रीय शासन की कल्पना की जढ़ 
में तो प्रतिक्रिया की भावना काम कर रही थी, एक ऐसे सा्वमीम सत्ता वाले 
केन्द्र के विरोध में, जो प्रातीय शासन के कार्य में इस्तच्षेप करने की भरतीज्ञा में 
ही रहता हो। केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि वह “एक 
सद्ानुभूतिपूर्ण शासन-तन्त्र होगा'' “* “एक ऐसी सस्था जिसका निर्माण 'इकाइयो' 
हाय, केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए, किया जाथगा 
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ओर जिसका काम केवल यह होगा कि जो*भार उसे प्रान्तोके द्वारा सौंपा जाय, वह 
उसे कुशलता, सदाशयता और न्याय की भावना के साथ पूरा कर दे।” सर 
सिकन्दर तो उसे एक“संयोजक-समिति?((20-070॥7क070 (2079777६£2९) 
के नाम से पुकारने को भी तैयार थे। कूपलेग्ड ने सर सिकन्दर के केन्द्र के 
संबंध में जो आलोचना की है उससे यह अनुमान हो सकता है कि स्वयं उनके 
द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय शासन समवतः कुछ अधिक सबल होगा । अपनी क्षेत्रीय 
योजना को उन्होंने विभिन्न राज्यों के एक सगठन ((2072०0९7४ए) से अधिक 
सुगठित माना है। उनका कहना है कि इस प्रकार के राज्य-सघ की अपनी 
कोई सत्ता नही होती, न कोई अधिकार ही होता है, और उसके जो निर्ण॑य होते 
हैं वे ऐसे होते हैं जिनके संबंध मे विभिन्‍न राज्यो की सहमति होती है और जिन्हे 
क्रियात्मक रूप उन राज्यो द्वारा उनके अपने खर्च पर दिया जाता है। कूपलैण्ड 
का कहना है कि उनका प्रस्तावित आन्तर्च्षत्रीय केन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत एक 
स्वतन्त्र शासन-तन्त्र होगा, जो स्वयं अपने सियाहियों को स्वय अपने आदेश दे 
सकेगा, और अपना ज़र्चा भी स्वयं ही करेगा | परन्तु इस शाब्दिक आडस्बर 
के पीछे यदि हम वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे 
कि इन दोनों में विशेष अन्तर नही है । 
इन योजनाओं के बनाने वालों की मनोद्वत्ति उस समय बिल्कुल ही स्पष्ट हो 
जाती है जब हम आन्तक्ष॑त्रीय केन्द्र की धारा-सभाओ और कार्यकारिणी के 
प्रस्तावित विधानों पर दृष्टि डालते हैं। सरसिकन्दरहयात खा ने वो १६३७ के 
एक्ट मे प्रस्तावित धारा-सभा के बराबर बडी धारा-सभा की ही कल्पना की 
थी, वे केवल यह अन्तर चाहते थे कि उसमें दो के स्थान पर एक चैम्बर हो, 
३३ प्रतिशव स्थान देशी नरेशों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हो, ओर २५० 
स्थानों मे से ३३ प्रतिशत मुसलमानों के लिए । कूपलैण्ड व्यवस्थापिका सभा के 
सदस्यों की सख्या बहुत कम कर देना चाहते हें, और चाहते है हिंदू बहु-सख्यक 
ओर मुस्लिम बहुसख्यक प्रातों मे एक 'सतुलन' की स्थापना करना। उनकी 
योजना के अनुसार मुसलमान, जिनकी आबादी देश मे २४ अतिशत है, यदि 
चाहे वो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में ५० प्रतिशत स्थान आप्त कर सकेंगे । 
इसी प्रकार से बह कार्यकारिणी सभा के सदस्यो की सख्या व उसके महत्व को 
कम कर देना चाहते हैं | कार्यकारिणी का महत्व तो उस समय अपने आप ही 
कम हो जायगा, जब उसका बहुत कम विभागों पर अधिकार होगा । कूपलैण्ड 
एक राजनैतिक दल के हाथों मे सत्ता सोपे जाने के भी विरोधी हैं, और इसलिए 
बह यद भी चाहते हैं कि कार्यकारिणी का निर्माण मि््रित रूप से हो, अर्थात्‌ 
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उसमें कई राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो | इस आधार पर जो कार्य-कारिणी 
समिति, या मंत्रिमए्डल, बनेगा उसकी स्थिति बडी नाज॒क होगी। इसका 
अन्दाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कूपलैण्ड ने यह सुझाव 
पेश किया है कि मन्रिमश्डल का सगठन स्विजरलेण्ड के विधान के आधार पर 
हो, अर्थात्‌ धारा-सभा के द्वारा उसका खुनाव तो हो जाय, परन्तु अपने दिन- 
प्रतिदिन के शासन में वह उसके प्रति उत्तरदायी न हो, उसके अन्तर्गत जो थोड़े 
से विभाग हो वे हिन्दू और मुसलमान क्षेत्रों में बराबर वाट दिये जाय, और 
उसका अध्यक्ष वारी-बारी से एक हिंदू और एक मुसलमान हो। ऐसा जान पड़ता 
है कि अपने इस केन्द्र के स्थायित्व में स्वय कूपलैण्ड को सदेह था, और इसी 
कारण अपने इन प्रस्तावों के अन्त मे उन्होंने अपनी यह राय भी जाहिर कर दी 
है कि एक अलग धारा-सभा और एक अलग कार्य-कारिणी बनाने के बदले 
यदि एक उस प्रकार की मिली-जुली कोसिल की स्थापना कर दी जाय जैसी कि 
अग्रेजी राज्य के प्रारम्मिक वर्षों में थी तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी ।- 

क्या यह एक बड़े आश्चर्य की बाठ नही है कि यह योजना जो हिंदुस्तान 
को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अराजकतापूर्ण व्यवस्था की ओर लौग ले जाने का 
प्रस्ताव करती है, हमारी आज की साप्रदायिक समस्या का एक अच्छा समाधान 
होने का दावा भी करती है ! यह कहा जाता है कि विभिन्‍न क्षेत्रों में 'सतुलन' 
की स्थापना करने से यह समस्या सुलक् जायगी--इस योजना के समर्थकों को 
इस 'सतुलन' में ही सब समस्याओं का निदान दिखाई दे रहा है। सिकन्दर- 
हयातखा के प्रस्तावों को उन्होंने इस कारण अस्वीकृत कर दिया कि बह दो 
मुसलमान और पाच हिंदू क्षेत्रों की कल्पना कर रहे थे। जान पडता है कि 
मुस्लिम हितों के सरक्षण के सबंध में प्रो० कृपलेए्ड सर सिकन्द्रहयातखा से भी 
अधिक सतर्क हैं ! तभी तो वह हिंदू क्षेत्रो की सख्या पांच से घय कर दो रखना 
चाहते हैं। प्रो० कूपलैण्ड का विश्वास है कि ऐसा करते ही हमारी साप्रदायिक 
समस्या का हल निकल आयगा--क्योकि अब देश के विभिन्‍न भागों की जनता 
साप्रदायिक भावना के स्थान पर उन 'महान्‌ देशों? के प्रति भक्ति की भावना को 
विकसित कर लेगी जिनका निमांण क्षेत्रीय विभाजन की योजना के आधार पर 
होगा। केन्द्रीय सयुक्त-समिति में जो हिंदू और मुसलमान सदस्य होगे वे अपने- 
सम्पदायों द्वारा नहीं परन्तु 'क्षेत्रो? द्वार चुने जायगे। कृपलैण्ड ने हिंदू और 
मुसलमान दोनों से यह अपील की है कि वह उनकी इस योजना को स्वीकार कर 
ले। हिंदुओं से उन्होंने जो अपील की है उसका आधार यह है कि जिस सशक्त 
केन्द्रीय कार्यकारिणी-समिति और महान्‌ राष्ट्रीय व्यवस्थाप्रिक्रा,सभा की ते कलनाव् 
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कर रहे 'हैं--और जिसकी ओर १८६१ से “१६४४ तक हिहुस्तान अग्रसर होता - 
जारहा था--वह आज की परिस्थितियों मे अ्रसम्मव होगये हैं। अपने उस स्वप्न. 
को कार्यान्वित करने के लिए, तो हिहुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में * पुनर्जन्म लेने . 
की आवश्यकता होगी। कूपलैण्ड हिदुस्तान को एक राष्ट्र मे देखने की हिुओ , 
की महत्वाकांक्षा को बिल्कुल. ही कुचल नहीं देना चाहते। पर उसके लिए वह , 
उन्हें सत्र।करने! की सलाह देते हैं। “धीरज” प्रो० कूपलैण्ड एक 'स्थान पर 
लिखते हैं, “राजनैतिक गुणो में सबसे श्रेष्ठ है। और अब तो यह स्पष्ट है 
कि यदि हिंदुस्तान की जनतायें कभी एक राष्ट्र बनना चाहें तो उससे समय 
लगेगा ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रो० कूपलैण्ड ने इतनी दया अवश्य की 
है कि हमारे हृदय से इस आशा ओर इस स्वप्न को कि हमारा देश किसी दूर, 
घूमिल, भविष्य मे शायद कभी एक राष्ट्र बन सके, बिल्कुल'मियः नहीं दिया 
है। प्रो० कूपलैण्ड ने वेसी ही जोरदार अपील मुसलमानों से देश को दो , 
भागों में बाद देने की अपनी माग को वापिस ले लेने, और उनकी कोन्रीय 
योजना को स्वीकार कर लेने, के लिए की है, क्योंकि उनका कहना है कि 
उक्त योजना के अनुसार उन्हे हिन्दुओं के बराबर अधिकार 'मिल जायंगे। जिस 
योजना के सम्बन्ध मे इतने बडे-बडे दावे किये जा रहे हैं उसका आर्थिक, 
सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक और राजनैतिक, सभी दृष्टिकोणों से श्रध्ययन कर लेने 
का दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है । 
योजना का शअआर्थिक-क्षप 
सबसे पहिले योजना के आर्थिक पक्ष को लें। क्षेत्रीय योजना का तो मुख्य 
आधार ही यह है कि वह राजनीति को « साम्प्रदायिक घरातल से उठा कर 
आर्थिक धरातल पर प्रस्थापित कर देना चाहती है। ऊपर से देखने से तो “यह” 
बात बड़ी आकर्षक, और प्रगतिशील, दिखाई देती है, परन्तु वस्तुस्थिति क्या 
है? क्षेत्रीय विभाजन की योजना क्या 'शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोश से “हमारी 
भारतीय परिस्थितियों को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है ? इस योजना में दो 
बातों पर विशेष जोर दिया गया है। एक तो नहरो से सिंचाई, दूसरे पानी से * 
बिजली तैयार करना. यह मानते हुए भी कि हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास 
के लिएः ये दोनों बातें जरूरी हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे आज देश के ' 
सामने सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम हैं, ओर इसके 'अतिरिक्त, उनका विकास 
तो किसी भी प्रकार की सरकार के छारा, चाहे वह पाकिस्तान की सरकार हो या 
अखरड हिन्दुस्तान की, किया जा सकता है। इसके लिए केवल आन्तप्रान्तीय ' 
सहयोग की आवश्यकता है, क्षेत्रीय योजना 'जैसी “औषधि का' 
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प्रयोग, जो सम्भवतः बीमारी से भी' अधिक खतरनाक साबित हो, आवश्यक 
प्रतीत नही होता) इसके अलावा क्षेत्रीय योजनाओं मे से अधिकाश मे आशिक 
पक्त पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। सिकन्दर हयात खा योजना में तो 
जान पढ़ता है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि , उनकी 
,योजना अमल में लाई जाय तो मैसूर राज्य को उसके प्राकृतिक आर्थिक सम्पर्कों 
से उन्मूलितः कर दिया जायगा, क्योकि उनका प्रस्ताव उसे मद्रास या मद्रास 
की र्यासतों या कुर्ण मे शामिल करने का नही परन्तु बम्बई, पश्चिमी भारत की 
रियासतों और मव्य प्रान्त की रियासतों के साथ रखने का है। इसी प्रकार मध्य 
प्रान्त की रियासते भी अपने प्राकृतिक सम्पर्कों से अलहदा करके बम्बई की 
रियासतों और हैदराबाद में मिला दी जायगी। यह समझना कठिन है कि 
देश के विभिन्‍न प्रदेशों को इस प्रकार, बिना किसी वैजशानिक आधार अथवा 
सिद्धान्त के, किसी भी शासन के सिपुर्द कर देने से केसे उनकी आर्थिक 
उन्नति हो सकेगी । 
यह बात नहीं है कि इस' प्रकार के दोष केवल सिकन्द्रह॒यातलों थोजना में 
ही हों, यीटस-योजना व कूपलैण्ड-योजना भी जो वैञानिक होने का दावा रखती 
है, इन दोषों से मुक्त नहीं हैं, यद्यपि उनमें ये दोष इतने बढ़े परिमाण में नहीं हैं। 
यीट्स-योजना ने नदियों ओर उनके द्वारा सीचे जाने वाले मैदानों को ,बिमाजन 
का आधार माना है, परन्तु यह समझना कठिन है कि किस सिद्धान्त के अनु- 
सार उन्होंने नदी के 'डेलण” की उसके 'वेसिन' से अलहदा करने का प्रस्ताव 
रखा है--क्योंकि उनकी योजना में बंगाल को गगा-यमुना के प्रदेश से अलग 
रखा गया है) आर्थिक विकास की किसी भी सुगठित योजना के सम्यक्‌ 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक प्रमुख नदी द्वारा सींचा जाने वाला 
समस्त प्रदेश एक ही शासन के अन्तर्गत रखा जाय | इसके अतिरिक्त, यह भी 
कम आश्चर्य की वात नहीं है कि सारा दक्षिणी पठार एक ही क्षेत्र मान लिया 
गया है। इस सबध में श्री० भुन्शी ने लिखा है, “प्राकृतिक भूगोल की दृष्टि 
से मी प्रो० कूपलैण्ड की क्षेत्रीय योजना अर्थहीन है। नदियों के आधार पर 
विभाजन की चर्चा में वह नदी द्वारा सीचे जाने वाले पदेश को प्रायः बिलकुल 
भूल गये हैं । राजपूताना सिधु नदी से सम्बद्ध नहीं है। बगाल, जिसे उन्होंने 
गगा के मैदान से अलहदा कर दिया है, गगा और उसकी सहायक-नदियों पर 
ही निर्मर है। 'उडीसा को उन्होंने गया के डेलटा के साथ जोड़ा है, पर 
उसकी अपनी नदिया बिल्कुल मिन्न हैं, गगा के मैदान से अथवा. राजपूताने 
के देशी राज्यों से उनका कोई सबंध नहीं है। दक्षिण का तो अपना कोई 
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अलहदा नदियों का समूह है ही नहीं ।”?* 
यीट्स और कृपलेण्ड दोनो ने अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की तुलना अमरीका 
की 'टेनेसी-वैली-ओऑथोरिटी? से की है, परन्तु यह तुलना शलव और भ्रमोत्पादक 
है। पहिली बात तो यह है कि टी० बी० ए० के प्रयोगो की सफलता के संबंध 
में समी लोग एकमत नहीं हैं। कुछ तो उसके सबंध में बहुत सन्देह-शील 
भी हैं। इसमे तो संदेह नही कि इस प्रयोग में आरम्म मे तो असफलता ही 
मिली थी। एक समय आ गया था जब टेनेसी-नदी का बहुत बढ़ा हिस्सा 
धूल से भर गया था, एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के हस्तत्ञेप से ही दी० बी० 
ए.० को इस भयावह स्थिति से मुक्ति मिल सकी | टी० बी० ए० के सबंध मे 
बहुत से राजनेतिक विचारकों का तो यह मत है कि यह संघ-शासन द्वार एक 
ऐसे क्षेत्र मे अनधिकार हस्तक्षेप है, जो वस्तुतः स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
होना चाहिए | दूसरे, जो लोग ठी० वी० ए० का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं 
वे प्रायः यह भूल जाते हैं कि यह प्रयोग केन्द्रीकरण की दिशा में है, नकि 
+ अकेन्द्रीकरण की, जब कि हमारी क्षेत्रीय योजनाओं के विधाता केन्द्र की शक्ति 
॥ को ही चकनाचूर करके क्षेत्रों मे बाद देना चाहते हैं | अमरीका मे टी० वी० ए० 
| की स्थापना का परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न राज्यों ने, जिनकी सीमाओं 
के अन्तर्गत ठेनेसी नदी का प्रवाह है, अपनी सा्वभौम सत्ता का एक अश एक 
& ऐसी केन्द्रीय सरकार के हाथों सौप दिया है, जो बहुत से मामलों मे अमरीका 
८॥ की केन्द्रीय सस्कार के अन्तगंत है। इस प्रयोग से अमरीका में केन्द्रीय सरकार 
फ्ि की शक्ति तनिक भी कम नहीं हुईं है, बल्कि, यह कहना चाहिए, कुछ बढ़ ही 
उ्पथ' गई है | तीसरी बात जो इस संबंध मे हमर ध्यान मे रखें वह यह है कि टी० वी० 
क्लाए० का अधिकार-क्षेत्र बहुत ही सीमित है। उसका काम केवल यही है कि वह 
# बाढ़ की रोक-थाम करे, नदी मे यातायाव के साधनों की उन्नति करे, और 
गरश्विद्युत-शक्ति का विकास और ग्रसार करे । इसके विपरीत छोत्रीय योजना के 
एीड समर्थक यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय इकाइया ही सार्वभौस-सत्ता की वास्तविक 
क्र केन्द्र बने | 
#तु।* एक बहुत बड़ा अश्न जो इस संबंध में उठता है, वह यह है कि क्‍या 
#*केबल आर्थिक क्षेत्राद ( ९०070ग्राट ए०६7०7रशा&7 ) की ही राज- 
फ पैतिक इकाइयों के निर्माण का एकमात्र आधार माना जा सकता है ! और 
मः यदि ऐसा किया भी गया तो क्या यह भारतीय परिस्थितियों मे व्यावहारिक 
+एहीगा ! हिन्दुस्तान को यदि हम आर्थिक कछ्ेत्रवाद के सिद्धान्त के आधार पर 
हईः: » १--के० एम० मुन्शी : ॥४८ ताक 7028070८:, प्रू० १०३-४ | 
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कई भागों में ब्राव्ना चाहें, तो हम देखेंगे कि हमारी सीमा-रेखाएं, भाषा, इति- 
हास, सस्कृति आदि की सीमा-रेखाओं को खान-स्थान पर काठ देंगी, और 
समाज-शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी यट जानता है कि किसी भी देश के सीसा- 
निर्माण में इन तत्वों का भी कितना अधिक महत्त्व है। ऐसी स्थिति में हमे 
यह पूछने का अधिकार है कि हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या 
सेत्रवाद ही एकमात्र, अथवा सर्वश्रेष्ठ, मार्ग है! जैसा कि खय्य प्रो० 
कूपलैण्ड ने माना है, क्षेत्रों द्वाराजों काम किया जा सकता है वह विभिन्न 
प्रातो कें सलाह-मशविरे और सहयोग से भी हो सकता है। इन परिस्थितियों 
में, भारतीय शासन-तंत्र में, जो अब भी कुछ कम जटिल नही है, छोत्रों की 
बृद्धि विशेष बाछुनीय नहीं मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त, यदि प्रातीय 
“इकाइयॉ? अपना वत्तमान खरूप और सत्ता कायम रखेंगे--और यीट्स और 
कूपलैण्ड दोनों यही चाहते हैं--तब तो क्षेत्रो की आवश्यकता और भी कम हो 
जाती है। इसके अतिरिक्त भी, एक और प्रश्नजो पूछा जा सकता है वह 
यह है कि आर्थिक क्षेत्रधाद का सिद्धात समस्त देश पर लाद देने की क्या 
आवश्यकता है, जब कि उसकी उपादेयता स्पष्ट ही कुछ मार्गों तक ही सीमित 
है ? उसकी आवश्यकता काश्मीर के थोडे से भाग, समस्त पंजाब, सीमा- 
प्रात के पूर्वी भाग, राजपूताना के उत्तर-पश्चिमी भाग और सिंध के लिए तो 
मानी जा सकती है, पर उसके आधार पर सारे देश की सीमाए ब्रदल डालना, 
और हिन्दू बहु-संख्यक छ्षेत्री का निमोण कर लेना--जहा कि उसकी बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है--बहुत न्यायसंगत नहीं जान पडता । 
सच तो यह है कि जल्ेत्रवाद के आधार पर देश को कई भागों में बाट 
देना एक बिल्कुल ही अ्र-वैज्ञानिक कार्य होगा | वैसे देखा जाय तो आर्थिक 
क्षेत्रवाद के सिद्धान्त को या तो प्रो० कूपलैण्ड ने ठीक से समझता नहीं है, या 
जान-बूक कर उसके अर्थ को तोडने-मरोड़ने की कोशिश की है! आर्थिक 
क्षेत्रवाद के सिद्धान्त को यदि हम उसके सही रुप मे लें तो हमें यह मानना 
पढ़ेगा कि इस दृष्टि से समग्र, अविभाज्य, हिन्दुस्तान एक आर्थिक क्षेत्र 
( 7८६07 ) है, उसका कोई एक भाग विशेष नहीं--उसके प्रत्येक भाग 
को अपने आर्थिक विकास के लिए, अन्य भागों पर निर्मर रहना पडता है, 
परन्तु यदि हम समस्त देश को लें तो वह आध्थिक पुनर्निमाण की दृष्टि से एक 
खय-सप्‌र्श और खावत्नम्बी इकाई माना जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी 
विश्व की प्रदृत्ति अब एक बडी आध्िक इकाई की कल्पना की ओर अग्रसर 
हो रही है--अमरीका के महाद्वीपों, मध्य-पुर्व के देशों, यहा तक कि सतत- 
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; युद्धोन्मुख यूरोप मे भी, यह प्रदृत्ति हम स्पष्ट देख सकते हैं।. हिन्दुस्तान- तो 
ससार के उन थोड़े से देशो मे से है--इस संबध मे केवल दो अन्य .. देशो, 
अमरीका- के सयुक्त-राज्य और सोवियट रूस, का नाम लिया जा सकता है-- 
जो भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण इकाई माने जा सके | हिन्दुस्तान 
में एकता की यह भावना काफी विकास भी पा चुकी है--देश के एक ,कोने 
को दूसरे कोने से जोडने वाली सडके ओर रेले, तार और डाक के साधन, 
सामान्य मुद्रा और बेंक, सामान्य नियम और अनुशासन, और एक .प्रात से 
दूसरे प्रात तक फैलता रहने वाला चिर-यात्रा-शील मानव-समुदाय, कलकत्ते के 
सिख टैक्सी-ड्राइवर और बिहारी रिक्‍्शावाले, देहली की सेक्रेटेरिएट के सहख- 
सहख मद्रासी क्लककं, बम्बई के “भग्येट--ये सब्र प्रतिक्षण एकता की - उन 
कडियो को मजबूत बनाते रहते हैं। यदि हमने क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धांत 
के आधार पर देश को विभिन्‍न भागों मे बाद दिया तो वे समस्त आधार- 
तत््व जिन पर एक देश-व्यापी आर्थिक योजना की स्थापना की. जा सकती है, 
बुरी तरह से चूर-चूर हो जायगे । 
योजना का सांस्कृतिक पक्ष 
क्षेत्रीय योजना मे सास्कृतिक प्रश्नी को तो बिल्कुल ही , उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है,' यदि इस योजना के अनुसार 
देश को कई भागों मे बाठ दिया गया तो, उसमे भाषा, इतिहास, संस्कृति, 
परम्पराए आदि, जिनकी किसी भी राजनैतिक पुनरनिर्माण मे उपेक्षा नहींकी जा 
सकती, बिल्कुल ही उपेक्षित रह जायगे। इस सबंध में सिकन्दर योजना तो 
बहुत ही दोषपूर्ण है। उसमे, क्षेत्र न० ५ मे, गुजराती ओर सलयालम भाषा- 
भाषियों को एक साथ रख दिया गया है, पर मराठी, तेलयू और कन्नड, भाषा- 
भाषी विभिन्‍न क्षेत्रों मे बाट दिए गए है। यीद्स व कूपलैण्ड की - योजताओं मे 
भी हम सास्कृतिक प्रश्नो की अवहेलना के कई, उदाहरण पाते हैं । राजपूताना, 
इतिहास, परम्पराओं और सस्कृति की दृष्टि से, एक सांस्कृतिक इकाई बन गया 
है, पर प्रो० कूपलैण्ड उसे तीन भागों मे बाद देना चाहते, है। उसकी ।'दक्षिणी 
रियासते, बासवाडा, दाता, ड़ गरपुर और पालनपुर वे दक्षिण मे मिला *देना 
चाहते हैं, पूर्ची रियासते, भरतपर, बू दी, धौलपुर, करौली ओर कोठा, . गगा- 
'यमुना के प्रदेश के साथ सबद्ध होगे, और शेष रियासतें सि्ठ॒ नदी के मैदान से 
जोड दी जायगी | परन्तु, केवल राजपूताना ही एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई नहीं 
है जिसका इस प्रकार से विभाजन किया गया हो । यदि प्रमुख नदियों के द्वारा 
 सींची जाने वाली भूमि को ही विभाजन का आधार वनाया गया) तो सिखो को 
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भी दो विभिन्‍न क्षेत्रों मे बादना होगा--क्योंकि अम्वाला डिवीजन, अलवर और 
जिद की रियासतों के सहित गगा-यमुना के द्वारा सीचा जाता है, न कि सिंधु 
के। यदि उसे सिधु नंदी के प्रदेश में रखा गया तो शआआर्थिक क्षेंत्रवाद के सिद्धात 
की उपेज्ञा होगी । उडीसा की समस्या भी काफी जटिल है। वह वैसे तो एक 
छोय-सा प्रा है, परत सास्कृतिक दृष्टि से उसकी अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता है, 
उसके किसी भी प्रकार के निकट, जातिगत अथवा सास्कृतिक, सबंध न तो बंगाल 
से है, और न मद्रास से । ऐसी स्थिति मे यह निश्चय करना कठिन होगा कि 
उसे किस चेत्र में रखा जाय । जहा तक उसकी नदियों का सबंध है, महानदी 
उसका सबंध मध्य-प्राठ से जोडती है परन्‍्त ब्राक्षणी का प्रवाह छोग नागपुर की 
ओर है। कूपलेए्ड ने उडीसा को गगा नदी के प्रदेश से संबद्ध किया है, पर 
किस आधार पर उन्होने ऐसा किया है, यह नहीं लिखा । 
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परन्तु, क्षेत्रीय योजना यदि श्मारी साप्रदायिक समस्या को सुलभ पाती है, 
तब तो हम उसकी दूसरी कमिया को बर्दोश्व कर लेने के लिए. भी तैयार हो 
सकते हैं। इस दृष्टि से, वह मुसलमानों की उनके लिए अलहदा प्रदेशों की 
माग को, सिधु और ढेलथ प्रदेशों के निर्माण के द्वारा, जो पाकिस्तान और 
उत्तर-पूर्वी टिदुस्तान का पर्याय होगे, पूरा तो करती है, घल्कि उनकी साथ से 
कुछ अधिक ही उन्हे दे देती है; परन्तु मुस्लिम सस्क्ृति के सरक्षुण की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की स्थिति को कमजोर बना देती है। ज्षञेत्रीय योजना इन 
प्रदेशों की हिदू आवादी की सख्या को यहुत बढ़ा देती है । इस संबंध में 
सख्याञश्रों पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात कर ल। जब कि राजाजी की योजना के 
पाकिस्तान में हिंदू और मुसल्मानो की सख्या का अनुपात पाकिस्तान मे १७:८३ 
ओर उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान मे २६:७१ होगा, और मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान 
की कल्पना के अनुसार वह क्रशः ३०:७० ओर ४५:४५, होगा, कूपलैणड- 
योजना उसे बहा कर ४०:६० और ४५:५५ कर देगी । यह सममना कठिन है 
कि मुस्लिस प्रदेशों में हिदुओ की सख्या वढा देने से साप्रदायिक समस्या के 
सुलभने मे सहायता कैसे मिलेगी । इससे हिंदू क्षेत्रा मे मुसलमानों की सख्या 
अवश्य कम हो जायगी जिसका परिणाम यह होगा कि वे लोग, बिना मुसलमानों 
द्वारा किसी रोक-ठोक के, अपनी सस्कृति का विकास कर सकेंगे, परन्तु मुस्लिम- 
चुनो में हिंदुओं की सख्या बढ़ा देने से तो उनही समस्या अधिक जटिल ही हो 
जायगी, क्योकि इतनी बडी सख्या वाला वर्ग अवश्य इन क्षेत्री के शांसन और 
घास-समभाओ से एक प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहेगा | 
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मुस्लिम-सस्कृति के विकास के प्रश्न को भी यदि हम एक ओर रख दे, तो 
भी क्‍या इस योजना से देश का सांप्रदायिक वातावरण कुछ अधिक शुद्ध बन 
सकेगा £ जब कि क्षेत्रोके निर्माण का आधार ही सांप्रदायिक है--साया आयोजन 
ही दो हिदृक्षेत्रों के 'सतुलन' मे दो मुसलमान क्षेत्रों को खडा करने का है--तो 
यह निर्विवाद है कि ये दोनों समूह, शान्ति से रहने के बदले, आपस में लड़ते- 
भरगडते रहेंगे। इसका परिणाम देश के वातावरण पर बुरा ही पड़ेगा। इसके 
अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी आपन्तरिक सांप्रदायिक समस्या तो बनी ही 
रहेगी । हिन्दू क्षेत्रो की शासन-व्यवस्था दिन-प्रति-दिन हिन्दू-संस्कृति के प्रभाव 
में आती जायगी, इससे वहां की मुसलमान जनता का अधिकाधिक चुब्ध होना 
खाभाविक होगा, ओर उनकी इन भावनाओं की प्रतिक्रिया मुसल्मान-क्षेत्रों 
द्वारा हिन्दू-क्षेत्रों के प्रति बरती जाने वाली नीति पर भी अवश्य परडेंगी। यदि 
मुस्लिम-क्षेत्रो मे रहने वाले हिन्दू ओर मुसलमानों के आपसी सबंध बिगडते 
रहे, तो यह सभव है कि उनका यह संघर्ष एक बडे गह-युद्ध का रूप ले ले। 
इन क्षेत्रों मे हिन्दुओं और मुसल्मानो की सख्या मे विशेष अन्तर भी नहीं 
होगा--एक मे उनका अनुपात ४० : ६० व दूसरे मे ४४ : ४४ होगा । ऐसी 
स्थिति मे इस प्रकार के गह-युद्ध की समावना और भी बढ़ जाती है। और क्योकि 
इन क्षेत्रो की अपनी सा्वभौम-सत्ता होगी, एक निर्बल केन्द्रीय सरकार के लिए 
उन पर किसी प्र कार का दबाव डालना भी असमभव ही होगा। सच तो यह 
है कि ऐसे निर्बल केन्द्रीय शासन के द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। इन परिस्थितियों में हम तो केवल यही सोच 
सकते हैं कि इग्लैंस्ड का साम्राज्यवादी पजा इस केन्द्रीय शासन का मुख्य 
आधार होगा, ओर देश में किसी भी प्रकार की अशाति अथवा अराजकता 
की स्थिति मे वह सार्वभौमवा के उस निर्बल खोल को बडी आसानी से फाड़ 
कर फेक देगा, जिसमे इस योजना के समर्थक क्षेत्रीय शासन को मढ 
देना चाहते हैं | 
योजना का राजनेतिक पक्ष ु 
क्षेत्रीय योजना की समस्त प्रवृत्ति यह दिखाई देती है कि गष्टीयता की 
भावना के टुकडे-टुकडें करके उसे छोटी-छोटी भौगोलिक सीमाओं मे बांट दिया 
जाय | इस पर भी क्षेत्रीय योजना भारतवर्ष की एकवा को कायम रखने का 
दावा करती है ! सच तो यह है कि इससे बडे मिथ्या दावे की कल्पना शायद 
ही की जा सके। ज्षेंत्रवाद हिन्दुस्तान को चार राज्यों, प्रो० कूपलेण्ड के शब्दों 
मे चार महान देशो? में बाद देना चाहता है, और उनसे अपेक्षा करता है 
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कि प्रत्येक अपनी विभिन्न राष्ट्रीय का विकास करें। परन्तु, राष्ट्रीयका की 
भावना कया इस प्रकार, कृत्रिम साधनों छारा, विकास पा सकेगी १ समस्त 
क्षेत्रीय विभाजन अवैनानिकता और स्वेच्छारिता पर निर्भर है । वह सास्कृतिक 
समन्वय और आर्थिक सामान्य-हितों के सर्वधा विरुद्ध जादा है। ऐसी स्थिति 
में जनता से यह आशा करना कि वह डेल्य-प्रदेश अथवा ब्लॉक न० ४ के प्रति 
रातों-रात एक राष्ट्रीयतवा की भावना को परिवर्धित कर लेगी, एक दुराशा-मात्र 
है। क्षेत्रीय विभाजन का स्पष्ट परिणाम तो यही निकलेगा कि जिस राष्ट्रीय 
भावना का विकास हम पिछली आधी शताब्दी में, त्याग ओर साधना, बलिदान 
और कष्ट सहन के रास्तें कर पाये हैं उसे एक गहरी ठेस पहुँचेगी, और हममें 
प्रातीयता की भावना का विकास होगा। प्रातीयता की भावना हममें काफ़ी 
गहरी है भी। आज तो वह राष्ट्रीयता-के वेग में छिपी हुई है, पर देश की 
सजीव एकता की भावना जब हमारे सामने नहीं होगी, तब इन कृनिम क्षेत्रों के 
लिए उसे निर्बल बना पाना स्वेथा असभव होगा । तब वो प्रातीयता ही हमारी 
आज की राष्ट्रीयवा का स्थान ले लेगी, और, एक बार जब प्रातीयवा की भावना 
इृढ होने लगेगी, तब क्षेत्रीय विभाजन की जड़ें अपने आप उखड़ती चली 
जायगी | बगाली और आसामी कंव तक यह बर्दाश्त करेंगे कि वह एक निर्जीव 
डेल्थ-प्रदेश से सबद्ध रहें । वह खभावतः ही आजाद होना चाहेंगे। इसी 
प्रकार, पंजाब और सिंध ओर सीमा-प्राव भी सिघु-ल्षेत्र से खतन्‍्त्र होने का 
प्रयुत्न करें गे, और युक्तप्रात, व विहारव उडीसा अपने अलग खतन्‍्त राज्य 
स्थापित कर लेंगे। देश को चार भागों मे बाटते ही बट्वारे की यह प्रवृत्ति 
इतना उम्र रूप ले लेगी कि बहुत थोडे अरसे मे ही हिन्दुस्तान कई छोटे- 
छोटे राज्यों में बेंट जायगा--कहीं तो एक आध्र-राज्य की सृष्टि होगी, कहीं 
उत्कल का निर्माण होगा, कहीं विदर्भ और महाकोशल अपनी समस्त ऐतिहा- 
सिक परम्पराओं को लेकर पुनर्जन्म ग्रहण करते दिखाई देंगे, और ये सब स्ववंत्न 
कहलाने वाले “राज्य? दूरस्थ ब्रिटेन के इशारे पर नाचेंगे | 
क्षेत्रीय विभाजन की समस्त योजनाओं को सभी दृष्टिकोणों से देखने के 
बाद मेरा तो यह निश्चिव मत है कि, उनकी तुलना में, पाकिस्तान कहीं अधिक 
अच्छा है। पाकिस्तान में कम-से-क्म एक हिन्दू और एक मुसलमान दो खतंत्र 
राज्यों की कल्पना तो की गई है, जो अपनी-अपनी सस्कृति के संरक्षण और 
विकास सें दत्तच्ित्त हो सकेंगे। पाकिस्तान के बन जाने पर भी हम यह आशा 
तो कर ही सकते हैं कि किसी दिन ये दोनों खतन्त्र राज्य अपने साप्रदायिक 
से ऊपर उठ कर, जर्मनी और आस्ट्रिया के समान, एक राजनैतिक 
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एकता मे आबद्ध हो सकेंगे । यह बहुत संभव है कि देश की भौगोलिक एकता, 
आंरथिर्क हितों की समानता ओर रक्चा की आवश्यकताए उन्हें एकता की ओर 
बढ़ने पर मजबूर कर दें । मेरे आस्ट्रियन मित्रों का कहना है कि यद्यपि आस्ट्रिया 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक बिल्कुल स्वतन्त्र और सपूर्ण इकाई है, परन्तु श्रार्थिक 
आवश्यंकताएं, उसे सदा ही जर्मनी के साथ एक निकय्तम राजनैतिक सबंध 
बनाये रहने पर विवश करेंगी, उसके लिए उसे सास्क्ृतिक दृष्टि से चाहे कितना 
ही त्याग क्यो न करना पड़े | मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति भी 
बिल्कुल वैसी ही होगी । शायद हम पाकिस्तान को जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया को 
दिये जाने वाले आश्वासनों से कहीं अधिक सबल ओर प्रामाणिक आश्वासन 
दे सकेंगे । इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की 'मुस्लिम-साग के पीछे कम-से-कंम 
एक गहरा विश्वास तो है--चाहे उसकी गहराई कितनी ही गलत क्यों न हो 
ओर चाहे उस विश्वास से हम कितने ही ज्ञुब्यध क्यो न हों--कि मुसलमान एक 
अलहदा राष्ट्र हैं। ऐसी दशा मे यदि पाकिस्तान की स्थापना की गई, तो वह 
कम-से-कम एक राष्ट्रीय” माग की पूर्त्ति के रूप मे तो होगा, और 'राष्ट्रीयता” की 
यह भावना, ओर सब विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी, पाकिस्तान के 
स्थायित्व का एक सबल आधार बन सकेगी, परन्त, क्षेत्रीय विभाजन की योजना 
के पीछे न तो भविष्य के लिए. कोई आशा होगी और न ' निकेट-वत्तमान में 
किसी प्रकार की न्याय की भावना | जिस प्रकार के राज्य की कल्पना प्रो० 

कूपलैण्ड ने की है--जिसमें एक क्षेत्र के विरुद्ध दूसरा क्षेत्र, एक संप्रदाय के 
विरुद्ध दूसरा संप्रदाय, एक प्रांत के विरुद्ध दूसरा प्रांत होगा--वह अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मे अपना कोई स्थान बना सकेगा, यह एक संदेहास्पद प्रश्न है | उसका 

तो अपना आन्तरिक वैबम्य--नक्षेत्रीय, साप्रदायिक, जातिगत--इतना अ्रधिक होगा 

कि वह अन्य देशों, संभवंतः ब्रिटेन, के हाथो में एक खिलौना-मात्र बना'रहेगा | 

कौन कह सकता है कि यह स्थिति हमारे देश के लिए वांछनीय॑ अथवा 

स्पृहणीय होगी ! 


अजम «कुा लायक कमम॥ कमा ण>ारम+-»मन्‍क 
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(अ) भारतवर्ष और संघ-शासन 


सांस्कृतिक आधार-सूसि 

भारतवर्ष की सास्कृतिक एकता इतिहास का एक निविवाद तथ्य है। इस 
एकता की नींव उस दिन पडी जिस दिन आया ने अपनी अध्यात्म-प्रधान सस्कृति 
की व्यापक परिधि मे इस देश के आदिम-निवासियों को समाविष्ट करने का 
निश्चय किया । प्रागैतिहासिक-काल की मारतीय' सस्कृति आर्य और द्राविड़ 
सत्कृतियों का समन्वय थी । आयों ने न केवल द्वाविढ़ जाति के देवताओं और 
उनकी उपासना की पद्धति को अपनाया, पर उनकी भाषा और सस्कृति का भी 
बहुत अधिक प्रभाव उनकी अपनी विचार-धारा पर पड़ा । क्षितविमोहन सेन जैसे 
विद्वानो का मत तो यह है कि आराचीन भारत में यद्यपि आयों ने राजनैतिक 
प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, पर जिस वस्तु को आज हम प्राचीन भारतीय सस्कृति 
के नाम से जानते हैं, उसमें द्राविढ़ सस्कृति का प्राधान्य था। शिव और दुर्गा 
आदि की पूजा का आरम्म इस सास्‍्कृतिक समन्वय के बाद ही हुआ | विदेशों 
से जो तत्व, शक और हूणू, कुशान और सीथियन आदि, भाखवर्ष में आते 
गये वे सब इस आर्य-द्राविड़ संस्कृति के अविभाज्य अक्ठ बनते चले गये। 
उन्होंने एक-दो पीढियों के बाद ही मार्तीय देवताओं की आराधना आरम्भ कर 
दी, और अपने विदेशी नामों को छोड़कर भारतीय नामों को अज्भीकार किया | 
आर्य-द्वाविड़ और विदेशियों की इस अनवस्त-शहूला द्वारा लाई जाने वाली 
मिश्री-यूनानी-असीरियन-वैबीलोनियन सस्कृतियों के समन्वय से बह सस्कृतिं वनी 
जिसे आज हम हिदू-संस्कृति के नाम से जानते हैं । 

मुस्लिम-आक्रमण के पहिले इस हिदू-संस्क्ृति का रूप स्पष्ट हो चला था; 
और उसकी वाह्म-रेखाओ में कुछ कठोरता आने लगी थी। फिर भी समन्वय 
की शक्ति मिटी नहीं थी । दक्षिण भारत में जहा इस्लाम ने शान्तिपूर्ण उपायों 
से प्रवेश किया, हिंदू और मुस्लिम सस्कृतियों का समन्वय, प्रधानतः धार्मिक 
क्षेत्र मे, बहुत जल्दी आरम्म होगया था, परन्तु उत्तर भारत में इस्लाम का भंडा 
लेकर जो लोग आये उनके अर्द्ध-सम्य, और कमी-कभी तो वहशियाना, तरीकों 
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का असर हिंदुओं पर अच्छा नहीं पडा, और कुछ दिनों तक उन्होंने आत्म-रक्षा 
की दृष्टि से यही उचित समझा कि वे अपने समाज के चारो ओर कइसता की 
एक किलेबन्दी कर लें, परन्तु आक्रमण की आधी के थम जाने पर सुस्लिम- 
संस्कृति की लहरे इस चहारदीवारी की नींवो को चारो तरफ़ से खोखला बनाने 
लगी, और धीरे-धीरे न केवल हमारी राजनीति ही मुसलमानों के प्रभाव मे आगई 
पर हमारे धार्मिक विचार और आचार, रहन-सहन और रीति-रिवाज, भाषा और 
साहित्य, मूत्तिकला और चित्रकला, सभी पर उनकी सस्कृृति का गहरा प्रतिबिब 
पडा, और साथ ही जो मुसलमान बाहर से आये थे, और आते गए, वे भी 
इस देश की सस्कृति के प्रभाव से अपने कोमुक्त नहीं रख सके | आज जिस 
चीज को हम भारतीय-सस्कृति, अथवा हिदुस्तानी तहजीब, के नाम से पुकारते 
हैं, उसमें हिदू और मुस्लिम प्रभाव ताने-वाने के समान एक-दूसरे में गु थ-मिल 
गए हैं, और बगैर भारतीय-सस्कृति के तार-तार किये हुए, उन्हे एक दूसरे से 
अलहदा नहीं किया जा सकता | 
हमारे देश मे जातियों और भाषाओं की विभिन्‍नता के होते हुए भी 
सास्कृतिक एकता का विकास हो सका है, विभिन्‍न प्रादेशिक संस्कृतिया अपने 
व्यक्तित्त को कायम रखते हुए भी, संगीत के स्व॒रो के समान, एक-रूप हो सकी 
हैं। जैसा कि एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है, “भारतवर्ष एक सस्कृति का माम 
है, न कि एक जाति का,” * और प्रसिद्ध पुरातत्ववेता सर हब रिजले के शब्दों 
मे, “शारीरिक और सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और धर्म सबंधी, अनेको 
विभिन्‍नताओं के होते हुए भी हिमालय से कन्याकुमारी तक देश का समस्त 
जीवन एक सूत्र में ही पिरोया गया है ।*?? श्री० मुन्शी के शब्दों मे, “भारत का 
साहित्य एक है, क्योकि उसके सस्कार कुछ अलग-अलग नही है। जिस तरह 
आकाश के अनगिनव तारे गिनने की उतावली में अज्ञानी लोग उनकी ताल पर 
सधी हुई चाल की परीक्षा नही कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्‍न 
लिपियों और भाषाओ के भेद, की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता 
को भी नही देख सकते |” एक अन्य स्थान पर श्री० मुन्शी लिखते हैं,-- 
“सारे देश के साहित्य का एक ही सस्कार में से जन्म हुआ है | उसमे एक ही 
किस्म के बीज बोये गए है, एक ही तरह का खाद डाला गया है। इस प्रकार 
एक ही किस्म के अकुर, छोत्र की विशेषता की मात्रा से थोडा-बहुत अलगाव « 
दिखलाते हुए भी विचित्र रगों वाले एक ही प्रकार के रस-समृद्ध परिपाक से 
१---ओमैली--(06९४ [7072 8०० ९ ४/९४६. 
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लहलहा रहे है। मारत का साहित्य एक था, एक है और एक रहेगा ।”* 

इस ऐतिहासिक और सास्कृतिक एकता को कायम रखना आज की 
राजनैतिक परिस्थिति में और भी आवश्यक होगया है। हमाय देश श्राज एक 
शक्तिशाली साम्राज्य के साथ सघर्ष कर रहा है, एकता के आधार पर ही इस 
संघर्ष को सफल बनाया जा सकता है! जिन लोगो का अन्‍्तररोष्ट्रीय राजनीति 
का ज्ञान गहरा है उनका अनुमान है कि परिस्थितिया अब ऐसी आगई हैं कि 
हिंदुस्तान की आजादी को बहुत दिनों ठक रोका नहीं जा सकता | यह मान लेने 
पर कि हिंदुस्तान की आजादी इतना निकट आगई है भास्तीय एकता को बनाये 
रखने का हमारा दायित्व भ्रोर भी बढ़ जाता है। आजाद हिंदुस्तान का विश्व की 
राजनीति मे एक बढ़ा महत्त्वपूर्ण माग होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। 
अन्तर्राष्ट्रीय यजनीति का गुरुत-केन्द्र अटलाटिक से प्रशात-महासागर मे आजाने 
से हिंदुस्तान का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भविष्य का महायुद्ध 
प्रशात महासागर में होगा और उसमें हिंदुस्तान को एक महत्वपूर्ण भाग लेने पर 
विवश होना पड़ेगा। पूर्वी द्वीप-समूह में जिस विद्रोह की लपटे आज अपने पूरे 
बेग पर हैं, मारतीय राजनीति का “एशिया छोडो” का ताजा नारा अपने 
अन्तराल में उसी के विस्फोट को लिये है। आज हिंदुस्तान विवश हो, आज 
अग्रेजी और डच साम्राज्यवाद एशियायी आजादी की इस जंग को कुचल 
सकें,पर आजाद होजाने पर हिदुस्तान इन सब प्रश्नों को यो ही नहीं छोड देगा | ' 
हिंदुस्तान की आजादी एशिया की आजादी में निहित होगी । शुलाम एशिया 
और आजाद हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को 
एशिया की आजादी के लिए भी लड़ना होगा | परिस्थितियों का सारा सकेत 
इसी दिशा में है कि श्रतर्यट्रीय राजनीति में हिंदुस्तान श्रपने लिए, एक शक्तिशाली 
स्थान बना ले । 

पिछले दो महायुद्धों, और उनके बीच के अशातिपूर्ण वर्षों में यह बिल्कुल 
ही स्पष्ट होगया है कि किसी निःशक्त राष्ट्र के लिए अपनी तट्स्थता के निश्चय में 
आश्वस्त रहना शेखचिल्ली के स्वप्त जैसा है । छोटे राष्ट्री का अब कोई भविष्य 
नहीं रह गया है। भविष्य या तो अमरीका ओर रूस जैसे बड़े राष्ट्रों के हाथ मे 
है, जिन्हें प्रकृति ने ही स्वय-सपूर्ण बना दिया है, या भौगोलिक दृष्टि से समीप- 
स्थित और श्रार्थिक दृष्टि से परस्परावलबी उन छोटे-छोटे राष्ट्री के हाथ मे, जो 
अपनी राष्ट्रीय सावंभौमता को सुलाकर एक राजनैतिक और आर्थिक दूत में 
आबद्ध हो सकते है। दक्षिण अमरीका की लैटिन रियासतें, पश्चिमी यूरोप के 

३--कै० एस० मुन्‍्शी : भारतीय साहित्य और भाषा | 
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प्रजातंत्र देश, मध्य-पूर्व के अखब-राज्य आदि इस प्रकार के संघों का बिक्रास, कर 
सकते हैं। हिहुस्तान,अपनी सभावनाओं की दृष्टि से; अमरीका और रूस का 
समकक्तु है। वह यदि स्वतन्न हो।,और अपने- आर्थिक स़ाध्ननों का समुल्नित 
विकास कर सकें, वो उसकी गिनती संसार के महान्‌ राष्ट्री (3729४ ?0फए८५७) 
मे हो सकेगी । अपने आर्थिक साधनों को विकास की चरम-सीमा तक पहुंला 
देना इस महानता की आवश्यक शर्त होगी । प्रत्येक देश की राजनीति आज़ 
उसकी अर्थनीति के साथ सबद्ध है। देश भर मे फैले हुए इन राशि-राशि 
आर्थिक साधनों के समुचित विकास के-लिए. एक सशक्त केन्द्रीय सरकार की 
आवश्यकता होगी । आर्थिक पुनर्निमोण की योजनाओं को कार्योन्बित करे. के 
लिए प्रत्येक देश में इस प्रकार की सशक्, केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता” होती 
है, और जिन देशो मे वैसी सरकार नही है, वहा उसक़ी स्थापना करना 'प्रड़ती 
है। अग्रेजी शासन से हमे जो एक अग्रल्नत्ञ लाभ डुआ है, वह यह है,क़ि 
उसने देश मे राजनैतिक व आर्थिक एकता की भावना को व्रिकसित क्रिया है। 
आज जब देश का भविष्य उसकी इस एकता पर निर्मर है, तब- अग्रेज़ी शासन 
के साथ उसे भी उखाड़ फेकना आत्म-हत्या के समान्त होगा । 
इसके साथ ही एक दूसरी बाव मी हमे दृष्टि से ओकल नहीं, कर देता है | 
क्ेन्द्रीकरण के तत्वों के साथ-साथ हमारे देश मे -अकेन्द्रीकरण की अदत्ति नी 
अपने प्रबल रूप मे है। उसकी जडे इतिहास की गहराई मे हैं, यद्यपि पिछले 
पचास वर्षों मे उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। ईसा से सात शताब्दी 
पहिले, शञात भारतीय इतिहास के प्रारमिक काल मे, हमे सोलह महाजन पदो, 
अथवा खतनन्‍्त्र राज्यों का वर्णन मिलता है, ओर उनकी जो सीमाए थीं -एक 
हद तक उनकी ही पुनराइत्ति हम मुशल ओर अग्रेंज़ी साम्राज्यों के प्रान्तों में भी 
पाते हैं। जब कमी एक महान साम्राज्य का विकास हो वा है--और हमारे देश 
के लम्बे इतिहास में ऐसे युग बहुत अधिक नहीं हैं--जनपदों की ये सीमा- 
रेखाए धुंधली पडती जाती हैं, और मिट भी जादी हैं, पर साम्राज्यों के ढहते 
ही वे फिर एक स्पष्ट रूप. ले लेती हैं।। सास्कृतिक दृष्टि से इस प्रश्न को देखें तो 
हमे पता लगेगा कि भारतीय सस्क्ृति की व्यापक परिधि के अन्तर्गत अपनों 
खतन्‍्त्र व्यक्तित्व लिए, एक दर्जन से अधिक ,सस्कृत्रिया-हैं। बगाल और .महा- 
राष्ट्र, पजाब और गुजरात, सिघ-और-मलयालम, उड़ीसा और तामिलनाड मे 
सस्क्ृति का मौलिक भेद नहीं है, यह कहता बस्तुस्थिति की अव्ृहेलना करना है। 
हमारे देश की प्रान्तीय सस्कृतियों की विभिन्नता “एक ठोस ऐतिहासिक व्तथ्य, है । 
सच दो यह दै कि हमारे देश में संस्कृति की विभिन्नताओ का .मुख्य झाधार 
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घामिक उतना नहीं है जितना मोगोलिक । बगाली हिन्दू श्रोर ग्रगाली मुसलमान 
में भेद करना कठिन है,पर बंगाल के हिन्दू और पंजाब के हिन्दू में बढ़ी श्रासानी 
से भेद किया जा सकता है। मद्यराट्र का एक मुसलमान उसी प्रदेश के हिन्दू 
के साथ अधिक घरेलूपन महसूत् करता है, युक्तप्रात अ्रथत्रा सीमाप्रांत के 
मुसलमान के साथ कम । हमारी राष्ट्रीया की भावना के साथ-साथ बगालियो 
का बग-भूमि से प्रेम, मराठों का महाराष्ट्र की परखराश्रों और सस्कृति में गीरव 
की अनुभूति, गुजरातियों की गुजरात की जय-कामना, यहा तक कि उक्तल और 
विदर्भम, श्रात्न और बुन्देंललएण्ड, राजथान और मालव की श्रपनी खानीय- 
राष्ट्रीयत के भाव भी बढते जा रहे हैं । 

हिन्दू और मुसलमानों मे सस्कृति का भेद उतना गाया नहीं है, पर इन दोनो 
समार्जों का अन्तर मी दिन-प्रति-दिन बढ़ता दही जा रहा है, दसमें सदह नहीं। 
यह अन्तर राजनैतिक जेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि 
राजनैतिक क्षेत्र में वद उतना गददरा नहीं है, जितना सास्कृतिक क्ोत्र में । राज 
नैतिक दोत्र में तो एकता के प्रयत्न लगातार जारी हैं, पर हिन्दुओं और 
मुसलमानों की'सास्कृतिक विभिन्नताए बढ़ती जा रही हैं। भाषा के क्षेत्र में 
हिन्दुस्तानी, अथवा हिन्दी-टिन्दुस्तानी, का माध्यम लेकर समन्वय के जितने प्रयत्न 
हुए, वे समी असफल रहे हैं । हिन्दी श्रोर उदू का भेद बढ़ता जा रहा दै-- 
हिन्दुओं का भुक्ताव प्रायः संस्कृतमयी हिन्दी की ओर है, मुसलमान ऐसी उदू 
को जो फारसी और श्रस््री के शब्दों से लंदी हुई है, अपनाते जा रहे हैं | 
बंगाल, गुजरात और सुदूर दक्षिण के मुसलमान भी अब अपनी प्रातीय भाषाओं 
'की एक अलग शैली का निर्माण करने मे जुटे हैं। रहन-संदन, खान-पान और 
आचार-विचार का अ्रन्तर भी बढ़ता जा रहा है। पोशाक ओर तहजीब, 
अदव और इखलाक की असमानताए तो कुछ पहिले से थी ही, श्रब वे और 
भीस्प्ट होती जा रही हैं। एक दूसरे के उत्तव और त्योहारों के प्रति उदासीनता 
का-भाव बढ़ता जा रहा है, पर साथ ही अपने त्योहार और उत्सवो की अपने 
प्राचीन रूप में मनाने का आग्रह भी अब पहिले से अधिक प्रबल है) यह 
बढती हुई सांस्कृतिक विभिन्नता ही मुस्लिम-लीग के दो-राष्ट्रो के सिद्धान्त की 
जेंड़ में.है | 

इस अकार, हमें एक ओर तो भारतवर्ष की राजनैतिक एकता की अनि- 
वार्यता को मानना पड़ता है, और-दूसरी ओर साप्रदायिक और प्रांतीय भेदों के 
अ्ाधार पर प्रद्मापित उसकी सास्क्ृतिक विभिन्नता से भी इन्कार नहीं किया जा 
सकता | आज की सबसे ' वड़ी आवश्यकता इन दोनों के' बीच एक समन्वय 
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स्थापित करने की है। हम आज करते यह हैं कि अपनी राजनैतिक आकांचषाशओ 
के आवेश मे सांस्कृतिक विभिन्नताओं की श्रवहेलना करते हैं--दो राष्ट्रो के 
सिद्धान्तों के विरोध और अखरण्ड हिन्दुस्तान के नारे के पीछे राष्ट्रीयवा का यह 
अनसममभः जोश ही है। अपनी इन सास्कृतिक विभिन्नताओं का हमे खुले दिल 
से स्वागत करना चाहिए : वह हमारे गौरव की वस्तु है। यह विभिन्नता हमारी 
भारतीय सस्कृति को अधिक सम्रद्धिशाली ही बनाएगी | उसके लिए शर्त यही 
है कि हम अपने सांस्कृतिक प्रश्नों को राजनेतिक प्रश्नों से सबद्ध करने की 
ग़लती से बचें । दूसरे शब्दों मे, हम राजनैतिक इकाई और सास्क्ृतिक इकाई 
में भेद करना सीखें । राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से समस्त भाखवर्प का 
एक सशक्त केन्द्रीय-शासन के अन्तर्गत रहना अत्यन्त आवश्यक है, पर सास्कृतिक 
दृष्टि से उसे अनेकों इकाइयों में बांग॒ जा सकता है, बाठा जाना चाहिए | 
उनमें से कुछ प्रदेशों में मुस्लिम-सस्क्ृति का ग्राधान्य होगा, अधिकाश मे हिन्दू- 
सस्कृति का, पर वे सब अपनी प्रांतीय सस्कृति का व्यक्तित्व लिए. होंगे, और 
प्रत्येक मैं अपनी सस्कृति के चरम विकास के लिए पूरी सुविधाएं होगी । जिस 
दिन हम सास्कृतिक विविधता के साथ राजनैतिक एकता के सामंजस्य की स्थापना 
कर लेंगे, हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलक जाएगी । 
संघ-शासन के आधार-तत्त्व 

यह सामझस्य सघ-शासन के अन्तर्गत ही संभव है। सघ-शासन राजनीति 
के इतिहास में एक नया प्रयोग है, पर बह अपने छोटे से इतिहास में कई बढ़ी- 
बडी समरयाओं को सुलमामे में सफल हुआ है। सच तो यह है कि सघ- 
शासन का विकास ही उन परिस्थितियों मे हुआ है, जो आज हमारे देश में 
मोजूद हैं । एक और तो कई राजनैतिक इकाश्या सक्वा-सम्बंधी, राजनैतिक व 
आर्थिक परिस्थितियों के कारण मिल-जुल कर रहना चाहती हैं, और दूसरी ओर 
वह अपनी खतनन्‍्त्र सास्क्ृतिक सत्ता को खोने के लिए भी उद्यत नहीं होती | 
संघ-शासन के निर्माण मे जो प्रद्नत्तिया काम करती हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार 
किया जाता दै--(१) राष्ट्रीय एकता का एक आध्यात्मिक आदर्श, (२) सामान्य 
आर्थिक खत्वों के विकास व सामान्य समस्याओं की मिल-जुल कर छलका लेने 
की तत्परता और (३) रक्षा और अन्तर्राष््रीय साख की चिन्ता | प्रसिद्ध विधान- 
शास्त्री डाइसी ने सघ-शासन की सफलता के लिए दो शर्तों को आवश्यक माना 
है--एक तो यह कि वे सब राज्य जो सघ-बद्ध होना चाहते हों मौगोलिक, एऐति- 
हासिक, जातिगत आदि दृष्टियो से एक दूसरे के इतना निकट हों कि उनकी 
जनता के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय की अनुभूवि सम्भव हो सके, और दूसरे 


भारतवर्ष और संघ-शासन १७७ 


इन राज्यों के निवासियों में अपनी खतन्त्र सत्ता के सम्बन्ध में भी पूरा बोध दो । 
सप-शासन, इस प्रकार, दो परत्सर-विरोधी प्रद्ृत्तियों के समन्वय की दिशा में 
एक प्रयत्न है--उससें केन्द्रीकरण की आवश्यकता ओर अकेन्द्रीकररण की 
अनिवार्यता दोनों एक-सी प्रवल होनी चाहिए। संघ-शासन में एक ओर तो वे 
सब्र आवश्यकवाए पूरी हो जाती हैं जिनकी किसी भी जन-समूह को एक रखने के 
लिए आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर सघ में शामिल होने वाली इकाइयो 
को आतरिक शासन में सम्पूर्ण खतत्रता और अपनी सस्कृति के विकास के लिए 
सम्पूर्ण सुविधाएं, प्रात्त रहती हैं। एक ऐसे देश में जहा अफेन्द्रीकरण की प्रद्न- 
त्तिया प्रवल हों, सघ-शासन द्वी एक सशक्त बेन्द्र की स्थापना करने में सफल 
होता है। 
सघ-शासन के विरुद्ध बहुत-सी बातें कही जाती है। विधान-चेत्ताओं का 
कहना है कि अधिक-से-अधिक अनुकूल वातावरण में भी सघ-शासन जटिल- 
ताओ और पेचीदरगियां, कानूनी कगड़ो और अराजकता से मुक्त नहीं रखा जा 
सकता। कानून को अमल में लाने के संबध में तो वह शासन-तन्त्रों में सबसे 
निःशक्त माना जाता है। प्रसिद्ध कानन-वेत्ता जे० सी० मॉर्गन के शब्दों में 
“दि दम एक इसी बात को ले लें कि सम्र-शासन से 'आन्तरिक' सार्बमौसता, 
कानून और शासन दोनों क्षेत्रों में, केन्द्रीय शासन और उससे सबद्ध “राज्य! 
अथवा प्रान्तो में बट जाती है, हम आसानी से समझ सकेंगे कि उसमें प्रत्येक 
नागरिक को अपनी “निष्ठा” दो शासन-तन्त्रों को देना होती है और धर्म-पुस्तकों 
में दिए गए, इस सिद्धान्त की सचाई कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा 
एक साथ नहीं कर सकता सब संघवद्ध समाजो के राजनैतिक इतिहास में मोटे 
श्रक्षरो में लिखी हुई है।”? एक आस्ट्रेलियन लेखक, कैनेवे, का कहना है--- 
“सघ-शासन की सबसे बड़ी खराबी यह है कि उसमें राष्ट्रीय सरकार के प्रति 
राजमक्ति की मावना बहुत निर्बल पढ़ जाती है ।” उनका मत है कि आस्ट्रेलिया 
में सघ-शासन की खापना का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, और अमरीका के 
सयुक्त-राज्य में भी कानून के प्रति अवश् की भावना, जो पिछले वर्षों में बहुत 
बढती जा रही है, इस द्वैध राजनिष्टा के परिणाम खरूप ही इतनी प्रबल 
हो सकी है। 
भारतवर्ष में सघ-शासन की स्थापना के विरुद्ध तो और मी बहुत-सी बातें 
कही जाती हैं। यह कहा जाता है कि पिछने वर्षों में हिंदुस्तान में जो भी 
प्रगति हुई है वह इस कारण कि हमारे यहा एक सशक्त केन्द्रीमूत शासन 
विद्यमान था। उसके अभाव में राष्ट्रीय की भावना का विकास पाना असमव 
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ही होता।। एक सशक्त केद्धीभूत-शाप्तन की, स्थापना का ही- यह परिणाम हुआ 
कि देश में। एकृता की , भावना , फैली, ओर एक अखिल-श्रखण्ड-अविभाज्य 
भारतवर्ष की कल्पना ने,जन्म लिया | यह भी कहा जाता है, कि अकेन्द्रीकरण 
की भावना भारतीग्न इतिहास, की मुख्य प्रदत्ति और , प्रधान शाप रहे हैं। कुछ 
विशेष-परिस्थितियो में पिछले, १४५ वर्षों में इस प्रद्गत्ति पर नियन्नण रखा जा सका 
है, और एक विरोधी क्रम की स्थापना की ज़ा सकी है| हमे उस क्रम को 
अपनी चुरम सीमा तक ले जाना है+ अगले शासन-विधान के पीछे केन्द्रीकरण 
की भावना, प्रमुल होनी चाहिये । अपने इतिहास, के इस नाजुक श्रवसर पर यदि 
हमने इस प्रद्गत्ति को रोका, और अकेन्द्रीकरणकी भावनाओं को प्रोत्साहन दिया, तो 
हमारे देश मे फिर वही अराजकता फैल जाएगी, जो श्रंग्रेज़ी शासन की स्थापना 
के पहिले थी;। देश का विस्तार, संस्क्ृतियों की विविधवा, आर्थिक आवश्यकताए, 
प्रावीयृता .के भाव के प्रबल होजाने का ख़तरा, सांप्रदायिकर- वैमनस्य के बढने का 
डर, मे, सब ब्रातेंऐसी हैं जो एक सशक्त केन्द्रीय शासन की अनिवार्यता की ओर 
सकेत करती; हैं;।>ग्रतिम, औए सबसे बड़ा त्तक जो हमारे देश मे सघ-शासन की 
स्थाप्रना|क्े विदुंड़: दिया. जाता है, वह यह है कि. ,सध-शासन,की कल्पना - हमारे 
इतिहास्ा|और परसपयञओ केःक्िकुद जाती है |" जैसा, कि लॉर्ड फ़िलीमोर ने॥ 
१६, ज़ूत, (१8२४० े हाउप्त आफ, लॉस के अपने भाषण में .कहा, “क्या वे 
लोग ( जो सघ-शासन्‌ का समर्थन, कर रहे हैं). भारतवर्ष के लबे,,इतिहास से 
कही भी; संघवद्ध होने,की पद्त्ति;पाते; हैं ! क्या वे सोच, सक्ते,हैं ,कि जटिल 
पद्धतियी द्वारा, चुनी गई घारा-सभाझों और गन्ननूर जनुरल, के विशेषाधिकारों की 
महू; भूल-अलैया भारतीय, परिस्थितियों, मे,पांज, वक्त भी द्विक सकेगी, १”. सघ- 
शासन तिःसन्देह एकु:जटिलू शासन्‌तृन्न/है,-और ,,उसकी यह ज़बिलिता और 
पेच्ीदगी, वैधानिक विगुनणणोंआऔर सतलन-काऊ ग्रशल, +छत्ता , के, जंद्वारे की 
कृट्िनाइयनां, ये सब तथ्य सके प्वि्द्ध|व्ार-बार प्रकेह्यफ़ (जाते हैं |, वृह कहा 
ज़ाता है।कि यदिःओऔरकोई क़ाइणुछाएकी/आजञत़ा के मांगें ताथुफनु्ी-हन्रा 
तो हसक़ी/इ फ्ेचीदरगीछी उत्ते[ख़त्म,कर-हैगुति ॥ए पं कक कक 7७ के! 
अम्मा गे, ढेश' मे सुघू-शास॒त्त/क्की उ्थापन्ा>जे विर्शधानत|- से तीन लाते 
कही जाती हैं--- ह | ह हिछ [5 
[४ 9 सेघ;शासत्त जातक राष्रीग्ता;के ब्िक्काज से जामठउपरिगतकीगा | 
(श्सेत च्‌हं ब्रिदिश: भारत व्‌ देशी -राज़्य दोनों को एक: साय दासमन्वित+ करके के 
। ४77 अपने:प्रयत्न/मैं८कोनों फक्े वैधानिक्रान्िकास मेझ्रकावट:पैदाउकरे देगछ्ञाए 
(28) उन्नसे, सतना ओओए प्रज्ञावंत- केस चिता विकायएमें/ मी: वाघार पढ़ेग्रील 
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१६३५, के संघ-शासन का आयोजन तो मानो इन तीन बादों' 'को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए ही किया गया था । उससे राष्ट्रीयाा की भावना के अवरुद्ध 
होने और प्रातीयता की भावना के विकसित होने की पूरी समाव्नना 'थी । उसमे 
देशी राज्यों का उययोग ब्रिटिश भारत के वैधानिक विकास के मार्ग में रुकावट 
डालने के लिए, किया गया था| यह मी निश्चित है कि यदि उसे अमल में 
लाया गया होता तो उससे भारतीय स्वतन्त्रता और प्रजाठन्त्र' दोनों को बड़ी 
क्षति पहुचती । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए. लॉर्ड फिलीमोर नें हाउस 
ऑफ लॉर्डस के अपने उपर्युक्त भाषण में पूछा था,“'क्या संघ शासन के बिना आप 
आजादी की कल्पना कर ही नहीं सकते १ भारतवर्षके समस्त वैधानिक विकांसं की 
सकुचित-सीमाबद्ध दिशा में मोड़ देने के लिए क्यों सरकार इतनी व्यग्र'है १ ' कया 
उसका कारण यह नहीं'है कि वह डरती है कि भारतीय राजनैतिक विकास को' थदि 
प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया गया तो वह उसके वैगका' सामना' नहीं कैर'सकेगी[” 
परन्तु, इस प्रकार की आलोचनाओं का लक्ष्य प्रधानद: १६३४का शासन॑-विधांन 
था। १६३५ की शासन-योजना को ही सघ-शासन' की 'सीमा 'नहीं माना जा 
सकता । उसे तो सघ-शासन का नाम देना भी एक महत्वपूर्ण वैथांनिक प्रयोगेका 
अपमान करना है| जे०सी० मॉर्गन ने १६३५ शासन-विधानके सबंध में लिंखी 
था--“दूसरे सभी सघ-शासनों में कानून बनाने वाली शक्ति अधिकप्से-अधिक 'दी 
भागों में बदी रहती है--एक ओर तो केन्द्रीय धारासभांए इस काम "की करती 
हैं, और दूसरी ओर राज्यों अथवा प्रा्तों की 'धारासभाओं पर! उसका उत्तरदायित्व 
रहता है, सत्ता का बय्वारा शासन को निर्बल तो बनाता हीं'है। पर'उसे! जिंतने 
अधिक मार्गों में बाठ जाए, शांसन'की' निर्वर्लतां उतनी ही भात्रा' में 'बंढ जाती 
है। ह्ाइट पेपर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा तहसं“महस!की' सीमा 'की स्पर्श करंता'है'। 
'उसमें सत्ता'दो मार्गों मे नहीं; 'कंम!से-कर्म' ६/मा्गी/' भें! बाही 'शहे हे! “उन 
प्रत्वावों के अनुसार; प्रत्येक भारतीय'की ६, 'बल्कि ७, 'विभिन्‍्न, !'ओऔर!/प्रायः 
सघर्ष-शील, कानून बनाने वाली शक्तियों के अन्तर्गत रहना होगा; जिनमें 'से।तीन 
तो गवर्नर*जनेरल के बहुमुखी 'व्यक्तिस् में ही केन्द्रित होंगी, जिसका परिणाभ'थह 
होगा कि 'गवनंर-जनरल "को अपने मन्रियों से सहमत होने में! तो !-कंठिनाई'पढ़ेंगी 
ही,'सैय अपने से मी संहंमत हो 'पांना उनके लिंए सदा! संभंव पही हो सकेगा]? 
यहाँ हमें यहं बात स्पष्ट समझ लेमी चाहिंएं कि! अँपने 'देश के" संघशांसन की 
थोजना हमें'१६३४७ के एक्ट''के ' अतुसोर ' नहीं बनना! है' ।" उससे! बिल्कुल 
सवतेन्त्र, और धुत अंशो' में विपरीत! सिद्धाती पर ही हमे' एक संफेल” भांरेतीय 
स६-शसित का निर्माण कर सकते! हैं पत्ता +० कसा ॥5 का है ह फ] 
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सघ-शासन की स्थापना के पक्त मे ये तीन बातें उपस्थित की जा सकती हैं-- 
( १ ) हिंदुस्तान की विभिन्‍न समस्याओं का एक मात्र निदान हम सघ-शासन मे 
ही पा सकते हैं । “ 
( २ ) वैधानिक स्थिति कुछ मी हो, देशी राज्यो की राजनीति पर ब्रिटिश भारत 
की राजनेतिक बिचार-घाराओ का प्रमाव पड़ना अवश्यमावी है | 
( ३ ) सघ-शासन की हमारी प्रारम्भिक योजना यदि दोषपूर्ण भी हुई तो वैधानिक 
अदालतो द्वारा समय-समय पर दिए, जाने वाले निर्णयो से उसके सुधरते 
जाने की आशा है । 
भारतीय परिस्थितियां मे सघ-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह बात तो 
हमारे इतिहास की समस्त सास्कृतिक आधार-भूमि--केन्द्रीकरण और अकेन्द्रीकरण 
के एक अ्रनोखे सठुलन--से ही स्पष्ट होजाती है। सर मॉरिस ग्वायर के शब्दों 
में, सघ-शासन “एक ऐसा आयोजन है जो एक बड़े पैराए पर ससार के वूसरे 
भागों मे एकता व विविधता के बोच सामजस्य स्थापित करने, और स्थानीय 
निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, 
जिसमे विभाजन और अकेन्‍्द्रीकरण की प्रवृत्तियो को रोक रखने की शक्ति हो, 
सबद्ध करने मे सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है |? जो प्रयोग एक बडे 
पैराए पर, संसार के दूसरे भागो मे सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों 
का सामना नहीं कर सकेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नही देता। 
देशी राज्यों का सघ-शासन में ले आना भी, एक लबे असे में उपयोगी ही सिद्ध 
होगा । ब्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों के बीच. आज जो राजनैतिक दीवारें 
हैं वे कृत्रिम हैं। उनकी समकक्ष वैचारिक और सास्कृतिक दीवारे कही हैं ही नहीं । 
सघ-शासन मे देशी राज्यों का शामिल होना आरभ में कुछ कठिनाइया तो 
उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योकी राजनैतिक जाश्ते अधिक गंतिशील 
बनेगी, और हमारे सामूहिक राजनैतिक विकास में एक बोझा बनने के स्थान पर 
देशी राज्य उसमें सहायक बन सकेंगे । सर तेज बहादुर सप्रू के शब्दों मे, “संघ- 
शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक सामान्य कार्य-क्षेत्र मे ब्रिठिश- 
भारत और देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम वो 
यह होगा कि देशी राज्यो के आज के स्वेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक " 
शासन मे, जिसमे जनता के अधिकारों की परिभाषा व गणना की गई हो, और 
उन्हे पूरा संसक्षण मिला हो, परिवत्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा |? सघ- 
शासन के पक्त मे यह भी एक प्रबल दलील है । अ्रत में, यह भी एक निविवाद 
ठथ्य तो है ही कि सघ-शासन एक जीवित शासन-तत्र है। हम सयुक्त-राज्य 
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अमरीका का शआ्दर्श लें, अथवा कनाड और आस्ट्रेलिया के सघ-शासनों का 
उदाहरण, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश मे संघ-शासन की अरनी एक प्रवृत्ति 
होती है, उसके विकास का एक निश्चित सा्ग॑ अपने-आप बन जाता है, और 
समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसकी सत्ता के विभाजन 
की ऊपर से दौखने वाली कठोर वाह्मरेखाओ मे धीरे-धीरे परिवर्तन 
<होता रहता है। 
इस सबंध में दो और बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं। एक तो यह कि 
अन्य शासम-तन्त्रों की तुलना मे सघ-शासन के कुछु कम शकिशाली होने की 
धारणा वर्तमान महायुद्ध में निमु ल सिद्ध हो चुकी है। यह कल्पना कि साव॑- 
भौम सत्ता के दो भागों में बट जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्बलता 
ञआरा जाएगी एक भ्रामक कल्पना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्रों को सबसे 
अधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन- 
सूत्रों का सगठन सघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है । इसका कारण 
यह है कि सघ-शासन की कार्य-पद्धति साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, 
परतु युद्ध के दिनो में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। साधारणतः केन्द्रीय 
शासन का कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशेष परिस्थितियों में, बड़े 
आर्थिक सक्द अथवा युद्ध के अवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी आवश्यक 
अगो को अपनी परिधि में ले आता हे। सघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता 
यही है कि वह अकेन्‍्द्रीकरण की प्रवुत्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के बीच 
एक सामजस्थ की स्थापना करता हे। उसे राष्ट्रीय शक्ति को छीण बनाने का 
कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है। इसी प्रकार की एक दूसरी 
भ्रामक कल्पना, जो साधारणुतः प्रचलित है, यह है 'कि सघ-शासन हमारी 
ऐतिहासिक परमणराश्रों के विरुद्ध जाता है। सच तो यह है कि हमारा चिगत 
इतिहास और वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिया दोनों ही सघ-शासन की आब- 
श्यकता को पुष्ठ करते हैं। 
हिन्दुस्तान में सघ-शासन की सभी आवश्यक शर्तें मौजूद हैं। उसके सभी 
प्रदेश मौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से सब॒ड्ध, हैं। उन सबकी सामान्य ऐतिहा- 
सिक परम्पराए हैं, और सास्कृतिक कृतियों का एक लम्बा सामान्य इतिहास है | 
उनकी आर्थिक आवश्यकताए सामान्य हैं | आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकता की 
हब आकाज्षा है। इसके साथ ही अपना व्यक्तित्व और अपनी स्वतन्नता 
बज हक मी है। अस्तिम-नहुसख्यक प्रार्ं में इस बेचैनी ने 
? (२ अन्य प्रातों में मी वह मौजूद है ही। आज की 
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इन * परिस्थितियों में संघ-शासन हमारे लिए अनिवार्य बन गया: है । पर उसमें 
कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी ऐतिहासिक परम्पराओं के विरुद्ध जाती हो। 
संघ-शासन की वर्तमान कल्पना तो ससार की 'राजनीति में 'ही. एक नवीन प्रयोग 
है, पर कुछ शिथिल ' प्रकार के सघ समय-समय पर हमारे देश में बनते रहे. है, 
बल्कि यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि हमारे बहुत से साम्राज्यों में भी बहुत 
अंशों तक साम्राज्यलल कम और राज्य-सघ की भावना अधिक थी। प्रत्येक 
साम्राज्य के अन्तर्गत प्रायः बहुत से स्वतन्त्र राज्य रहते थे, और आन्तरिक 
शासन मे इन राज्यों को प्रायः सपूर्ण स्वतन्त्रता मिली होती 'थी। यह कथन 
मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्यों के लिए. भी उतना ही सच है जितना मुशल-साम्राज्य 
के लिए | मुग़ल-साम्राज्य के बाद मराठा-शक्ति का संगठन जिन सिद्धान्तों पर 
हुआ उनमे और संघ-शासन के आधार-भूत सिद्धान्तों में बहुत ही अधिक 
सादश्य है। पूना' की केन्द्रीय सरकार और होल्कर, सिधिया, भोसले ओर 
गायकवाड की प्रान्तीय सरकारों के आपसी सम्बन्ध बहुत कुछ इसी आधारः-पर 
बने थे ; उन्हें सघबद्ध रखने के पीछे मराठा-पद-पादशाही की भावना वैसी ही 
प्रबल थी, जैसी आज के सघ-शासन मे राष्ट्रीयता की' भावना होगी । 
अन्य संघ-शासन : स्विज्रलैण्ड और रूस (१ 

'सघ-शासन के आधार पर प्रस्थापित ' भारतीय प्रजातन्त्र का मान-चित्र 
खीचने के पहिले हम यह देखने का प्रयत्न करें कि ससार के अन्य देशों ने 'इस 
समस्या को केसे सुलभाया है । इस अध्ययन मे में ससार के केवल दो देशों का 
उदाहरण पाठक के सामने रखना चाहूँगा, जिनमें मार्तीय परिस्थितियों से' बहुत 
अधिक समानता है। वे हैं--स्विजरलैण्ड और सोवियट'रूस | स्विजरलैण्ड में 
कुछ ऐसी' परिस्थितिया हैं जो जातिगत और सांस्कृतिक एकता के राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध जाती हैं । देश फी थोड़ी-सी'आबादी तीनःविभिन्‍न 
भाषा-भाषियों में बटी है; इसके अतिरिक्त, कई प्रदेशों में स्थानीय 'बोलियों का 
व्यवहार भी प्रचलित है। इन विभिन्‍न भाषा-माषियों की संस्क्ृतियाँ भी. एक 
दूसरी से जुदा है, और इससे भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण और गम्मीर बात यह है कि 
भौगोलिक स्थिति भी' भाषा और संस्क्ृति कीः'इस विभिन्‍नता को पुष्ट' करती 
है | 'स्विजरलैण्ड 'केः विभिन्‍न कैन्टन स्पष्ठठः विभिन्‍क'भौगोलिक 'प्रदेशों, मे. बटे 
'हुए, हैं: 'ठिलिनो बिलकुल/ही 7इठलिपन-भाषा-माषी | प्रदेश है; जिसीवा, चॉड, 
न्यूरैयल, वैले;शुद्ध।फासीसी हैं; अत्या।-कई /अदेश 7सपूर्णतः “जर्मन- हैं-॥*इन 
अदेशों के'मिवासियो। के लगभग “उतने” ही।निकट सास्कृतिक- सम्पकत-इटली)फांस्त 
और जर्मनी क्री अनढा।मे हैं॥/जितनेःआपतस में ॥ इनमें- तीम प्रामिक्र्मतमेद व्भी 
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हैं ही। कुछ प्रदेश प्रधानतः प्रोटेस्टेण्ट हैं, अन्य प्रधानंतः रोमन केथोलिक | 
स्विजरलैण्ड के इतिहास में धार्मिक सघर्पों कभी कमी. नहीं रही; और धार्मिक 
भेद भाव की प्रतिक्रिया आज भी बहा के राजनैतिक दलों के सगठन पर्र बिल्कुल 
ही स्पष्ट है। पर, इन विविधताओं और मंतमेदो के बावजूद भी, स्विजरलेशड 
की जनता राष्ट्रीय.एक्ता और देश मक्ति की ऐसी” ज्वलत भावना का विकास 
कर सकी है जिसकी समानता ससार के अन्य किसी देश में नहीं'है | 
लाई ज्राइस के कथनानुसार, “आधुनिक प्रजातन्त्रें! में जो थोडे से सच्चे 
प्रजातन्‍्त्र हैं, उनमें स्विजरलैण्ड का स्थान सर्व प्रथम है । उसमें किसी मी अन्य 
देश की तुलना में प्रजाठन्त्रात्मक सिद्धातों पर स्थापित संस्थाओं की विविधता 
कहीं अधिक है | ** * सबसे बढ़ा सबक जो स्विजरलैए्ड हमे सिखाता है, चह 
यह है कि किस प्रकार ऐतिहासिक परम्पराएं और राजनैतिक सस्थाए, मिल कर 
साधारण व्यक्ति मे, एक अभूतपूर्व रूप से, उन सब गुणों की सृष्टि कर देती 
हैं जो उसे एक अच्छा नागरिक बना देने के लिए. आवश्यक ईं--कुशाग्र बुद्धि, 
संयम, समझदारी और समाज के,प्रति कर्ततव्य.की भावना। स्विज्ञस्लैण्ड “की 
इसमें सफलता मिली है, इसी कारण वहा ॒प्रजातन्त्र ससार के अ्रन्य किसी भी 
देश की तुलना में कहीं अधिक प्रजातन्नात्मक है ।?* आनॉल्ड जूक॑र ने इसी 
सम्बन्ध में लिखा है--“धार्मिक और भाषा-सम्बन्धी, विभिन्‍नताओ, ओऔर 
आन्तरिक मतमेदों के बावजूद भी, प्रत्येक युग में स्विजरलैण्ड की कानूनी और 
नैतिक एकता अधिक सशक्त बती है। आज प्रूरोप में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है, 
जिसमें राष्ट्रीय एकता ओर देशभक्ति की भावना उतनी गहरी हो जितनी स्विजर- 
लैण्ड'में | एक ऐसी दुनिया में, जो जाति औरभाषा के आधार पर राजनैतिक 
आत्मनिर्णय' के अधिकारुकोी बार बार दोहराएं जाने से धक्र, गईं-हो, 
स्विजस्लैणड इस ब्रात-का एक शानदार।उदाहरु्ण हमारे सामने रखता।है किर्ड्स 
सिद्धान्त के खुले प्रिरोध में किस अकार शज्य क्री भाषज्ा औराएरंप्रीय देशभक्ति 
एक/झ्षाथ प्रश्नय्राग्पा।सकक्े:हैं |? ९ | ॥॥ १) ल्‍0 ॥ ७४४ पी ४ पठार 
५० यह स्रव कैसे संभ्तेज्ठुआ १ इसका/छेक'ही।पन्तर हो, छकता है; औौरान्वह 
है संघाशासन ।,। हिजसलैएडपमें सावंमीस- संत्तातकेतकाठक्ाके पाणक्त ।फैसरी सी 
दृष्टि आल. ले।. शासन की झूलभूत कत्ताकेल्रीक सपकार के उक्षावप्े।हि ।उउम्नके 
नियत्रण में जो धमुखतविश्नाग्र हैं।।वेहिं: विदेशी मीचि ।छो४-एपत्ति फौऱ्युदे:फे 
प्रश्नों स्वधी,इसंकेक्ाबिरिक्त; जे. पेसे पआार्थिक्ःऔराप्याप्राहरसदंधी पप्रईन ही 
फल नश्माईस जग ०७४:४ फ़िडेशोए पोचटासकासाफ्रिपज पूहिए इेत 9 फल धर 
) "बैनीपि०फटएज्ायाकअर्फ फयाशाफ्रो प्त्0ए0,घु ० हंपग)। 
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जिनका सब्रध सारे देश से है, जैसे मुद्रा! आने-जाने के साधन, व्यापार, वजन 
और तौल, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण आदि, वे भी केन्द्रीय सरकार के 
नियत्रण में ही हैं। यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का अ्धिकार-स्षेत्र धीरे- 
धीरे बढ़ता जा रहा है। उसने टेलीफ़ोन और वायरलैस के साधनो, और रेल के 
शासन, को अपने अन्तर्गत ले लिया है। उसने अपनी श्राय को बढ़ाने के 
उद्देश्य से कई नए टैक्‍्सों की स्थापना कर ली है। पर इसके साथ ही विभिन्न 
प्रदेश ( (:४70075 ) अपनी सार्वभौमता भो सपूर्ण रूप से सुरक्षित रख के 
हैं। शासन के कुछ आवश्यक तत्त्व, जैसे शाति और सुब्यवस्था की रक्षा, 
सार्वजनिक इमारतों और सडकों आदि का निर्माण-कार्य, चुनाव और स्थानीय 
शासन का प्रबंध आदि, आज भी सपूर्णतः प्रादेशिक सरकारों के आधीन ही हैं । 
केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र में भी विभिन्न प्रदेशों का प्रमुख हाथ रहता है। 
उदाहरण के लिए, कानूनों का निर्माण यद्यपि केन्द्रीय शासन के द्वारा होता है, 
पर उन्हे कार्य-रूप में परिणत करने का दायित्व प्रदेशों को है। इसी प्रकार 
केन्द्रीय शासन के सेना-सबधी नियम-अनुशासन आदि का पालन भी प्रादेशिक 
शासन द्वारा ही किया जाता है, और वही केन्द्रीय सेना के लिए. रंगरूट भरती 
करने ओर उन्हें सैन्य-शिक्षा देने का प्रबंध करते हैं। विधान के सशोधन में भी 
प्रदेशों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। केन्द्रीय शासन की शक्ति और सबद्ध 
इकाइयो की स्वतन्त्रता के बीच इस संपूर्ण सामजस्य के कारण ही खिजरलैेण्ड 
को आज ससार के देशों में इतना गोखपूर्ण स्थान प्राप्त है। 

यहा यह कहा जा सकता है कि स्विजरलैण्ड तो एक छोय-सा देश है, 
ओर उसका उदाहरण हिदुस्तान जैसे महाद्वीप के सामने रखना ठीक नहीं है | 
इसलिए हम सोवियट रूस का उदाहरण ले सकते हैं। अल्पसख्यक वर्गों की 
समस्या और विभिन्न प्रदेशों द्वारा खततन्रता की इच्छा हिंदुस्तान की अपेक्षा रूस 
में समवतः कहीं अधिक जटिल और तीम है | रूस मे लगभग (८४४ विभिन्न 
राष्ट्रीयताए हैं, जो १४७ विभिन्न भाषाओं और बोलियो का प्रयोग करती हैं, 
परन्तु बहा भी ये सब या्ट और राष्ट्रीयाए, जाति और धर्म, समाज और 
संप्रदाय सघ-शासन द्वारा एक सूत्र में बाध दिए गये हैं। वर्तमान महायुद्ध मे 
रूस का जो शानदार भाग रहा है, उससे यह धारणा तो 4श के लिए ख़त्म हो 
जानी चाहिए, कि सघ-शासन किसी प्रकार की राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में बाधक 
सिद्ध होता है। रूस में प्रत्येक इकार्द का अपना एक ,शासन-विधान है, अपनी 
घारा-सभाए और अपनी कार्यकारिणी-समितियां हैं, अपनी अदालते और अपना 
कोष है। उनकी सीमाए बिना उनकी स्वीकृति के नहीं बदली जा सकती | सघ- 


धउ 


रक। 


प्रस्तावित संघ-शासन : आधारभूत सिद्धान्त श्टुं) 


शासन से अपना संबध-विच्छेद कर लेने का भी उन्हें अधिकार है । इन राज- 
मैतिक इकाइयों का सगठन विभिन्न स्तरों पर किया गया है, कुछ बडे-बड़े 
प्रजातनत्र ( (0005९एए८०४ रि८एप्रंआा०5 ) हैं, कुछ उनसे छोटे 
( 4&प०/०0००7॥0प5 रि८७पं>८४ ), कुछ हमारे प्रातों के समकक्ष 
( 3ए८०००7०प४ ?70५77८2$ ) श्ौर कुछ राष्ट्रीय जिले (र४६०ा्श 
]0807८८७ ) भी हैं, जो अपने आंतरिक शासन में बिल्कुल खतन्‍्त्र हैं। परत 
इसके साथ ही केन्द्रीय-शासन को वे सब अधिकार प्रास हैं जो देश की शक्ति 
को बढाने के लिए आवश्यक हैं | विदेशी नीति, युद्ध और संधि, फौज और 
जहाजी वेड।, विदेशी व्यापार, आवागमन के साधन, डाक और तार, मुद्रा, बैंक, 
न्याय, नागरिकता आदि विभाग केन्‍्द्रीय-शासन के लियन्नण में हैं, और उसे यह 
शक्ति भी प्राप्त है कि वह आवश्यकता पडने पर ऐसे कानून बना सके जिनके 
द्वारा जमीन का उपयोग, प्राकृतिक साधनो का विकास, मजदूरों की समस्या, 
शिक्षा, साव॑ंजनिक स्वास्थ्य आदि पर भी उसका मौलिक अधिकार स्थापित किया 
जा सके। आशिक पुनर्निर्माश की राष्ट्रीय योजनाओं को प्रस्तावित और 
कार्यान्वित करने का समस्त दायित्व उस पर है ही। स्थानीय खतन्‍्त्रता के साथ 
एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के समन्वय के द्वारा ही, जो संघ-शासन का मूल-सत्र 
है, सोवियट रूस आज के विश्व में अपनी वर्त्तमान स्थिति को प्राप्त कर सका है । 
(आ) भ्रस्तावित संघ-शासन ; आधारभूत सिद्धान्त 

केवल यह निश्चय कर लेना ही कि वत्तमान भारतीय परिस्थितियों में संघ- 
शासन द्वी सबसे उपयुक्त सिड हो सकता है काफी नहीं है, हमें उसके आधीर- 
भूत सिद्धान्तों का भी निर्णय करना होगा, और उसकी रूप-रेखा के सबंध में भी 
कुछ निश्चित विचार बनाने होंगे, सघ-शासन की एक विशेषता यह है कि उसमें 
केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारो के बीच सत्ता का बड़ा स्पष्ट बठवारा रहता है। 
परन्तु, इस बटबारे की स्पष्टता के बावजूद भी बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं 
जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद की गु जाइश रह जाती है। इन अव्यक्त, 
बचे-खुचे अधिकारों ( 7८&00279 9०७८४ ) का प्रयोग कहीं दो केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दिया जाता है, और कहीं प्रातीय सरकार को । सघ-शासन की 
प्रमुख प्रदत्ति का कुकाव दूसरी ओर है। प्रायः प्रत्येक अच्छे सघ-शासन में 
इस प्रकार के अधिकार म्रातीय सरकार के हाथ में ही रहते हैं। सयुक्त-राज्य 
अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्िजरलैणसड आदि सभी देशों के शासन-विधान उपयुक्त 
कथन की पुष्टि करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध प्रायः 
यह बात कही जाती है कि उन देशों और हममें एक बडा अन्तर यह है कि जब 


5 बी 


श्दद्‌ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


कि उनमें से अधिकांश में कई छोटे-छोटे राज्यो ने अपने खतत्त्र व्यक्तित्व को 
खोकर संघ-शासन का निर्माण किया, हमारे यहां इन इकाइयों के खतन्त् 
व्यक्तित्व बनने के बहुत पहिले अखिल देश का एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व मौजूद था । 
ऐसी परिस्थितियों में यद सिफारिश की जाती है कि हमारे देश के प्रस्तावित 
शासन-विधान मे विभाजन के बाद बच रहने वाली यह अव्यक्त सत्ता 
(7८8 तएथ०-ए 90७27) केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही सौंपी जानी चाहिए | 
कनाडा में ऐसा है भी, पर, जहां तक कनाडा का प्रश्न है, हमें दो बातों 
पर ध्यान रखना है। एक तो यह कि इस सम्बन्ध मे कनाडा अपवाद है, वह 
सघ-शासन के सामान्य अ्रनुशासन मे नही आता | दूसरे, कनाडा की स्थिति 
ऊपर से देखने मे अन्य देशों से मिन्न होते हुए भी मूल-रूप मे उनसे मिन्न नहीं 
है | जब कि अमरीका के संयुक्त राज्य व अन्य देशों में यह श्र्वाशष्ट सा प्रांवो 
को दी गईं है, पर अदालतों ने अपने वैधानिक निर्ण॑यों से केन्द्रीय सरकार की 
अधिक-से-अधिक सशक्त बना दिया है, कनाडा मे इस सत्ता के केन्द्र के पास 
रहते हुए. भी अदालती निर्णयों की प्रनृत्ति प्रांती को सशक्त बनाने की है । इस 
प्रकार कनाडा और अ्रन्य देशों की वस्तु-स्थिति मे विशेष अन्तर नहीं है। इस 
सम्बन्ध में हम १८०० से १८२४ ई४ तक अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ 
जस्टिस मार्शल के “निहित शक्तियों के सिद्धान्त” (६6 80८६४॥७ रण 
70]026 90७८:४) को ध्यान में रखते हुए. यह निर्णय कर सकते हैं कि यह 
अलशिष्ट सत्ता उन अधिकारों के सबंध मे, जो केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आते 
हों, केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे, व इसी प्रकार उन अधिकारों के सम्बन्ध मे, 
जो प्रातीय शासन में निहित हो, उसका प्रयोग प्रातीय सरकारो के द्वारा किया 
जाय | इस सिद्धान्त को मान लेने पर अवशिष्ट सत्ता का क्षेत्र कुछ सकुचित 
तो अवश्य हो जायगा, पर फिर भी बहुत से ऐसे अव्यक्त अधिकार रह जाय॑गे, 
जिनके सबंध मे यह निश्चय करना जरूरी होगा कि उनका प्रयोग किसे सौपा 
जाय। मैं समभता हूँ कि उन्हें, बिना किसी हिंचकिचाहट के, परंतीय सरकारों 
के ह्वथ मे सौंप देना चाहिए, | जबकि विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सबधी सभी 
अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होंगे, और निहित शक्तियी के सिद्धातः को 
क्रियात्मक रूप देने का दायित्व भी केन्द्रीय वेधानिक अदालत को ही होगा, तब 
इसके संबंध मे हमे विशेष चिंतातर होने की झ्रावश्यकरता नहीं है। हमारे देश 
के प्राव स्वय ही इतनी बडी राजनैतिक इकाइया हैं, और उनमें से अधिकांश का 
अपना सांस्क्रतिक व्यक्तित्व अपने पीछे इतनी बडी ऐतिहायिक परम्पयओ को 
लिये हुए है, और उनमें से कुछ की आत्मनिर्यय” की माग श्राज भी इतनी 


प्रसावित संघ-शांसन + आधारभूत सिद्धान्त शै८७ 


प्रबल है, कि उन्हें प्रत्येक सघ-शासन में शामिल होने वाली इकाइयों के नैसर्मिक 
अधिकारों से वचित नहीं रखा जा सकता । गम 
इस सबंध में सघ-शासन की मूल प्रद्ृत्ति को एक बार फिर स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है। बात साफ और सीधी होनी चाहिए । दुनिया के सभी देशो में 
सघ-शासन की म्रइृत्ति केन्द्रीय शासन के अधिकारों को बढाने की ओर है । यदि 
हिंदुस्तान में सघ-शासन की स्थापना हुई तो यहा भी इस ग्रद्मति को अनिवायतः 
प्रोत्ताहन मिलेगा | इससे हमें किककना नहीं चाहिए। सघ-शासन (#&१९:2)) 
और केन्द्रीभूत ( (7६879 ) सरकार में अतर यह है कि सघ-शासन श्रकेन्द्रो- 
करण की खस्थ प्रद्ृत्तियो को निदत्साहित न करते हुए, उन्हें आवश्यकतानुसार 
बढावा देकर भी, उन सब तत्वो का सरत्षुण कर लेता है जो एक सशक्त केन्द्रीय- 
सरकार को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । केन्द्रीभूत सरकार अकेन्द्रीकरण 
की, खसथ अथवा अखसथ, सभी प्रवृत्तियों को कुचलती हुई आगे बढ़ती रहना 
चाहती है, चाहे उसमें यह खतरा ही क्यो! न हो कि किसी दिन श्रकेन्द्रीकरण के 
ये कुचले जाने वाले तत्त्व उसके विरुद्ध बगावत कर दें और उसकी स्थिति को ही 
जड-मूल से समाप्त कर दें। सघ-शासन एक व्यवद्र-कुशल शासन-तत्न है, वह 
विश्टखलशील तत्तों की जान-बूक कर अपना शन्नु बनाने में विश्वास नहीं 
रखता, पर उसमें केन्द्रीकरण की प्रद्नत्ति के संरक्षण पर भी पूरा जोर रहता है । 
सघर-शासन की इस मूल-प्रद्कत्ति से उसके विरोधी भली-भाति परिचित है, और 
इसी कारण एक ओर तो पाकिस्तान के समर्थक उसकी भर्त्सना करते हैं, और 
दूसरी ओर देश को खण्ड-खण्ड, कर देने की अगणित योजनाओं के कट्टरपथी 
अग्रेज विधायक उससे वच निकलना चाहते हैं। इन दोनो दलों का मुख्य 
आक्रमण हमारे देश में एक सशक्त केन्द्र की स्थापना पर है। पर, प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों के लिए जो हेय और अवाछित है, वही तो आज हमारा प्रिय और 
अभीष्सित है। हमें केवल शब्दों की मरीचिका में भठकना तो है नहीं, हमे तो 
अपने देश के लिए एक महान्‌ भविष्य का निर्माण करना है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति मे अग्रगण्य और अ्रर्थनीति मे स्वयमावलम्बी और एक महान्‌ देश का 
रूप देना है, उसके लिए शाव्दिक आडम्बर से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रीय अथवा 
सास्कृतिक आत्म-निर्ण॑य अ्रथवा सार्वभौमता के आकर्षक और अआमक सिद्धातों 
को चुपचाप मान नहीं लेना होगा, उनका बौद्धिक विश्लेषण करना होगा, और, 
उन्हें एक ओर तो समस्त देश की आवश्यकताओं और दूसरी ओर उसकी 
आधारभूत इकाइयों के हिताहित से सश्लिष्ठ करना होगा । इस कारण मुझे यह 
कहने में सकोच नहीं है कि मारतीय सघ-शासन आज की भारतीय राजनीति के 
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प्रतिक्रियावादी पक्ष की भाव-प्रवण उद्घोषणाओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा । 
जहा तक सघ-शासन(726९7०४४४07)ओ्रीर राज्य-सघ ((>07००७7४४०7) 
मे चुनाव का प्रश्न है, हमारा निश्चित मत सघ-शासन को ही मिलना चाहिए। 
राज्य-सघ, जहा प्रत्येक सदस्य समष्टि से अधिक अपनी सावंभौसता के लिए 
चिन्तित रहता है, आज के युग और उसकी जटिल "आवश्यकताओं मे एक 
असबद्ध-सी कल्पना है। कूपलैण्ड आदि भी अपनी योजनाओ्रों को उससे कुछ 
ऊ चे स्तर पर ही रखते है, यद्यपि उनके वास्तविक रूप को समझ लेने पर उनका 
खोखलापन स्पष्ट होजाता है । पाकिस्तान एक देश मे, जिसे भौगोलिक स्थिति, 
आशिक साधनो, रक्षा संबधी आवश्यकताओं और सास्कृतिक परम्पराश्ों ने एक 
राजनैतिक इकाई बनाया है, दो सघो की स्थापना कर देना चाहता है। ये दोनों ही 
मार्ग देश के बल को कम करने की दिशा मे जाते हैं | सघ-शासन ही एक ऐसा 
प्रयोग है, जो देश की शक्ति को कम नहीं करता | कई देशों के इतिहास से हमे 
पता लगता है कि केवल वही राज्य-सघ्र॒ अपने को कायम रख सके है, 
जिनका विकास, बाहरी दबाव अथवा आन्तरिक आवश्यकताओं के कारण, सघ- 
शासन की दिशा में हो सका है। अन्य सभी राज्य-सघ बहुत शीघ्र दूटकर 
अलग-अलग इकाइयो मे बंठ गए है । अमरीका का सयुक्त राज्य, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, स्विजरलैण्ड, सोवियट रूस, सभो” का विकास इसी पद्धति से हुआ 
है, ओर इन सब मे केन्द्रीय-शासन की शक्ति लगातार बढती गई है । 
सत्ता का बंटवारा : रक्षा और विदेशी नीति 
सत्ता के बटवारे के'सबंध मे, में समभता हूँ! इस सिद्धान्त पर चलना ठीक 
' होगा कि उन अधिकारों को छोडकर जिन्हे केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखना 
अत्यन्त आवश्यक होगा, शेष सब अधिकार प्रातीय सरकारो के हाथ भे रहेंगे | 
इस सबंध मे सप्रू कमैटी के इस सुझाव को मान लेना चाहिए कि केन्द्रीय 
अधिकारों की सख्या कम-से-कम हो, ओर ये अधिकार मुख्यतः ऐसे हो जो, 
विदेशों से हमारा सबंध स्थापित करते हो। 'मैं तो * समझता हूँ कि 
सप्र-कमैटी ने केन्द्रीय सरकार के जो अ्रंघिकार प्रस्तावित किये हैं, उनमें भी कमी 
की जा सकती है । परन्तु, वे 'कम-से-कम” अधिकार क्या हों, और किस आधार 
पर उनका चुनाव क्रिया जाय १ इस सबंध में यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान 
की मूल एकता के सरक्षण की भावना में हमे वह आधार मिल सकता है | 
कुछ भी हो पर देश की यह मौलिक एकता विश्टखल न होने पावे, यह संघ- 
शासन का ध्येय होना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से हिंदुस्तान के 
लिए, इस एकता की कायम रखना ज़रूरी है ही । इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक 
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दिखाई देता दे कि हिंदुस्तानकी एक रक्तानीति और एक ही फोज होनी चाहिए। 
दूसरे शब्दों में, रक्षा और विदेशी सवधो मे अतिम अ्रधिकार केन्द्रीय शासन को 
ही दिये जाने चाहिए। रक्षा के अन्तर्गत फौज, जहाजी बेढ़ा और हवाई जहाज 


तीनो आ जाते है । इन सब पर सपूर्ण नियन्रण केन्द्रीय सरकार का ही खझना 
चाहिए | 


रक्षा और विदेशी नीति के सवध मे समझौते की गु जाइश गहीं है । आज 
की अव्यवस्थित और अखिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रक्षा का प्रश्न सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। प्रशात महासागर में शक्ति की राजनीति के खुले सघर्ष से 
हिंदुस्तान का दायित्व और भी बढ गया है | अनुमान तो यह किया जाता है कि 
भविष्य के महायुद्ध का मुख्य केन्द्र प्रशान्तमहासागर में होगा, उसमें हिंदुसानका 
महत्त्वपूर्ण भाग लेना श्रनिवार्य होगा, ऐसी स्थिति मे हिंदुस्तान की अपनी सैत्य- 
शक्ति को अधिक-से-अधिक और सुसड्ठितु रखने की आवश्यकता है। उसे 
प्रातीय शासन के हाथो सोाप देना राष्ट्रीय आत्मध्ात के समान होगा | प्रातो को 
अपनी फौजें रखने का अधिकार भी हो तो भी केन्द्र का यह उत्तरदायित्व होगा 
कि चह उन्हें किसी प्रकार के आपसी संघ में न पड़ने दे, और उसे अपने इस॑ 
उत्तरदासित्व को निवाहने के लिए स्वय उन सब से अधिक सशक्त होना पड़ेगा । 
प्रातों के आपसी वैमनस्य को प्रोत्साहित न करने और केन्द्र ओर प्रांतों के बीच भी 
आवश्यक ग लतफहमियं को खडा न होने देने की दृष्टि से भी यही उचित जान 
पढ़ता है कि इस सवध मे अखिल, और अविभाज्य, अधिकार केन्द्रीय शासन 
को ही हो, वैसे, हमारे भावी विधान का आधार-भूत सिद्धात भी यही होना 
चाहिए कि केन्ध को कम-से-कम अधिकार प्रात हो, पर जो थोड़े से अधिकार 
उसे प्रास ही उनमे सपूर्ण सत्ता उसके हाथों में रे, देश की सत्ता की भावना 
ब विश्व की भावी राजनीति में एक अग्रगण्य स्थान पाने की आकाज्ञा, दोनों ही 
आज इतनी प्रवल है कि उनकी कीमत पर इन विभागों की सत्ता का विभाजन 
ऋलपना के प्रे की वस्तु हो जाता है।.., 

यदि हम ससार के दूसरे सघ-शासनो पर इृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि स्का 
ओर विदेशी नीति के विभागों पर प्रत्येक देश मे केन्द्रीय शासन का ही सम्पूर्ण 
नियन्त्रण है--क्योंकि यदि इन ज्षेत्रों पर भी केन्द्रीय सरकार का एकाधिपत्य न 
हुआ तो उसकी स्थिति का उपयोग ही क्या हुआ और क्यों सघ-शासन जैसे एक 
जटिल शासन-तन्त्र को खडा करने की आवश्यकता ही पड़ी ? जैसा कि अम- 
रीका के सघ-शासन के नियन्ता जेम्स मैडीसन ने कहा है, “विदेशी आक्रमण 
के विरुद्ध बचाव सम्य समाज के मूल उद्देश्यों भे से एक है। यह अमरीका के 
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सघ का एक उद्घोषित ओर आवश्यक लक्ष्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 
जितनी शक्ति की आवश्यकता हो, वह सब केन्द्रीय सरकार को सम्पूर्ण रूप से 
सॉप दी जानी चाहिए |? अमरीका की केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है। 
मनरो के शब्दों मे, “विधान के निर्माताओं ने यह निश्चय कर लिया था कि, 
चाहे जो भी हो, नई राष्ट्रीय सरकार के पास वे सब शक्तियां यथेष्ट मात्रा मे होनी 
चाहिए जिनकी सहायता से यह बाहरीं शत्रुओं और मीतर की अराजकता से 
देश की रक्षा कर सके ।!'” इसी कारण उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा को 
इस सम्बन्ध में बहुत बडी-बडी शक्तिया दे डालीं। युद्ध की घोषणा करने, 
फौजो की भत्ती व फौजियों को कील-काटे से लैस करने, जहाजी बेढ़े के सगठन 
आर सरक्षुण, जमीन और समुद्र की फ़ौजो के लिए नियम और अनुशासन की 
स्‍्वना, अर्द्ध-8गठित फौज (77779) का निर्माण, किलो और लडाई का 
सामान बनाने वाले स्थानों का नियन्त्रण, ये सत्र अधिकार अ्रमरीका के सयुक्त- 
राज्य मे केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को ही प्राप्त हैं। 
कनाडा और आस्ट्रेलिया का सगठन अमरीका की पद्धति प्र ही है । 
दूसरे, अभी यह निश्चित नहीं है कि युद्ध और सन्धि की वास्तविक और अंतिम 
शक्ति इन देशों को प्राप्त है भी या नहीं, परन्ठ, यदि हम दूसरे ढग के संघ- 
शासनों को भी-देखें तो हमे' इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन और समर्थन मिलेगा | 
ख्विजरलेण्ड मे रक्षा और विदेशी नीति के विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन 
है। प्रत्येक पुरुप-नागरिक को अपने उन्‍नीसवें वर्ष मे तीन महीने के लिंए, अनि- 
वार्य सैन्य-शिक्षा लेना पड़ती है, उसके बाद अगले बारह वर्ष तक प्रति वर्ष 
१३ दिन के लिए अपनी इस शिक्षा की पुनराच्त्ति के लिए उपस्थित होना पड़ता 
है। शिक्षा देने व निरीक्षण आदि का कार्य प्रादेशिक सरकारों के द्वारा किया 
जाता है, परन्त॒ सघ के सैन्य-विभाग के नियन्रण में, और उसके खर्चे का एक 
'भाग भी उन्हे सघ-शासन द्वारा दिया जाता है। सोवियट रूस में भी, इस 
बात के बावजूद कि फर्वरी १६४४ के विधान के अनुसार सघ के सदस्थ 
प्रजातन्‍्त्रो को अपनी सेना व विदेशी सम्बन्धों के विभाग खतन्‍त्र रखने का 
अधिकार दे दिया गया है, जहा तक राष्ट्रीय विदेशी नीति का सम्बन्ध है, 
'केन्द्रीय सरकार पर ही उसका दायित्व है, युद्ध ओर सन्धि के अश्नो पर केवल 
वही निर्णय दे सकती है, नये प्रजातन्त्र यदि संध मे शामिल होना चाहे तो उन्हें 
समाविष्ट करने या न करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है, आतरिक 
१--डब्ल्यू० बी० मनरो ; 7९ (30एशएशा7९7(0 0 ६76 एग्राएथ्त 
5६2४7:८5, प० ४५१ | 
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प्रजाठन्‍्बरात्म क प्रदेशों के सीमा-निधीरण अथवा उनके अन्तर्गत नये स्वशासित 
प्रदेशों की यृष्टि भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्मर है, इसके अतिरिक्ष 
राष्ट्रीय रक्षा और आन्तरिक शान्ति का संरक्षण भी उसी के सिपुद्द है | हि 
परन्तु यदि हम इस प्रश्न की गहराई में जाय तो हम यह स्पष्ट देख सब् 
कि रक्षा और विदेशी नीति के बिमारों में केन्द्रीकरण के होते हुए भी, प्रान्तीय 
सरकार के हसत्षेप की काफी गुज्ञाइश रद जाती है। इस सम्बन्ध में वैधानिक 
धाराश्रों को उद्धत करना तो सम्मव नहीं होगा, क्योकि सघ-शासन में प्रायः 
प्रान्तीय सरकार के अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती, उसमें तो यह मान 
लिया जाता है कि जो अधिकार स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार को नहीं सोप दिये गए. 
हैं, उनके उपयोग का समस्त अधिकार प्रातीय सरकार को ही रहेगा । अमरीका 
के सयुक्त-राज्य में विभिन्‍न 'राज्यो' को किसी अन्य देश से सन्धि अथवा सम- 
भौता करने का अधिकार नहीं है, और न शाति के अवसर पर फौजी या 
जहाजी बेडा रखने की इजाजत ही है, परन्तु, रक्षा-विभाग के लिए, उन्हें रुपया 
देना होता है, और इसलिए उसके शासन में हस्तक्षेप करते का अधिकार उन्हें 
मिल जाता है, फिर भी, अमरीका मे केन्द्रीकरण की मात्रा अन्य सघो की 
ठुलना में अधिक है। स्विज़्रलैण्ड मे सेना-विभाग का शासन व उसके लिए 
कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय शासन को है, पर उन अधिकारों का 
उपयोग प्रधानतः प्रादेशिक सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। विदेशी नीति 
का नियन्त्रण सघ की सरकार के हाथ में है, परन्तु प्रदेशों को एक सीमा तक, 
केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, विदेशों से समझौते करने का अधिकार है । 
अमरीका ओर स्विजरलैण्ड के विधानों में एक बडा श्रन्तर यह है कि जब कि 
अमरीका में देश की आन्तरिक शान्ति और सुब्यवस्था का उत्तरदायित्व भी, 
केन्द्रीय सरकार को है, और राज्यों में अशान्ति और अराजकता के फैलने पर 
उनकी प्रार्थना पर, और कभी-कथी अपनी इच्छा से भी, हस्तक्षेप करने का 
उसे पूरा अधिकार हे, खिजरलैण्ड में आन्तरिक शान्ति का दायित सम्पूर्णतः 
प्रादेशिक सरकारों पर ही है । फौजी नियमों का पालन भी उनके दवारा ही 
होता है, और वही केन्द्रीय सरकार की सेना की भर्त्ती और शिक्षा की 
व्यवस्था करती हैं। है 
सोवियट रूस में फर्वरी १६४४ के बाद से प्रान्तीय सरकारों को सेना व 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार दे दिये गए हैं। विधान में 
भरत्तावित सशोधनों को पेश करते हुए मोलोटॉफ़ ने कहा था, “प्रस्तावित सुधार 
का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हे। इसका अर्थ है कि “यूनियन! के प्रजातन्त्रों का 
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कार्य-क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जायगा, और उनके राजनैतिक, आर्थिक और 
सास्कृतिक, दूसरे शब्दों मे राष्ट्रीय, विकास को देखते हुए यह आवश्यक भी 
हो गया है | .यह हमारे अनेको राष्ट्री चाले सोवियट राज्य की यष्ट्रीय समस्या के 
व्यावहारिक समाधान की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है,'*' * 'परन्त॒, यह 
सुधार केवल हमारे प्रजातन्त्रों मे सगठन की भावना के परिणाम-स्वरूप ही संभव 
नही हो सका, वह इसलिए, भी समव हो सका कि हमने अखिल-यूनियन राज्य 
के क्षेत्र में मी एक अभूतपूर्व सगठन की भावना को विकसित कर लिया 
है ।?! इन सुधारों के साथ सोवियट राज्य ने निःसन्देह अपने विकास के एक 
नये युग मे प्रवेश कर लिया है। हमारे देश मे भी, राष्ट्रीय शक्ति के विकास के 
साथ-साथ, रक्षा और विदेशी नीति के क्षेत्रों मे अ्रकेन्द्रीकरण के प्रयोग किये जा 
सकेंगे। चिदेशी नीति के क्षेत्र मे तो आरम्म से ही प्रातों के दृष्टिकोण का 
प्रभाव सघ-शासन के विदेशी सम्बन्धी पर पड़ना अनिवार्य होगा। रक्षा के 
क्षेत्र में बाद भे जाकर वैसा अकेन्द्रीकरण सम्मव हो सकेगा, जैसा आज रूस भे 
हुआ है। परन्तु, यहा हम यह न भूलें कि रूस में भी यह अरकेन्द्रीकण कागज 
पर अधिक है, व्यवहार में कम | हिन्दुस्तान में भी यह सम्भव है, कुछ समय 
तक इन क्षेत्रों मे केन्द्रीय सरकार का ही एकाधिपत्य रहेगा, पर, श्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इस नीति में परिवत्तन 


तो होगा ही । 
आर्थिक पुनर्निमोण का प्रश्त 
रक्षा और विदेशी नीति के साथ आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न का भी बडा 
निकट का सम्बन्ध है । जैसा कि पिछले अध्यायो मे बताया जा चुका है, अप- 
रिमित आर्थिक साधनों और उनके समुचित विकास के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण 
की एक विशद योजना के बिना कोई भी देश आज की अन्‍्तर्राष्रीय राजनीति में 
अपने लिए स्थान बना लेने की कल्पना नही कर सकता | आज तो हम आर्थिक 
पुनर्निमाण की योजनाओं (९८०॥॥०)०८ एॉक)0778) के युग में जी रहे हैं | 
इस कल्पना का प्रारम्भ रूस की प्रथम पच-वर्षीय योजना ( १६२८-३२ ) से 
हुआ, इस योजना का ही यह परिणाम था कि रूस विश्व की राजनीति में अपने 
लिए एक अग्रगण्य स्थान बता सका, और १६२६-३१ के ससार-व्यापी आर्थिक 
संकट से अपने को सर्वथा मुक्त रख सका । उसके बाद से तो इस प्रकार की 
कई आध्िक योजनाए हमारे सामने आती रही हैं । अमरीका ने अपनी “नई 
व्यवस्था! (प८छ 7023) प्रचलित की, फ़ासिस्ट देशों ने अपने तरीके के 
3--प०्ण़ 20फ्रदा5 0 50एा6८ रिध्फप८5, घु० ९२| . 
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आर्थिक पुनर्निमोण (9000708) को अपनाया, जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में सह-समृद्धि ( (१०-७०7०४/७४४८४ ) के सिद्धान्वको जन्म दिया; डेंन्माक ओर 
खेंडन जैसे छोटे-छोटे देशों ने इस मार्ग पर चल कर अपनी आर्थिक स्थिति को 
बहुत समुन्नत वना लिया | युद्ध के प्रारम्मिक वर्षों में जर्मनी का न्यू ऑर्डर! 
(५८७ 070७7) पराजित और साथी देशों पर हावी रहा । हमारे देश में भी 
बम्बई योजना और गाधीवादी योजनाएं हमारे सामने आई । खाधीन हो जाने 
के बाद यह अनिवार्य दिखाई दे रद्द है कि हम किसी विस्तृत आर्थिक योजना 
को अपनाना पडेगा। 
आर्थिक पुनर्निमोण का समस्त प्रश्न प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय सरकार 
के हाथ में छोड दिया जाता है। यह सच है कि प्रातीय सरकारें एक सीमा तक 
चाहे अपने आर्थिक साधनों का खय भी विकास कर सकें, उद्योग-धन्धों और 
व्यापार की वृद्धि, कृषि की उन्नति और आवागमन के साधनों के विकास को 
दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि वे अपने पडौसी प्राती, और कभी-कभी दूर के 
प्रा्तों पर भी, निर्मर रहे । बहुत सी बातों के लिए. उन्हें ऐसे अपरिमित साधनों 
की आवश्यकता भी होगी जो उनकी सीमित शक्ति के दायरे से बाहर होगे। 
अन्य देशों का उदाहरण भी केन्द्रीकरण के पक्ष में ही जाता है। रूस में प्रारम्भ 
से ही योजना-निर्माण का समस्त कार्य एक 'स्टेट प्लैनिंग कमीशन” के सिपुर्द 
किया गया था। इसके सदस्यों की नियुक्ति रुस की केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
( (00णक्‍र्टों ० ?९०ए४०'४ (20ग्राग्राइघध:5 ) द्वारा होती है, और उन्हें 
कम्यूनिस्ट पार्टी के निकट-नियन्त्रण में अपना काम करना होता है। इस सस्था 
(७०४7 ०7) का यह काम है कि वह देश भर से मिलने वाली सूचनाओं का , 
अध्ययन करके एक केन्द्रीभूत योजना का निर्माण करे । इस योजना को कारयो- 
न्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह सघ-शासन के 
सदस्थ-प्रजाठन्त्रों की आन्तरिक व्यवस्था में उतना हस्तक्षेप कर सके जितना उसे 
अपने कार्य की सफलता के लिए. आवश्यक हो। रूस की तीनों पचच वर्षीय 
योजनाओं का विकास इसी पद्धति से हुआ है। इन योजनाओं के परिणाम- 
स्वरूप ही हम देखते हैं कि आज रूस में उत्पादन के साधनों का व्यक्तिगत 
खामित्व बिल्कुल मिट गया है, और खेती वाडी का काम, विना व्यक्तिगत 
लामालाभ के विचार के, सिल-जुल कर किया जा रहा है । देश में उद्योगीकरण 
अभूतपूर्व तेजी से बढ़ा है, और औद्योगिक उत्मादन पहिले के मुकाबिले मे कई 
गुना अधिक वढ गया है। मोलोटॉफ के कथनानुसार, रूस के १६३७ के 
औद्योगिक उ्ादन का ८० परनिशत पहिली दो पच-वर्षीय योजनाओं का परिं- 
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£ “४ शसे थी ग ड्सी वर्षःरूस में जितने ट्रैक्टर काम भे लाएं जी हे थे उनमे से 
7" €० म्यरतिशित्त ! उसके अपने 'बनाए'हुए थेघ। कहा जाता 'है कि “१४२६ और 
” # १६३७ कै बीच रूस 'का ओद्योगिक“उत्पादन ३०० से ४०४ फ़ींसदी तक बढ 
० गैया” था। यह नसच है कि 'अब भी औद्योगिक उत्पादन में संसार के कुछ 
५ ' पृजीवादी देश रूस ससे आगे घढे हुंएःहैं; परन्तु, उनके * औद्योगीकरण"के पीछे 
7 + शताब्दियों का इतिहास है'जब कि रूस ने बहुंत थोडे वर्षों 'मे 'यह सब कर लिया 
है। रूस का यह कार्य कमी सफल नहीं हो पाता यदि उसका' नियम्नण एक 
केन्द्रीभूत सत्ता के हाथ में न होता | हक 5 ही 

!॥ “आर्थिक'विकास की दृष्टे से हमारे देश मे विकास के -अंपरिमित साधन 

- भौजूद हैं ।'मुक्तन्व्यापार ([772९ 778७९) के लिए! हमारे -पांस किसी भी देश 
' की तुलनाः मे कहीं अधिक' विस्तृत क्षेत्र 'है, जिसमे5 ग़रीबी और “'बैबसी चाहे 

' कितनी रही हे, पर एक लबे-अर्से से शान्ति और कण भी 'मौजूद रही है। 

। आंवागमन के साधन और रेल और डाक आदि ३ भी पूर्ण विकसित हैं | 

' “ प्राकृतिक साधनों की कमी. नहीं हैं:--लोहा और क प्राय>साथ-साथ पाए 
' जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे'लिए'ओऔशद्योगीकेरण का मार्ग- सुलभ और प्रशस्त 
“ है। 'इस क्षेत्र मे पिछुले पचास वेषों मे-जो प्रज्गत्ति'बढती 'गई' है," पहिले “महायुद्ध 
मे जिसे काफी प्रोत्साहन मिला और इस महायुद्ध में जो 'अनिवार्यता की स्थिति 
तक जा पहुची है, उसे भी रोका नही जा सकेगा '। श्राज हमारे लिए, यह सोचने 

का अवसर नही रह गया है कि ओद्योगीकरण' हमारे लिए हितकर ' है ' अथवा 
अहितकर, अथवा किस सीमा तक वह हमारे लिए लाभ॑प्रद हो ० सकता है; आज 

तो हमारे सामने मुख्य प्रश्न यही है कि किस प्रकार हम उसकी गंति परे नियत्रण 

पा सके, और उसे एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति से, और दूसरी ओर अपने 
आमोद्योगों से, सबद्ध कर सके | यह कार्य सरल नहीं होगा। यो तो आर्थिक 
श्ौद्योगीकरण के लिए, भी सदा राजनैतिक केन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है, 

५ ' पर हमारे'देश मे आर्थिक पुनर्निर्माण का प्रश्न केवल ओ्रौद्योगीकरण का नहीं है | 
हमें अपने औद्योगिक उत्पादन 'को बढाना तो है ही, हमारी गरीबी को दूर करने 

की दिशा मे वह एक अनिवार्थ कदम हैं; पर इसके साथ ही यदि हम अपनी 
कृषि-सबधी स्थिति में भी सुधार न कर सके तो वह एकागी कार्य होगा । पिछले 

दो महायुद्धों के बीच के अशातिपूर्ण वर्षों मे यह तो स्पष्ट होगया है 'कि हमें 
उत्पादन (00प्रटए/07) के साथ-साथ वितरण ( ॥2डए८०7 ) के 

प्रभ को भी लेना है। हिंदुस्तान की ६० फ़ीसदी आबादी गाव मे रहती है और 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यदि उसकी आर्थिक श्रवथा 
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को समुन्नत न किया गया, तो वह इस स्थिति में कभी नहीं होगी कि देश के बढे 
हुए ओच्ोगिक, उतादन की ख़बत ( 0005णाए०६०7 ) >में सहायम्नता पहुंचा 
सके, और यह तो निश्चित्‌ है,क्लि आज जब प्रत्येक,देश :आर्थिक्‌ ,ख्ावलम्खन 
(९८०7०णा८ 5श5पएरटांआ7८9) पर जोर हे रह! है, तो हमें,भी अपनी ] 
आओद्योगिक उत्तत्ति के एक बढ़े श्रश के लिए यही बाजार ,तैयार करना पढ़ेंगा।। 
गरीबी का प्रश्न बहुत कुछ कृषि के क्षेत्र में व्यक्तिगत, उलादल-शक्ति की ;दीन॒ता 
के साथ भी जुआ हुआ है। जैसा,कि कॉलिन क्वार्क ने अ्रपत्ती एक पुखक में 
बताया है, न्यूजीलैण्ड में श्रमिकों का (६.४) प्रतिशत अपनी महनताके दर कुल 
आवादी-के लिए. अन्न जुय सकता है, जब कि- जार-कालीजत रूस मे।ठस कलाम 
के लिए. २००फीसदी व्यक्तियों की आवश्यकता: थी।' दिदुसान में। इस व्यक्तिगत, 
उत्पादन-शक्ति को कई गुना बढाया जा सकता -है। तभी श्रोश्योग़ीकरण का, 
प्रदत्त सफल हो सकेगा । औद्योगीकरण के कृपि-पुधारों'के साथ संबद्ध करने का; 
यह काम केवल एक सशक्त केन्द्रीय सरकार द्वाय ही; सपत्न।किया जा सकता है. । 
आर्थिक समस्याओं के साथ सामाजिक समस्याएगी सुभी-मिली परूती हैं !. 
बेकार पड़ी- हुई जमीन को जोतने की व्यवस्था, जिस जमीन में खेती :हो रही है; 
उसकी उत्तत्ति बढाने के उपाय, कृपि में आधुनिक वैज्ञानिक उपातों और 
उपादानों का अयोग, ये-सब समस्याएं तो हैं ही, पर किसान की केवल आमदनी 
बढा देने से तो काम नहों चलेगा । आज भी: अपना पेट काथकर जह जो थोड़ा- 
बहुत बचा सकता है, वह अधन-विश्वास और साम्राजिक कुरीतियों पर -ख़र्च 
करता है । क़र्ज में वह बाल-बाल बिंधा रहता है | यदि उसकी आमदसी बढ़ गई 
तो यह मान लेने के-लिए, हमारे पास क्या कारण है कि- उम्रका ,उपग्रोग वह 
अपने खाने-पीने और रंहन-रहन के स्टैसडड्ड को बढ़ाने में, करेगा ॥- साव+तो। रह 
है कि उसकी आर्थिक उन्नतिःके साथ उसके -बौद्धिक विकास+ की व्यवस्था भी 
आवश्यक है। वास्तविक प्रश्न शिक्ताः के,प्रसार और समाज-सुधार क्री प्रव्न॒ुचि को 
प्रोत्साहित करने का है। शिक्षा और समाज-सुधार के लिए. राष्ट्रीय-सरकार तो 
वाछुनीय है ही, एक राष्ट्रीय आदोलन की मी शआ्रावश्यकता -होगी, ;और--उसकी 
चिनगारियों को देश के कोने-कोने तक फैलाने' के लिए आत्मोत्सर्ग के लिए: 
सतत ठतर राष्ट्र सेवकों की एक संगठित सेना खड़ी करना पड़ेगी। इन सब कामी 
के लिए एक केन्द्रीभूत सगठन की "ज़रूरत है। “उसके साथ ही स्ाभ , प्रयोग 
और अनुसंधान का काम भी-चलता 'रहनो चाहिए |४-इसे-सवाध में'कछ - प्रयोग 
हमने अपने देश में किए हैं, और बहुत कुछ ज्ञान हम अन्य देशों “से आप्त कर 
१-फोलिन क्वाहे : ए]6 €0ए0760708%8 809%076%४067९४5७, 
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सकते है, पर बिना एक बड़ी केन्द्रीय प्रयोगशाला के, जहा देश के अग्रगण्य 
वेशानिक दिन-रात अध्ययन ओर अनुसधान में लगे हो, और जिसके पास 
अपरिमित साधन हो, यह काम नहीं किया जा सकता | प्राद्वीय सरकारे इस ज्ेत्र 
में एक सीमा तक ही जा सकती है | 
उपर्युक्त विचार-घाय का स्पष्ट कुकाव केन्द्रीकरण की दिशा में है। पर, 
मैं योजना-निर्माण और उसे कार्यान्वित करने की क्रिया मे भेद करना चाहूँगा । 
पुनर्निर्माण के सबंध मे अनुसन्धान और योजना-निर्माण का काम तो केन्द्र के द्वारा 
करना ही ठीक होगा। ओद्योगीकरण के क्षेत्र मे भी, प्राकृतिक साधनोंके देश भरमें 
बिखरे होने व श्रन्य कारणो से,नेतृत्व केन्द्रीय सरकारके हाथमे ही रहेगा । जहा तक 
हमारी राष्ट्रीय श्र्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय श्र्थ-मीति से सबद्ध करने का प्रश्न है, 
अतिम सत्ता केन्द्र के हाथों मे ही रहेगी, पर हमारी अ्रर्थनीति का आधार यदि 
ओद्योगीकरण को कृषि और आमोद्योगों के साथ सबद्ध करने, और उसे सामाजिक 
शुद्धीकरण की भूसि पर स्थापित करने का है, तब तो प्रातीय सरकारों के लिए 
भी काफी विस्तृत कार्य-क्षेत्र प्राप्त हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण 
की सपूर्ण व्यवस्था (5090८ ॥7[877778) के दोषोसे भी हम अनमित्र नहीं है । 
रूस और जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने है। इन दोनों देशों मे आर्थिक 
पुनर्निर्माण की बड़ी-बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ी 
नौकरशाही की आवश्यकता हुई, इस नौकरशाही ने, केवल अपने कार्य की 
सफलता को दृष्टि में रखते हुए,, नागरिक स्ाधीनता को बुरी तरह से अपने पैरों 
वले रोदा है, उनमें से कुछ ने इस सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की 
पूर्ति के लिए, भी किया; और इन सबका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति की 
खतन्‍्त्रता पर आघात पहुचा है । हमारे देश की परिस्थितियों में, जबकि औद्योगी- 
करण के साथ-साथ आमोद्योगो और कृषिक उन्नति को भी लेना है, समवतः उतने 
केन्द्रीकरण की आवश्यकता न हो । काफ़ी दूर तक आर्थिक पुनरनि्माण के प्रातों 
के आतरिक विकास से सबध रखने वाले प्रश्नों को प्रातीय सरकार के हाथ में 
छोड़ा जा सकता है; उसका केन्द्रीय सरकार की अर्थ-नीति से सबद्ध भर रहना 
आवश्यक माना जाना चाहिए इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के लिए. अपनी 
अर्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति से सब॒द्ध रखने का प्रयत्न करते रहना आव- 
श्यक होगा । कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका निषयरा न तो आंत की अपनी 
सीमा मे समव होगा,और न समस्त देशसे ही उनका सीधा सबंध होगा। इस सर्वंध 
मे एक ही नदी द्वारा सीचे जाने वाले प्रदेशों की कृषिक उन्नति, अथवा 'हाइड्रो- 
इलेक्ट्रिक' शक्ति के उत्तादन, का नाम लिया जा सकता है। पर, उनके लिए, 
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किसी क्षेत्रीय शासन की विलक्षण सृष्टि से अधिक अच्छा मार्ग मैं यह समझता 
हू कि उन्हे, केन्द्रीय सरकार के निर्देश में, आतर्प्रॉन्तीय व्यवस्था के जिम्मे छोड़ 
दिया जाय | वासविक प्रश्न केन्द्र और प्रातरों मे सहयोग की भावना के मौजूद 
होने का है । वैसी भावना की उपस्थिति सघ-शासन में ही सम्भव हो सकती है | 
केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकार 

आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न के साथ ही मुद्रा और विनिमय के प्रश्न 
गुथे हुए हैं। मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध में देश भर में एक ही नीति का 
होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे विभिन्‍नता होने का मयावह परिणाम हम 
आज के यूरोप में स्पष्ट देख रहे हैं । सभी प्रान्ती और समस्त देश के आर्थिक 
जीवन के सभी अगों के लिए देश में एक सामान्य मुद्रा का होना लाभप्रद होगा। 
इसी प्रकार भारतीय और विदेशी सिक्कों के बीच एक ही विनिमय-दर का होना 
भी जरूरी है। यदि प्रात-प्रात में विभिन्न सिक्के हुए, अथवा कुछ प्रातो में 
विदेशी सिक्कों से विनिमय का दर एक हुआ और कुछ में दूसरा, तो आन्तरिक 
और अन्त्धष्टीय दोनों छोत्रों में व्यापार का समुचित विक्रास नहीं हो सकेगा । 
सम्भव है, कुछ प्रदेशों मे विदेशी माल अधिक संख्या मे आकर पडा रहे, और 
एक़ प्रात और दूसरे प्रात के बीच व्यापार-कर (६०77 की दीवारें ऊंची 
उठती चली जाए,। व्यापार का गला घोंथ्ने, और हमारी राष्ट्रीय समृद्धि को 
असम्भव बना देने, का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता | यदि हम इस 
अराजकता को निमत्रण देना नहीं चाहते तो हमें अपने मुद्रा ओर विनिमय के 
प्रश्नों को केन्द्रीय सरकार के हाथ भे छोड़ना ही पड़ेगा | इस सम्बन्ध भे एक 
यह वात भी अच्छी है कि इन प्रश्नो के साथ साप्रदायिकता का कोई सम्बन्ध 
* नहीं है, और इस कारण उन्हें केन्द्रीय सरकार को सौप देने में किसी को 

आपत्ति न होगी । 

मुद्रा और विनिमय यदि आर्थिक पुनर्निर्माण का वाह्म-पक्त है, तो आवा- - 
गमन व देश को एक कोनेसे दूसरे कोने तक संबद्ध करने के साधन (पृफछा35- 
ए00: थगते ८०प्राएप्रग८:४०75) व उद्योग और वारिज्य ([7005६0ए 
४० (:०777९८१८९८) उसके आतरिक पक्ष । इन दोनो क्षेत्रों मं भी विद्वानों 
की सम्मति उन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ मे छोड़ देने के पक्ष में ही है। इस 
सम्बन्ध में कुछ तर्क पूर्ण युक्तिवा मी दी जा सकती हैं। हिन्दुसान ने अपने 
लम्बे इत्तिहास की कई शताब्दिया सड़कों, रेलों, तार और डाक की एक 
सगठित व्यवस्था, के विकास से लगा दी हैं। उस एकता को आज विकीर्ण 
कर देना शायद बुद्धिमानी का काम न हो। डॉ" बेनी प्रसाद के शब्दों में, 
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टई 


“सड़क,.रेल, डाक, तार ओर-देलीफ़ोनाआहि कीण्ज़ोकयवस्था! सैनिक आवश्य- 
कता, ,सामान ओर यात्रियों के आने जाने की सुविधा, और सदेशों के भेजे और, 
प्राप्त किए. जाने के सम्बन्ध मे की गई है, वह समस्त देश में फैली, हुईं है । 
सन्धियों, अहृदनामों और साव॑भौमता के द्वारा देशी रियासतों को मी ब्रिटिश 
भारत से सब॒द्ध कर दिया गया है। यदि इस आधार को नष्ट कर दिया जाता 
है, तो रक्षा-सम्बन्धी योजनाओं और अ्रर्थ नीति की सारी व्यवस्था 'को एक बड़ा 
धक्का लगेगा, विशेष कर उत्तर-भार्त मे, और यात्रा और सन्देश वाहन मे बहुत 
बडी असुविधा खडी हो जाएगी। यदि उसे सुरक्षित रखना है तो उसके 
सचालन ओर निरीक्षण के लिए एक सामान्य-सत्ता का होना आवश्यक है | 
यह बिल्कूल स्पष्ट है कि आने जाने और सन्देश भेजने और प्राप्त करने के 
साधनों का आयोजन, समग्र-रूप से, एक अखिल-भारतीय सत्ता के द्वारा किया 
जाना चाहिए; और उमके प्रमुख उपादानो, रेलवें लाइनो और सड़कों, पूर उसका 
सीधा अधिकार होना चाहिए [४१ 

इस प्रश्न के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष को भी हम दृष्टि से ओमल नहीं कर सकते, 
श्रौर यह पर्द्ष आने वाले वर्षो मे बढ़ा महत्त्व ले लेगा; इसमें भी. सन्देह नही है । 
यह बिल्कुल सम्भव हैं कि हिन्दुस्तान कुछ वर्षों मे ही सड़क, या रेल से भी, 
बर्मा, चीन, अफगानिस्तान, ईयन आदि देशो से सबद्ध कर दिया जाए | दुनिया 
भर मे फैले हुए, हवाई मार्गों 'की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी तो वह आज भी है ही | 
उसकी जंहाजी और समुद्री ताकत भी भविष्य मे तेजी कें साथ बढ़ेगी | ऐसी 
स्थिति में सडकों, रेलों, समुद्री व हवाई जहाजों के रास्तो आदि के सम्बन्ध में 
विदेशों से समझौते करना भी श्रावश्यक होगा; और हिंदुस्तान के लिए. समय 
समय पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेंसो मे हिस्सा लेना व इन पश्नों के. सम्बन्ध मे 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम-अ्रनुशासन आदि के निर्माण मे सहयोग देना भी आवश्यक 
होगा । ऐसी' परिस्थिति मे उनकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना- ही 
वाछुनीय माना जाता है। इसी ग्रकार, व्यापार और, वारिज्य के ज्ेत्र में मी 
अखिल-देशीय व्यवस्था'की ही आवश्यकता पडेगी, क्योकि उसके बिना व्यापारिक . 
इकरारनामों परे अमल करानां और धोखेबाजी ,को रोकना सम्मव नहीं हो 
सकेगा, और “यहं देखते : हुए, कि आने वाले वेषों में हिन्दुस्तान को वाणिज्य * 
आर व्यापार“बहुत' तैजी के साथ बढेगा, इस ग्रकार के . केन्द्रीमूत नियन्त्रण की 
आवश्यकता पर और भी अधिक जोर दिया जाता-है। इसके अतिरिक्त हमें 
विदेशी-व्यापार को भी अपनी दृष्टि में रखना है। सबसे बड़ी, बात यह है कि 

३--बेनीप्रसाद : (0फ्राश्प्रणर्श 82:0४77९7६, घु० ११ । 
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आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान एक सम्टि है, और उसका विभाजन देश के लिए 
हानिकर ही सिद्ध होगा । ड 
ये सब बढ़े प्रबल तर्क हैं, और सैद्धान्तिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार की 
कमी बताना सम्भव नहीं है, परन्तु, हमें व्यावहारिक दृष्टिकोश से भी तो इस 
प्रश्न पर विचार करना है। देश में संघन्‍शासन की खापना के प्रस्ताव का अर्थ 
ही यह है कि अब हम मानने लगे हैं कि हमारे प्रा्तों में .एक ओर तो आत्म- 
निर्णय की भावना प्रबल हो गई है, और दूसरी ओर उनमें राजनैतिक परिपक्तता 
भी अब इतनी मात्रा मे आ गई है कि हम शासन-व्यवस्था में,अरकेन्द्रीकरण की 
- दिशा में कुछ साहस-पूर्ण कदम उठा सकते हैं । ऐसी स्थ्रिति में प्रातीय प्रेरणा 
ओर नियन्त्रण को हम अवज्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकते, प्रत्युत उसे तो हमें 
प्र्ापित और प्रोत्साहित करना है, और सबसे बर्डी वात तो यह है कि हम प्रातों 
और केन्द्र में किसी मौलिक-मतभेद के आधार पर नहीं चल रहे है । उनमें यदि 
पारस्परिक विश्वास है, तो हमें अकेन्द्रीकरण से भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं, बल्कि उसका स्वागर्त ही करना चाहिए। इन ज्षेत्रों मे प्रातों को एक 
. बहुत बड़ी सीमा तक अधिकार दिए, जा सकते हैं। पुनर्निर्माण की “व्यापक 
'योजनाए, मुद्रा ओर विनिमय की नीति, और आवागमन और सन्देश वाहन के 
साधनों, व वाणिज्य और व्यापार का वाह्म-पक्ष, जिनका सम्बन्ध विदेशों से है, 
सन्देह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे, पर अन्तिम विभागों के सम्बन्ध 
में यह कहा जा सकता है कि उनके आन्तरिक पक्ष को-आन्तीय सरकारों के 
हाथों में सॉप देना ही वाछुनीय होगा । सड़कों और रेलों के विभाग का ही 
उदाहरण लें। इनमे से अधिकाश का विस्तार प्रायः २ या हे तीन प्रातों तक 
है । उनका नियन्त्रण आन्तप्रान्तीय आधार पर किया जा सकता है। उनमें 
भी कुछ सहायक सड़के और रेलें ऐसी होंगी जिनका विस्तार एक प्रात से अधिक 
नहीं है, उनमें तो केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप न केवल अवाछुनीय बल्कि 
अहितकर भी सिद्ध होगा। थूरोप की अधिकाश रेलें वैयक्तिक सम्पत्ति हैं, और 
उनका विस्तार प्रायः २ या ३ देशों तक है, पर उतकीं व्यवस्था के सस्वन्ध में 
कभी अयोग्यता की वात नहीं सुनी गई, तब कोई कारण नहीं कि हमारी- प्रातीय 
सरकार इस काम को सफलता के साथ क्यो तु कर सके | इसी प्रकार, - व्यापार 
के सम्बन्ध में भी यद अखिल-देशीय कानून बन जाना तो आवश्यक है ही कि 
एक प्रात और दूसरे प्रात के बीच किसी प्रकार का आयात-नियात-कर न. लगाया 
जाए, परन्तु व्यापार के आन्तरिक पक्ष का नियन्त्रण प्रातीय सरकार के हाथों में 
छोड़ना दी ठीक होगा । इस अकेन्‍्द्रीकरण के बावजूद मी इस आवश्यक 
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सिद्धान्त की उपेक्षा तो की ही नही जा सकेगी कि देश-व्यापी आपत्ति के अवसर 
पर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि इन प्रश्नों को वह सर्वथा 
अपने नियन्त्रण में ले ले । 
केन्द्र और आ,्रांत के संयुक्त अधिकार 

शासन के ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनमे केन्द्र और प्रात दोनो मिल-जुल 
कर काम कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्निमोण की योजना मे भी, जिसे कार्यान्वित 
करने का एकमात्र उत्तरदायित्व प्रायः केन्द्रीय सरकार को सॉपा जाता है, किस 
प्रकार प्रांतोीं को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दिया जा सकता 
है, इसकी कुछ चर्चा ऊपर आ चुकी है | मुद्रा और विनिमय के प्रश्नों को छोड़ 
कर जिनमें केन्द्रीभूत नियच्रण की बड़ी आवश्यकता है, अन्य आर्थिक प्रश्नों के 
संबंध मे भी केन्द्रीय और प्रातीय सरकारें मिलजुल कर व्यवस्था कर सकती हैं, 
आवागमन के साधनों, व्यापार आदि के क्षेत्रो मे व्यवस्था का अधिकाश भाग 
प्रातों को सौपा जा सकता है | बहुत से अन्य मामलो में जहां तक कानून बनाने 
का सबंध है यह काम केन्द्रीय सरकार पर छोडा जा सकता है, पर जहां उस 
कानून को श्रमली रूप देने का सवाल आए, वहा उसकी जिम्मेदारी प्रांतीय 
सरकार को दी जा सकती है। विवाह, तलाक आदि की समस्याएं इस प्रकार की 
हैं। कॉपीराइट, मदु'मशुमारी, पैमाइश, कस्टस-टैक्स, सामाजिक इश्योरेंस, 
फैक्टरी-कानून, आर्थिक योजना-निर्माण आदि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जिनकी 
व्यवस्था केन्द्रीय व प्रातीय सरकारें मिलज्ुल कर कर सकती हैं। भागे हुए 
अपराधियो का पता लगाने व व्यापक षडयन्त्रो का भडाफोड करने के लिए भी 
इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पडेगी। ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जो न तो 
केवल केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही छोड़े जा सकते हैं, और न ॒प्रातीय सरकारें 
ही सफलतापूर्वक उन्हे सुलभा लेने की स्थिति मे होगी । 

खायत्त शासन भोंगी प्रांतों के अधिकार 

ऊपर जिन विभागों का जिक्र आचुका है, उन्हें छोडकर शासन के श्रन्य 
सभी क्षेत्रों पर ख्ायत्त-शासन-भोगी प्रातीय सरकारों की सार्वभौम सत्ता होगी । 
अवशिष्ट सत्ता (+९४0ंप्श'ए ए0फ़थ८/ ) बिना किसी किकक अथवा 
हिचकिचाहट के प्रातीय शासन के हाथमें दे दी जायगी, यह सुकाव ऊपर आचुका 
है, प्रातीय सरकार के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या इसलिए आवश्यक नहीं 
है कि वे सब अधिकार जो स्पष्टलः केन्द्रीय सरकार के हाथ में सोंप नहीं दिए 
गए हैं, प्रातीय सरकारों के पास रहेगे । सघ-शासन का प्रवुख कार्य केन्द्रीय- 
शासन की रीमाओं का निर्धारण कर लेना है। ऊपर की तित्रेचना पर हम यदि 


प्रस्तावित संघप-शासन : श्राधारभूत सिद्धान्त २०१ 


एक बार फिर दृष्टि डालें तो यह देख सकेंगे कि ऐसे विभाग जो केन्द्रीय. शासन 
के सर्वाधिकार में हैं, या जिन पर केन्द्रीय सरकार का दखल है, केवल पाच 
हैं। वे हैं--(१) विदेशी नीति, (२) रक्षा, (३) यातायात श्रादि के प्रमुख 
साधन, (४) व्यापार ,पर नियात-कर आदि की व्यवस्था, और (७) मुद्रा 
और विनिमय । इनके श्रतिरिक्त कुछ थोड़े से ऐसे विभाग हैं. जिनके संबध में 
केन्द्रीय सरकार को कानून बनाने श्रथवा निरीक्षण आदि का कुछ अधिकार 
'होगा । पर, इस सीमित क्षेत्र को, जिसकी विधान द्वारा विस्तृत व्याख्या कर दी 
जायगी, छोड़कर शासन के सम्पूर्ण अधिकार प्रार्तों को प्रास होंगे । 
धार्मिक, सास्कृतिक और सामाजिक अश्रधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतीय 
सरकारों को सम्पूर्ण रुत्ता प्रात्त झोगी--यद्यपि अल्प-सख्यक वर्गों के सरक्षण का 
प्रवध विधान के द्वारा दी होगा | शिक्षा पर, प्रारम से लेकर यूनीवर्सिटी की 
अन्तिम कक्षा तक, उनका सम्पूर्ण अधिकार होगा--श्रीर शिक्षा-सम्बन्धी अन्य 
विषयों, जैसे पुस्तकालय, सग्रहालय, भाषा और साहित्य, नाव्यशाला, सिनेमा, 
सद्भजीतालय आदि, सब पर उन्ही का स्वाधिफार होगा । इन सब विपयोके सबंध 
भें कानून बनाने व शासन-व्यवस्था की स्थापना का दायित्त प्रार्तों पर ही होगा । 
इसके अतिरिक्त कृषि और उससे सम्बद्ध बहुत से प्रश्न भी प्रातीय अधिकारों 
के सीधे दायरे में आते हैं। कृषि के साथ भूमिकर, जगल, खनिज पदार्थों का 
नियन्रण, सहयोग-समितिया, विभिन्न प्रकार के स्थानीय टेक्‍्स आदि पर भी 
प्रातों का आधिपत्य होगा। इसी प्रकार, स्थानीय खशासन, जनता के 
खास्थ्य-सम्बन्धी सभी संस्थाएं, अस्पताल, उपचार-ण्ह आ्रादि, साव॑जनिक 
इमारते, स्थानीय सड़कें और रेलें, गेस, पानी और बिजली के कारखाने 
आदि भी प्रातीय शासन के अन्तर्गठ दी होंगे । प्रांतीय शासन की सार्वभौमता 
का सबसे बड़ा प्रतीक तो उसका शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्र होगा | 
यह विभाग संपूर्ण॑तः प्रातीय शासन के अधीन होगा । आवपाशी और नदियों 
आदि पर भी उनका ही नियत्रण होगा । इन बातों, और इसी प्रकार की कुछ 
अन्य बातों, में आन्तप्रॉन्‍्तीय सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी, पर उससे' 
प्रातीय सावमौमता पर कोई असर नहीं होगा । यूरोप में प्रायः एक ही नदी चार 
पांच देशों में होती हुई जाती है। उसकी व्यवस्था का दायित्व उन सभी देशों 
पर होता है, और वे मिलजुल कर इस दायित्व को पूरा करते हैं, पर इसका श्र॒र्थ 
यह नहीं है कि इस प्रकार के सयुक्त अधिकार से उनकी राष्ट्रीय सार्वभौमता में 
किसी प्रकार की कमी आती हो | यदि हम केवल इन्हीं विभागों पर दृष्टि डालें 
जिन पर एकमात्र प्रादीय सरकार का ही सर्वाधिकार होगा, तो हम देख सकेंगे 


ड़ 


२०२ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 
कि उनमें जीवन के कुछ सर्वोपयोगी विभाग शामिल हैं, और शासन की - ऐसी 


अनेकों शाखाएं हैं, जो प्रत्येक नागरिक, के देनिक जीवन का स्पर्श करती हैं, और 
वे सब अधिकार हैं जिनके सम्बन्ध में धार्मिक और सांस्कृतिक दल संवेदनशील 
रद करते हैं । 

यदि इस प्रकार की योजना अमल मे लाई जा सकी, तो मुझे! पूरा विश्वास 
है कि मुसलमानों का बहुसंख्यक वर्ग द्वार शासित होने का भय बहुत कुछ 
निमू ल किया जा सकेगा, और उसके साथ ही न क्रेबल मुस्लिम बहु-सख्यक 
प्रातों, बल्कि प्रायः सभी प्रांतों, की आत्म-निणय की आकांक्षा को भी सन्तुष्ट 
किया जा सकता है | इसके साथ ही, आवश्यकता पडने पर, महत्त्वपूर्ण अखिल- 
भारतीय प्रश्नों के केन्द्रीय शासन द्वारा नियत्रित किये जाने का श्रायोजन भी 
इसमे है ही । यहा हमें यह तो ध्यान भें .रखना ही है कि सत्ता का कैसा भी 
विभाजन, और प्रांतोी को किसी भी सीमा तक दिया गया खायतत-शासन, उस 
समय तक सन्तोषप्रद नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे समझौते की 
भावना में कार्य करने की तैयारी नही होती | दूसरी बात जो सारी ' योजना में 
निहित है, पर जिसे यहां स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, यह है कि प्रस्तावित 
योजना में न तो एक निबल केन्द्रीय शासन की कल्पना की गई है, और न केन्द्र 
के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली प्रातों की । प्रायः यह कह्दा जावा है कि हमें 
इन दोनो में से ही एक को चुन लेना है | संघ-शासन की सुन्दरता इसी मे है कि 
वह न तो केन्द्र को निःशक्त बनाता है, “और न सदस्य-राज्यों अथवा प्रातों को 
कमजोर । वह सत्ता का एक कठोर विभाजन कर देता है, और केन्द्र ओर प्रात 
दोनो को अपने-अपने क्षेत्र मे उसके सम्पूर्ण, अविभाज्य, उपभोग का संपूर्ण 
अवसर देता है। उन विमागों में जो केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये गए हों, 
उसे बडे-से-बढ़ा साहसंपूर्ण कदम उठाने का अधिकार है, ओर इसी प्रकार 
प्रांतीय सरकार अपने अधीनस्थ विभागोी पर अपनी सार्वभौमता का सम्पूर्ण 
उपयोग कर सकती है | हम शासन के इन दोनों स्तरो को अपने-अपने नियत 
क्षेत्रों में पूर्श-रूप से सशक्त बनाये रह सकते हैं | फिर भी यदि यह, आशका रह 
जाय कि सघ-शासन राष्ट्रीय शक्ति का ही हास करता है, तो इसका तो इससे 
अच्छा उत्तर और क्या हो सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में वे दो देश जो अपना 
प्रभुत्व संचार के अधिकांश पर स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, संघ-शासन के 
दो विभिन्न प्रयोगों के नियन्ता हैं ! 
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$ १२१ 
(अ) वेधानिक विकास की दिशा 


बैधानिक विकास की आधार-भूमि 


भारतीय परिस्थितियों में सघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने, व उसके 
आधार-भूत सिद्धान्तों की व्याख्या कर लेने, के बाद भी यह प्रश्न रह जाता दे 
कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्म किस बिन्दु से हो, उसकी आधार भूमि 
क्या हो, और उसके अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए. किन मार्गों का हम 
अवलम्बन करें । इस सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार 
निश्चित योजनाएं , अथवा मत, हैं। कुछ विद्दानों का विचार है कि हमारे 
वैधानिक ।विकास के प्रारम्मिक इतिहास में चाहे कितनी बढ़ी गलतियां क्यों न 
रही हों, १६३४, का शासन-विधान हमें अपने वैधानिक भविष्य के लिए एकःबढ़े 
सुनिश्चित पथ की ओर संकेत करता है, ओर हमें, बीच के इन कई वर्षों के 
गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी सा पर एक बार फिर से चल पढ़ना चाहिए | 
इस सम्बन्ध मे हम यह न भूलें कि यद्यपि १६३४ की शासन-योजना के बनाने 
का समस्त श्रेय, अ्रथवा दायित्व, अग्रेज़ी सरकार का था, वह ख्र्य॑ उस मार्ग 
को कभी का छोड़ चुकी है। उसने इन पिछले व्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे 
सामने रखा है,उसका सूज्नरपात अगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत 
वाह्य रेखा मार्च १६४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों में और उसकी कुछ कमियों की 
पूर्ति जूत १६४४ के वेचल-पर्तावो में हम पाते हैं। तीसरा रास्ता वह है 
जिसकी माग काग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। काग्रेस का कहना है कि 
हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निर्मात्‌ समा के दारा होना 
चाहिए, और इस सभा में देश के समी वयस्क व्यक्तियो का प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक है। एक चौथा मार्ग भी है, जिसकी ओर मुस्लिम लीग ने सार्च 
१६४० में इशारा किया था; और जिसके सबंध में, कुछ उड़ती-सी व्याख्या, 
पहिली बार, नत्रम्वर १६४५ में, जिनना साहिब ने अमरीकन-प्रेस को एक इृटरव्यू 
देते हुए की थी। वह देश को दो हिस्सों में ब्राठ देने, व अत्येक भाग को 
अपना विधान अपने आप बना लेने का अधिकार देने की योजना है। सर्व- 
साधारण में वह पाकित्तान-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले कई अ्रध्यायों 
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मे उसकी विस्तृत बिवेचना आ चुकी है, और वर्त्तमान भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों मे उसकी अनुपयुक्तता, असंगतता और अवैज्ञानिकता के संबंध में 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है । 

१६३५ के एक्ट के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जाती हैं। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि उसके निर्माण में कई वर्षों का अ्रध्यवसाय, श्रध्ययन और 
विचार-प्रिनिमय है, और उसका निर्माण संघ-शासन के आधार पर है। उसके 
केन्द्रीय पक्ष के सबंध मे कुछ भी कहा जाय, यह सच है कि प्रांतीय क्षेत्र मे 
उसके द्वारा एक सीमा तक जन-सत्ता की स्थापना हो सकी थी, और यदि 
विधान का संघीय भाग अमल में लाया जा सका होता, तो केन्द्र भे भी 
प्रजासत्तात्मक प्रवृत्तियो का प्राधान्य होना सम्मव था। प्रातीय ज्षेत्रो में, गवर्नरों 
के द्वारा, सरक्षण और विशेष अधिकारों के नाम पर हस्तत्ञेप का न होना भी 
एक स्वस्थ सकेत था | यह आशा की जा सकती थी कि केन्द्रीय शासन में भी 
इस प्रकार के हस्तक्षेप को ठाला जा सकता था| लड़ाई के शुरू होने तक सारा 
काम अच्छे दक्ष से चल रहा था | प्रातीय शासन पर जब कभी वैधानिक 
सकठ आये, सरकार ओर काग्रेस दोनो की ओर से सदिच्छा का प्रदर्शन होने से 
वे सकथ टल गए, और सरकार व काग्रेंस का आपसी सम्बन्ध कुछ मजबूत ही 
बना | यदि महायुद्ध बीच मे न आता, और कांग्रेस प्रातीय शासन को डुकरा 
देने की श़लती न करती, वो भारतीयों और अंग्रेज्ञों का यह स्नेह-सम्बन्ध और 
भी परिपक्ष हो जाता, और बिना किसी कल्लुष ओर संघर्ष के, हिन्दुस्तान अ्रग्रेजी 
कॉमनवैल्थ मे एक शानदार स्थान पा लेता । एक श्रग्रेज लेखक के शब्दों मे, 
, जिन्होंने भारतीय परिस्थिति व एक्ट की धाराओं का , अच्छा अध्ययन किया 
,था, उनका विचार था कि मुकस्मिल आज़ादी पर संरक्षण और नियन्त्रण कागज 
पर चाहे कितने ही बड़े क्यों न दीखे, भारतीय मन्त्रिगण, यदि उन्होंने उन 
विस्तृत अधिकारों का उपयोग किया जो उन्हे दिये गए, थे, अपने श्रापको एक 
ऐसी सशक्त स्थिति मे रख सकेंगे जिसमे किसी भी ऐसे काम के सम्बन्ध में जो 
हिन्दुस्तान के हित मे हुआ, और जिसके पीछे भारतीय जनमत का समर्थन हुआ, 
नियन्त्रण लगाना कभी सम्भव नहीं हो, सकेगा | इन लोगों को प्रातीय शासन 
के प्रारम्भिक काल मे आशा के लिए बढ़े चिह्न मिले,' और उन्हे वे ख़तरे के 
उन सकेतो के मुकाबले मे बड़ा समझते थे, जो इस बीच उनके सामने आये । 
परन्तु, अब वे निरुत्साहित हो गए हैं, और कांग्रेस नेताओं के वर्तमान रवैये से 
सचमुच चुब्घ है, और उन्हें शक होने लगा है कि ये लोग हिन्दुस्तान मे प्रजा- 
तन्‍्वात्मक आधार पर सच्चा स्वराज्य जल्दी-से-जल्दी स्थापित कर लेने के लिए 
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क्‍या सचमुच उत्सुक हैं,या उनका उद्देश्य केवल कांग्रेस को हिन्दुस्तान का सबसे 
सशक्त राजनैतिक दल, और काग्रेस के नेताओं के हाथ मे शक्ति के सारे चन्र 
केन्द्रित कर देने भर का है ।?!* 
भारतीय राष्ट्रीयदा ने आरम्भ से ही १६२५ की शासन-योजना का विरोध 
किया, और अब लो वह उसे विल्कुल ठुकरा चुकी है: दम वर्ष पहले जो चीज़ 
अमान्य थी, आज की परिवर्धित और विकसित जन-जायति के सामने वह त्याज्य 
आर हेय हो चुकी है: जीवित रहने के लिए. हमें भविष्य के सिंहद्वार में प्रवेश 
करना है, भूतकाल की मुर्दा गलियों में लौदने की श्रावश्यकता नहीं । १६३४ 
के शासन-विधान की सबसे बड़ी खराबी यह थी कि उसमें सत्ता के आधार 
परिवर्तन से अधिक जोर उसके नियन्त्रण पर था। 'शासन के हर क्षेत्र में 
नियन्त्रण, और नियन्त्रण पर नियन्त्रण, लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सब 
कुछ इस बात पर निर्भर था कि श्रग्नेजी सरकार उसे कार्यान्वित करने में उदारता 
से काम ले--श्र इग्लैण्ड में अनुदार दल के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ-साथ यह 
उदारता खत्म होती जा रही थी। यदि हम १६३७ की योजना के निर्माण की 
वैचारिक एृष्ठ-भूमि को देखें तो हमें पता लगेगा कि १६३० में उसका आरम्भ 
एक अ्रच्छे वातावरण में हुआ था, पर १६३५ तक, जब उसने कानून की शक्ल 
ली, सारा वातावरण बदल गया था, श्रोर १६३६ तक, जब उसे उठा कर एक्र 
ओर रख दिया गया, हिन्दुस्तान के प्रति श्रग्रेज्ञी सरकार क्रा रख बहुत ही सदेह- 
शील और प्रतिक्रियावादी बन गया था। १६३५ के शासन-विधान की 
बड़ी कमी यही थी कि उसे अच्छा या बुरा रूप देना भारतीय राष्ट्रीयता 
के हाथ में नहीं, अंग्र जी सरकार के हाथ में था। ,इसी का परिणाम यह 
हुआ कि १६३७ में जब अग्रेज़ी सरकार ने प्रातीय सरकारें क्रायम करना चाहा, 
वे बन गई । दो वर्षों तक उसने जनसत्तात्मक प्रवृत्तियों के साथ अपना सहयोग 
रखा, पर १६३६ के अन्त में जब उन्होंने उन प्रद्त्तियो को सशक्त बनते देखा, 
उनसे अपना सहयोग खींच लिया, और, ताश के महल के समान प्रातीय सरकारें 
ज़मीन पर आा गिरी ! १६३५ के विधान में कुछ अधिकार चाहे भारतीयों को 
दे दिये गए हो, पर सार्वमौम-सत्ता का अग॒-मात्र भी अ्रग्नेज़ी सरकार के द्वारा 
छोड़ा नही गया था--अन्यथा जनता की आवाज़ को यों रैंदा नहीं जा सकता 
था अजातन्त्र की भावना का अगर ज़रा भी ख्याल रखा गया होता, तो १६३६ 
में यदि अग्रेजी-सरकार को इस बाव का विश्वास हो गया था कि कांग्रेसी मत्रि- 


१--सर जॉर्ज शस्टर : ॥709 शाते शिदाठ्टा22ए, १६४१ 
५० ३३६-४० |, 
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। 

भण्डलो के पीछे भारतीय जनमत नहीं है,,वो उसे उनके स्थान पर अधिक प्रति- 
'निधि मन्त्रियों को नियुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था, न॑ कि गवर्नर के 
हाथो मे सारे अधिकार सौप देने का डिक्टेटरशाही काम करना था| इस संबंध 
में यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि शासन-विधान की रूप-रेखा चाहे कुछ 
भी हो, हमारे देश मे पालंमेण्टरी ढल्ञ का शासन हो अथवा प्रेजीडेंटी ढद्ग का, 
. उसे हम डोमिनियन-स्टेट्स का नाम दे लें या मुकम्मिल श्राज़ादी के नाम से 
 पुकारे; हम सार्वभौम सत्ता का पूर्ण रूप से अग्रेजी सरकार के हाथों से हटाया 
जाना व भारतीय जनता के हाथो में सोपा जाना चाहते हैं | इसके सम्बन्ध में 
समभोते की बातचीत करने का समय अब नहीं रहा | इस दृष्टि से ६६३५ के 
शासन-विधान की हम भत्सना ही कर सकते हैं । उसमें सत्ता के परिवर्तन कां 
कोई आयोजन नही था, न कोई इरादा ही था--बल्कि उसे मजबूती से पकड़े 
रहने का दुराग्रह था | ह 

हमारे आन्तरिक प्रश्नों को भी १६३५४ का शासन-विधान ठीक से सुलका 
नहीं पाया था| साप्रदायिक समस्या का उसमे निदान नहीं था। बल्कि यह 
कहना चाहिए, कि साप्रदायिक कड़वाहट के सारे कारणों को बदस्तूर कायम रखते 
हुए, उप्ममें, प्रातीयता को प्रोत्साहन देकर, भारतीय राष्ट्रीयवा को एक दूसरी ओर 
से चीरने का प्रयत्न क्रिया गया था। सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धान्त वैसा ही 
अक्षुए्ण रखा गया था | मैक्डॉनल्ड-निर्यय के अनुसार पजाब और बगाल को 
'म॒स्लिम-बहुसख्यक प्रात बना कर और सिन्ध और सीमा-आरत में मुस्लिम- 
सरकारों की स्थापना संभव करके हिंदू-प्रांतों के विरुद्ध मुस्लिम-प्रांतो की सख्या 
बढाने का प्रयत्न भी क्रिया गया था : साप्रदायिकता से प्रांतीयता के गठबंधन 
का यह एक अनोखा प्रयोग था। सघ-शासन के वास्तविक सिद्धान्तो पर उसका 
सगठन न होने के कारण प्रान्तीय इकाइयों को वे अधिकार नहीं मिले थे, जो 
साप्रदायिक समभौते की दिशा मे उपयोगी होते। प्रातों की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानी गईं थी । प्रातीय आत्मनिर्ण॑य के लिए उसमें गुज्ाइश नहीं थी। 
इसलिए, केन्द्र के प्राधान्य का डर था--उधर, केन्द्र निर्बल था, और अंग्रेज़ी 
सरकार पर ही सर्वथा आश्रित था । सच तो यह है कि १६३४ के विधान मे 
संघ शासन के निर्माण का प्रयत्न नहीं था, बल्कि एक केन्द्रीभूत शासन को ही, 
उसके दात और पंजे छिपाने के लिए, सघ-शासन का आकर्षक खोल पहिना 
दिया गया था। प्रजा-सत्ता की भावना दबोच दी गई थी, और उस छरी- 
सहमी, दबी-छिपी, प्रजा सत्ता पर, पीछे के दर्वाजें से, देशी राज्यों के आक्रमण 
का पूरा आयोजन था । देशी राज्यो को ब्रिटिश भारत के साथ कुछ इस रूप से 
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के प्रति काग्नेस के विरोध की तीत्रता कुछ कम होती जारही .थी; परन्तु दूसरी 
ओर, देशी नरेशों श्रोर श्रग्नेजी सरकार की ओर से उसके समर्थन का उत्साह 
भी शिथिल पड़ता जारहय था । देशी नरेशों ने संघ-शासन को प्रारम्भ में तो 
इस श्राशा से स्वीकार कर लिया था कि वह उन्हें, अपनी स्वेच्छाचारिता का' 
परित्याग किये बिना, अखिल भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का एक 
अभूतपूर्व अवसर देगा, पर ज्यों-ज्यों संघ-शासन की मूल-प्रवृत्ति से वे परिचित 
होते गए, और उन्हें इस बात का अहसास होता गया कि उनकी अपनी साव- 
मौमता पर भी केन्द्रीय शासन और, उसका मार्ध्यम लेकर, प्रजासत्तात्मक 
शक्तियों का आ्राकमण निश्चित है, वे सशंकिंत और सघ-शासन के प्रति उदासीन 
होते गए ।* अंग्रेजी सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति का मुख्य आधार देशी नरेशों 
की स्वीकृति मे था। सघ-शासन उस समय तक अमल में लाया ही नहीं जा 
सकता था जब तक देशी नरेशों का बहुमत उसमें शामिल होने के लिए तैयार 
न होजाय । वैसा न होने में सत्ता के प्रगतिशील हाथो में चले जाने का डर था | 
१६३६ के आरमभम्म तक देशी नरेशों का दृष्टिकोश बिल्कुल स्पष्ट होगया था,। 
महायुद्ध के छिड जाने पर अग्रेज़ी सरकार को, उसकी आड मे, संघ-शासन की 
योजना को बिल्कुल ही परित्याग कर देने का बडा अच्छा अ्रवसर मिल गया | 

प्रांतीय शासन के कांग्रेस द्वारा परित्यक्ष किये जाने, ओर १६३७ क्री 
योजना के केन्द्रीय पक्ष की अन्त्येष्टि स्वयं अंग्रेज्ञी सरकार के द्वारा हो चुकने, पर 
हमारी. वैधानिक समस्या ने एक दोहरा रूप ले लिया । एक ओर तो वर्तमान 
गत्यावरोध को मिटाने के लिए. किसी तात्कालिक विधान की आवश्यकता थी, 
ओर दूसरी ओर एक ऐसा स्थायी शासन-विधान बनाना था जो इस देश की 
मूल-भूत समस्याओं का समाधान कर सके। लडाई के दिनों मे अधिकः 
आवश्यकता एक तात्कालिक विधान की थी,पर कुछ तो देश की बढती हुईं राज- 
नैतिक माग को सन्तुष्ट करने की दृष्टि से, और कुछ वात्कालिक योजनाओं के 
खोखलेपन को छिपाने के विचार से, भविष्य के सम्बन्ध मे भी कुछ आशाए 
दिलाई गई । लडाई के आरम्म होते ही वायसराय ने देश के प्रमुख नेताओ से 
बावचीत की, और अक्टूबर १६३६ मे देश के सामने प्रस्ताव रखा कि वह एक 
ऐसी सलाहकार-समिति का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सभी प्रमुख 
राजनैतिक दलों और देशी-नरेशों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो अपनी बेठके 

१---संघ-शासन के प्रति देशी नरेशों के दृष्टिकोण में जो परिवत्तन हुआ उसके 
ऐतिद्वासिक विकास के सम्पूर्ण विचेचन के लिए देखिये--ढ० रघुबीरसिदद : 
प्राटाथा 3४६९४ भा ५7० 'ि८ए रि०8772: 
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स्त्रय उनके संरक्षण में, और उनके निमन्रण पर, फरे और युद्ध के सचालन मे 
भारतीय जनमत को सरकार के साथ रसे | जब वर्तमान के इस छिड्ले प्रलोमन 
का भारतीय गाष्ट्रीयता पर कुछ प्रमाव न पढ़ा तव. जनवरी रै६४० में, बबः 
ओऔरिएश्ट-क़ब के अपने मापण में, बायसराय ने भविष्य के सम्बन्ध में एक 
सोनदला चित्र सामने रुवा। वायसराय ने घट शब्दों में कहा कि दिलुस्तान में 
अग्नेज़ी नीति का लक्ष्य युद्ध के समाम होने के बाद, फम सो-कम समय में, 
ओपनिवेशिक स्वसाज्य की स्थापना करना दे। इस भापण में पहिली वार यह 
कहा गया था कि ओऔपनिवेशिक स्वाज्य दिलुस्तान का छशत्य दै-- १६३४ के 
शासन-बविधान में से इस घोषणा को बडी चालाकी के साथ निकाल दिया गया 
था--ओ्रीर यद श्रीपनिय्रेशिक़ स्व॒गज्य वेस्टमिस्दर विधान के ढंग का दंगा | 
१६३४ की योजना को अश्रभी बिल्कुल सत्म नहीं कर दिया गया था--यह कद्धा 
गया कि भारतीय जनमत यदि अनुकूल रहा तो युद्ध, के समास होने पर छंस पर 
फिर से निचार किया जायगा। वात्कालिक समाधान पी दिशा मे तलाइकार- 
समेति की स्थापना के स्थान पर बायसराय ने यह स्वीकृत कर लिया छित्रा 
अपनी कार्यफारिणी-समा में कुछ गजनेतिक नेताओं को लेने के लिए तैयार #-- 
बशर्ते कि 'महान्‌ जातिया' के नेता उन्हें श्राश्यासन दे सकें कि वे, आपसी 
मतभेदीं को भुलाकर, उनके नेतृत्व में, युद्ध-प्रयत्तों में श्रपना पूण सदयोग देने 
के लिए तैयार हैँ | हिंदुस्तान को अपने माग्य-निर्णय का अधिकार देने का प्रश्न 
अभी भी नहीं उठा था | अगस्त १६४० मे, दस एकता की अनुपस्थति मेद्दी 
वायसराय ने अपनी कार्यकारिशी-समिति में कुछ दिदुसानिया को ले लेने की 
धोपणा की । भविष्य के सबंध में दो महत्वपूर्ण सूचनाएं वायसगय की इस 
घोषणा में थी | पहिली तो अल्यमख्यक वर्गों के लिए थी | उन्हें श्राश्वासन दिया 
गया था कि कोई भी वैधानिक योजना उनकी सद्दमति के ।बिना कायोन्चित नहीं 
की जायगी, ओर दूसरे यद्द स्पष्ट कर दिया गया था कि दिदुस्तान के भावी विधान 
के निर्माण का उत्तरदायित्न प्रधानतः हिंदुस्तानियों पर ही रहेगा, और उसका आधार 
भारतीय जीवन को अ्रभिव्यक्त करने वाली सामाजिक, झार्थिक श्रोर ग़जनैतिक 
सस्थाओ की भारतीय कल्पनाओं पर होगा--पर साथ ही अ्रग्नेजी सरकार अपने 
उन कर्तव्यों और अधिकारों को भी भुला नहीं सकेगी जो उसने दिदुस्तान के 
साथ के अपने दीघंकालीन सम्पर्क से प्राप्त किये हैं | 

वर्तमान के सवध में यह योजना अपमान-जनक और भविष्य के संबंध में 


अस्पए और खतरनाक थी । क्रिस ने भावी-विधान के सम्बन्ध में कुछे अधिक 
स्पष्ट सुझाव सामने स्खे--- 
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१, उन्होंने एक भारतीय संघ ( ॥एतांशा (707 ) की कल्पना की, 
जिसका दर्जा आलन्तरिक व्यवस्था व विदेशी संबंधों के क्षेत्र में त्रटिश कॉमनवेल्थ 
के अन्य उपनिवेशों की बराबरी का होगा | 

२. इस भारतीय संघ के विधान का निर्माण; अंग्रेजी पार्लमेंट के द्वारा नहीं, 
जनता द्वारा चुनी हुई सभा के द्वारा होगा । 

३. इस विधान-नि्मोत्‌ सभा में देशी राज्यों का भाग लेना 
अनिवाये होंगा | 

४. इस भारतीय संघ में शामिल होने या नद्ोने का अधिकार प्रांठों को 
होगा--वे यदि चाहँगे तो अपनी वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रख सकेंगे, 
और ब्राद में भी भारतीय सघ में शामिल होने की उन्हें स्वाधीनता दोगी । थदि 
वे चाहेंगे तो अपने लिए एक अलइदा विधान बना लेने का अधिकार भी 
उन्हें होगा | न 

9, इस विधान-निर्मात्‌ सभा और श्रंग्रेजी सरकार के बीच एक संधि पर 
हस्ताक्षर किये जायंगे, जिसमें उन सब आवश्यक बातो का विस्तृत लेखा होगा 
जो अंग्रेजों के हाथ से हिदुस्तानियो के हाथ में सत्ता के संपूर्ण रूप से दिए जाने 
से सबंध रखती हो | 

£. इस संधि में, अंग्रेज्धी सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों के- 
अ्राधार पर, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के सरक्षेण का पूरा निर्वाह 
होगा । 

७, युद्ध के समाप्त हो जाने पर प्रांतीय चुनाव होंगे, और उसके फ़ौरन बाद 
' ही प्रातीय धाय-सभाओ के नीचे के चेम्ब॒रों के समस्त सदस्य मिल कर, आजु- 
पातिक प्रतिनिधित्व ( 7079070707वा २९०/2४८०८४८०॥ ) के सिद्धांत 
के आधार पर एक विधान-निर्मात्‌ सभा का चुनाव करेंगे, जिसके सदस्यों 
की संख्या चुनाव करने वाली समा का दशमाश होगी | 

८, यदि प्रमुख सम्पदायों के नेता विधान-निर्मात्‌ सभा के चुनाव के लिए 
किसी अ्रन्य सिद्धांत पर सहमत हो सके तो उसे स्वीकृत किया जा सकेगा--वसा 
न होने पर उसका छुनाव उपर्यक्त पद्धति से दही होगा । 

६. इस विधान-निर्मात्‌ सभा में मारतीय राज्यों को अपनी आबादी के 
उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसमें ब्रिटिश 
भारत के सदस्य चने गए होंगे, और उन्हें अधिकार भी बेसे ही होंगे 
जैसे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को । 

भविष्य के संबंध में यह योजना, कुछ शाब्दिक और कुछ मूलभूत परि, 
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वर्तनों के साथ, भारतीय राष्ट्रीयवा को स्वीकार्य हो मी जाती, पर वर्चमान के 
सबंध में सर स्टैफर्ड क्रिप्स उन पिछले प्रस्तावों से आगे बढ़ने के लिए. तैयार 
नहीं थे, जो वायसराय और मारत-मन्नी अगस्त १६४० से अब तक इतने बार 
दोहराते रहे थे कि अब उनसे घुणा हो चली थी; श्र जिनके लिए प्रारम्भ में 
स्वय क्रिप्स ने बड़े जोरदार शब्दों में बुरा-मला कहा था, और भारतीय राष्ट्री 
यता भविष्य के भुलावे में वर्तमान को भूलने के लिए. तैयार नहीं थी | 
भविष्य की इस योजना को ज्यो-का-त्यों रखते हुए, वर्त्तमान के सम्बन्ध 
में पहिला कदम जून १६४५ के वेवल प्रस्तावों में उठाया गया। वेवल-प्रस्तावों 
में एक बार फिर इस बात को दोहराया गया कि शअ्रग्नेज्ञी सरकार की मशा 
हिंदुस्तान को पूर्ण-ल्वराज्य की ओर ले जाने की है, ओर वह किसी प्रकार का 
वैधानिक समझौता उस पर लादना नहीं चाहती | वायसराय ने एक नई कार्य- 
कारिणी सभा के निर्माण की घोषणा की, जिसमें संगठित राजनैतिक जनमत का 
अधिक प्रतिनिधित्व होने की व्यवस्था थी । इस सभा में प्रतिनिधित्व का आधार 
राज्मैंतिक नहीं, सांप्रदायिक रखा गया | उस साप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार 
यह था कि कार्यकारिणी सभा में ऊंची जाति के हिंदुश्नों श्रोर मुसल्मानोंकी सख्या 
बरावर रखी गई थी। यदि विभिन्‍न साप्रदायिक दलों के राजनैतिक नेता इन 
प्रस्तावों को मान लेते तो मौजूदा विधान के अन्तर्गत वे. कार्यकारिणी-सभा बना 
सकते थे । वैसी स्थिति में वायसराय ओर कमाडर-इन-चीफ़ को छोड़कर कार्य- 
कारिणी के सारे सदस्य भारतीय होते । युद्ध-मन्त्रित्त का भार तो सेनाध्यक्ष के 
हाथ में छोड़ना जरूरी था ही, पर चायसराय॑ विदेशी नीति के विभाग को भार- 
तीय मत्री को सौंप देने के लिए प्रस्तुत थे.। इन प्रस्तावों के अंनुसार, श्रन्य 
उपनिवेशों के समान, हिंदुस्तान में भी एक अ्रग्ने़् हाई कमिश्नर की नियुक्ति की 
जाने का प्रस्ताव था, और हिदुस्तान में श्रग्नेजों के व्यापारिक स्ाभ्ों के संरक्षण 
का दायित्व उसे सौंपा जाने का विचार था | इन प्रस्तावों में दो बड़ी ख़शबिया 
थीं। एक तो ऊंची जाति के हिंदुओं को, जिनकी संख्या ६६ प्रतिशत से अधिक 
है, मुसलमानों के, जो भारतीय आबादी के २४ प्रतिशठ से अधिक नहीं हैं,वराबर 
ले आया गया था । दूसरे, वायसराय ने भूलाभाई-लियाक्रतअली बातचीत के 
आधार पर काग्रेस और लीग को बराबर स्थान मिलने का जो राजनैतिक प्रस्ताव 
था, उसे साप्रदायिक रूप दे दिया था--ओऔर यह सिद्ध करने की कोशिश की 
थी कि काग्रेस केचल हिंदुओ का ही प्रतिनिधित्त करती है। वायसराय ने जब, 
अप्रत्यक्ष रूप से, कांग्रेस के राष्ट्रीय संस्था होनें के दावे को मान लिया,तब कांग्रेस 
ने भी सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का; अपना 
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विरोध वापिस ले लिया । परन्तु, मुस्लिम-लीग द्वारा पेश किये गए. इस दावे पर 
कि भारतीय मुसलमानों की एक्रमात्र प्रतिनिधिक संस्था केवल वही है, और 
मलिक ख़िजरहयातखा ओर शअ्रन्य मुसलमान नेताओं छारा ही उस दावे के विरोध 
के परिणाम-स्वरूप, शिमला-कान्फ्रेस असफल घोषित कर दी गई | इस बीच, 
महायुद्ध भी समाप्त होचुका था, ओर चारों ओर से यही राय व्यक्त की जाने 
लगी थी कि अब तात्कालिक समाधान का समय निकल गया है, ओर यह 
आवश्यक होगया है कि हिंदुस्तान के लिए. एक स्थायी शासन-विधान बनाया 
जाय | ऐसी स्थिति में केन्द्रीय और प्रांतीय धारा समाओं के चुनाव की घोषणा 
की गई, और अब कहा यह जा रहा है कि इन चुनावों का परिणाम घोषित हो 
जाने के बाद स्थायी शासन-योजना का निर्माण-कार्य हाथ मे लिया जायगा | 
विधान-निमोत्‌ सभा की मांग 
पिछुले ४-६ वर्षों मे अग्रेजी सरकार के द्वारा तात्कालिक समाधान ओर 
स्थायी शासन के सम्बन्ध में जो योजनाए, प्रस्तुत की जाती रही हैं--उनकी चरम- 
सीमा एक ओर वेवल-प्रस्तावों और दूसरी ओर किप्स-योजना मे है--काग्रेस के 
आदरशों से वे बहुत नीचे रह जाती हैं| तात्कालिक समाधान की दिशा मे 
कांग्रेस अपने सिद्धातों से बहुत दूर तक समभोता कर लेने के लिए तैयार थी, 
पर वह यह जरूर चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन के आऑन्‍्तरिक व्यवस्था संबंधी 
भाग का एक बड़ा श्रश भारतीय जनमत के प्रभाव मे हो, और साथ ही अग्रेज्ञी 
सरकार यह घोषणा भी कर दे कि वह लड़ाई खत्म होने के फौरन बाद ही 
हिंदुस्तान की आजादी को मान लेगी | तात्कालिक समाधान में वह इस निश्चय 
का एक स्पष्ट, और क्रियात्मक, आभास चाहती थी। सलाहकार-समिति और 
छाया मन्त्रिमए्डल ( 87990609 ८००7०८5 ) उसे छुभा नहीं सकते थे | 
युद्ध की भीषणता ज्यो-ज्यों बढ़ती गई, कांग्रेस, ने अधिक-से-अधिक समभौते की 
भावना का प्रदर्शन किया । काग्रेस का पूना-प्रस्ताव, जिसमे उसने अहिसा के 
सिद्धात को भी एक और रख कर युद्ध के प्रयत्नो में सहायता देने का अपना 
विचार प्रगट किया था, इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था | मुकम्मिल आज़ादी 
की अपनी माग को दोहराते हुए और उसको फौरन घोषित किये जाने की 
माग को कायम रखते हुए, कांग्रेस ने, तात्कालिक समाधान की दिशा में, अपना 
यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्र मे एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाय, जिसमें 
केन्द्रीय धारासमा मे चुने गए सभी राजनैतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व हो, और 
जो प्रातों के उत्तरदायी शासन के पूरे सहयोग मे काम कर सके । बारदोली- 
प्रस्तावों के द्वारा काग्नेंस ने एक बार फिर समझौते का दर्वाजा खोलने की 
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कोशिश की | पर अग्रेज़्ी सरकार के अविश्वास और 0पूर्ण सत्ता को अपने 
हाथों में रखने के दृढ़ निश्चय के सामने ये सब प्रथल असफल रहे । यह निश्चित 
है कि युद्ध के दिनो में काग्रेस अपने सिद्धातों के साथ काफी दूर तक समझौता 
करने के लिए तैयार हो जाती, पर जहा तक भविष्य का सम्बन्ध है, मुकम्सिल 
आजादी के प्रश्न पर वह किसी तरह का समझौता नहीं करेगी | जैसा कि १६४० 
के रामगढ-अधिवेशन में उसने घोषित किया, "हिंदुस्तान की जनता सपूर्ण 
आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार करने के लिए, तैयार नहीं है। साम्राज्य- 
वाद के ढाचे में हिंदुस्तान की आजादी की कल्पना नहीं की जा सकती । औप- 
निवेशिक स्वराज्य, अ्रथवा साम्राज्यवादी ढाचे के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार का 
विधान, हिंदुस्तान के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होगा, वह एक महान्‌ राष्ट्र के 
गौरव के अनुकूल नहीं होगा, ओर अनेकों प्रकार से हिंदुत्तान को शअरग्रेजी 
राजनीति और आशिक ढाचे के शिकजे मे जकड़ देगा ।? १६४२ का श्रगस्त- 
प्रस्वाव, इसी भावना की एक जोरदार उद्घोषणा, था! 

कांग्रेस ने आरम्म से ही इस बात से इन्कार किया है कि हमारे देश के 
शासन-विधान के निर्माण का काम अग्रेज़ी सरकार पर छोड़ा जा सकता है : 
१६३५ के विधान के उसके विरोध का मूल कारण यही था | उसका विश्वास 
है कि यह काम एक ऐसी मार्तीय विधान-निर्माठृ-सभा के द्वारा किया जाना 
चाहिए, जिसका चुनाव देश के सभी वयस्क च्यक्तियो द्वारा हो । १६३६ के 
चुनाव-आन्दोलन में जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को तेजी के साथ देश 
के कोने-कोने मे फैला दिया था : काग्रेस की चुनाव-घोषणा का भी वह एक 
महत्त्वपूर्ण अंग था। चुनाव जीत लेने के बाद, मार्च १६३७ में, काग्रेस-कसेटी 
ने १६३५ के विधान की भत्तना करते हुए कहा, “जनता ने इस वात की घोषणा 
भी कर दी है कि वह अपना बिघान अपने-आप बना लेना चाहती है, उस 
विधान का आधार होगा राष्ट्रीय स्वाधीनवा, और उसके बनाने का दायित्व होगा 
एक विधान-निर्मात्‌ समा पर, जिसके निमोण में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों 
का हाथ होगा।” सच तो यह है कि काग्रेस ने पद-अहण ही इसलिए किया 
था कि “वह मौजुदा विधान को तोड़ दे, और एक विधान-निर्मात॒ सभा के 
निर्माण, और खतन्‍्त्रता की प्राप्ति के लिए, जमीन तैयार करे |? १६३६ के 
अन्त में कांग्रेस की वर्किज्ञ कमेटी ने इस विचार की कुछ और विस्तृत व्याख्या 
की | अल्प-संख्यक वर्गों के सबंध मे यह तय किया गया कि उसका आधार देश 

आधार भी रखा जा सकेगा । यह समा 
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एक ऐसा विधान बना सकेगी जिसमे अल्प-संख्यक वर्गों के अधिकार ऐसे होगे जो 
उन्हें तृत कर सकेंगे ओर इन अधिकारो के सबंध मे यदि कोई बात ऐसी हुई जिसपर 
एक-मत नही हुआ जा सका तो उसका निर्णय किसी बाहरी शक्ति पर, जिसमे 
दोनो पक्तों का विश्वास हो, छोड़ा जा सकेगा ।” काग्रेंस-वर्किज्ू-कमेटी की राय 
मे “किसी आज़ाद देश का विधान बनाने के लिए यही एकमात्र प्रजासत्तात्मक 
मार्ग है, और कोई भी व्यक्ति जो प्रजातन्‍्त्र और शआ्राजादी मे विश्वास रखता 
है, इसके विरुद्ध नहीं'जा सकता |” काग्रेस की राय मे यह सभा ही “सांप्रदा- 
यिक और दूसरी कठिनाइयों को दूर करने का एक-मात्र साधन” हो सकती है। 
इसके कुछ ही दिन बाद गाधीजी ने भी विधान-निर्मात्‌ समा की इस माँग 
को अपना लिया | मार्च १६४० मे काग्रेस ने अपने खुले श्रधिवेशन मे इसका 
समर्थन किया । अगस्त १६४२ के “खुले विद्रोह” में भी काग्रेस की दृष्टि विधान- 
निर्मातु सभा पर ही गड़ी थी । जवाहरलाल जी ने वर्किज्ञ-कमेटी के वर्धा 
प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए. कहा, “हिन्दुस्तान से अंग्रेज़ी राज्य के खत्म हो 
जाने पर देश के जिम्मेदार व्यक्ति मिल कर एक अस्थायी सरकार का निर्माण 
“कर लेंगे, जिसमे भारतीय जनता के सभी प्रमुख तत्तों का प्रतिनिधित्व होगा, 
और जो बाद मे एक ऐसी योजना बना लेगी जिसके द्वारा विधान-निर्मातु सभा 
का निर्माण किया जायगा, और यह सभा भारतीय शासन के लिए एक ऐसा 
विधान पैयार करेगी, जो देश के सभी वर्गों को मान्य होगा ।?? 
मुस्लिम-लीग द्वारा इस मांग का आरम्म से ही विरोध किया जा रहा था। 
मि० जिन्‍ना की राय मे यह विधान-निर्मातृ-समिति “कांग्रेस के श्रादमियो से 
भरी हुई और एक छोटे से दल के इशारे पर काम करने वाली” होगी। 
अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी श्रगस्त १६४० की घोषणा मे मान लिया था कि 
“नयें विधान के बनाने के लिए युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिक भारतीय संस्था का 
निर्माण आवश्यक होगा, और इस बीच अ्रग्नेज्ी सरकार उन प्रयत्नों का स्वागत, 
ओर उनसे पूरा सहयोग करेगी, जो विधान बनाने वाली इस सस्था की रूप- 
रेखा और कार्य-पद्धति के सबंध मे देश मे एक-मत बैनाने की दिशा में किये 
जायंगे |” परन्तु इस संस्था(०0750६पए०7-एथॉंप्र8 709)में भ्रौर कांग्रेस 
द्वारा जिस विधान-निर्मात्‌ समा((१005(ए९॥८ 4358277 07) की मांग की 
जा रही थी उसमे जमीन-आस्मान का अ्रन्तर है + एक प्रतिनिधि भारतीय सभा 
द्वारा, जिसके चुनाव और अधिकार के प्रश्न अभी अनिश्चित थे, शासन-योजना 
का निर्माण एक बात है, और भारतीय जनता द्वारा घुनी गई विधान-निर्मात 
समा द्वारा, जिसके पास अन्तिम सावेधोम सत्ता हो; “इस योजना का निर्धारित 
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किया जाना ब्रिल्कुल दूसरी बात है। क्रिप्स-प्रस्तावों में अंग्रेजी-सरकार एक 
कदम आगे बढी है। क्रिप्स ने अपनी योजना में एक विधान बनाने वाली 
सभा का क़िक्र किया है, पर वह कांग्रेस की कल्पना के अनुसार देश के सभी 
वयस्क व्यक्तियों द्वार सीधे चुनाव द्वारा चनाई जांने वाली सभा नहीं है, उसका 
निर्माण प्रांतीय धौरा-समाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वार होगा। अ्रप्रत्यक्ष 
रूप से ही सही, पर जनता द्वार चुनी गई विधान-निर्मातृ सभा के सिद्धान्त को 
मान करें, श्रग्नेली सरकार ने प्रग८-रूपं से जो एक आगे की तरफ क़दम उठाया 
था, वह उस सभा में देशी राज्यों के ऐसे प्रतिनिधियों को स्थान ठेंकर, जिनके 
चुनाव में जनता की इच्छा-अनिच्छा पर बिल्कुल जोर।नहीं दिया गया था, 
अप्रत्यक्षुरूप से उसे पीछे खींच लेने के समान था | क्रिप्स-प्रस्तावों को अखी- 
कृत करते हुए कांग्रेस की वर्किज्ञ-कमेटी ने कहा, “विधान-निर्माठ सभा का 
निर्माण भी कुछ ऐसे दद्ध से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जनता के श्रात्म- 
निर्णय के अधिकारके अर-प्रतिनिधि तत्वों के द्वारा अतिक्रमण किये जाने का 
डर है | अ्रंग्रेजी सरकार ने यद्द तो मान लिया है कि हिन्दुस्तान का भावी 
शासन-विधान हिन्दुस्तानियों के दारा ही बनाया' जायगा, पर अभी भी वह 
विधान-निर्मातु समा के सम्बन्ध में कांग्रेस की मांग को, वैसे-का-बैसा ही, 
स्वीकार करने के लिए तैयार:नहीं है| हू 
जनता द्वारा सीधे चुनी गई इस प्रकार की विधान-निर्मात॒ सभा के विरोध 
में बहुत-सी बातें कही जाती हैं | (पहली बात तो यह है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्ता- 
वित यह योजनां अल्प-संख्यक वर्गों की मान्य नहीं है : मुस्लिम-लीग तो प्रारम्भ 
से उसका विरोध फर ही रही है, परन्तु अन्य अल्प-संख्यक वर्ग भी उसके 
सम्बन्ध में उत्साही नहीं हैं। थंह सच है कि कांग्रेंस ने गौण प्रश्नों के सब॒ध में 
समझौते के मार्ग पर जोर दिया है, पर इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि बडे बड़े प्रश्नों के संबंध में बंहुमत का निर्णय ही मान्य रहेगा। मुस्लिम-लीग 
इस सम्बन्ध में सहमत होने के लिए तैयार नहीं है । इसके साथ ही यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि केवल इस विधानननिमोत्‌ समा के निर्माण का आधार देश 
के सभी वयस्क व्यक्तियों तक फैला देने से,यह समस्या सुलक जायगी * बहुत 
सम्भव है कि इस प्रकार के विस्तार से वह और उलभू जाय। मताधिकार की 
परिधि जितनी व्यापक बनाई जायगी, बे पढे-लिखे किसान और मजदूर उसके 
अन्तर्गत आते जायगे, और इसका नतीजा यही हो सकता है कि वे अपने को 
कुछ प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं और दलों के हाथ में कठपुतली बना लेंगे | 
हिन्दू जनता सम्भवतः कांग्रेस की ओर झ्ुुकेगी, और मुसलमान लीग की ओर | 
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ऐसी स्थित मे इन दोनों दलों की शक्ति के अनुपात मे विशेष अन्तर नहीं 
आएगा, और चुनाव के क्षेत्र को इतना विस्तीण करने पर खचे किया गया 
रुपया और शक्ति व्यर्थ जायगी। साप्रदायिक समस्या उससे तनिक भी न 
सुलफ्ेगी । कांग्रेस मुसलमान सदस्यों के छुनाव में सांप्रदायिक आधार को मान 
लेने के लिए भी तैयार है, ऐसी स्थिति मे तो यही होगा कि चुनाव मे १० था 
१५ करोड व्यक्ति हिस्सा ले सकेगे--पर समभौता करने में हम उतने ही असमर्थ 
होंगे जितने आज हैं। सघर्ष में पडे हुए व्यक्तियों के लिए अपने अनुयावियो 
की सख्या बढ़ा लेना समभौते की दिशा में कमी सहायक नहीं होता है। यह 
भी कहा जाता है कि विधान-निर्मातृ-सभा की यह कल्पना उस समय चाहे 
ब्यवद्दार-सगत रही हो, जब साप्रदायिक वैषम्य इतना वीज़ नहीं था, पर आज 
की स्थिति मे तो वह बिल्कुल ही अ्रव्यवहार्य है । इस सबंध में एक अर बात यह 
कही जाती है कि विधान के निर्माण का काम अनुमवी जानकारों का है, जनता 
का नहीं, और इन व्यक्तियों की सख्या जितनी कम हो, उबना अच्छा है। 
सर मॉरिस ग्वायर ने बनारस विश्व-विद्यालय के दीक्षात भाषण में कहा 
था--(एक ऐसी छोटी संभा में) सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जान 
जाते है, दूसरो के अ्रच्छे गुणों को पहिचानने लगते हैं, और अपनी कमियों से 
भी अनभिन्न नहीं रहते । मस्तिष्को के सघर्षण की प्रतिक्रिया होती ही है, और 
कुछ समय के बाद . | एक समष्टि की भावना जन्म लेती है, और उसमें से यदि 
एक सामान्य-इच्छा-शक्ति उसन्‍न न भी हो वो रचनात्मक निर्णयों के लिए. एक 
सामान्य-इच्छा तो जागत हो ही जाती है |”! , अपने इस दीक्षान्त भाणण में 
विद्वान न्यायाधीश ने यह भी बताया कि जहां कही व्यापक मताधिकार के आधार 
पर विधान-निर्मातू समा का चुनाव हुआ है, उसे अपने कार्य में असफलता 
मिली है। १७६५ के क्रान्तिकारी फ्रास में ६०० सदस्यों की राष्ट्रीय सभा 
(पि्रधणाब(०ण7ए:॥(०7)१द्घारा बनाये हुए विधान ने नैपोलियन और बीस 
वर्षों के युद्धों का स्वागव किया, १८४८ के प्रजातन्त्रात्मक फ्रास मे ६०० सदस्यों 
की विधान-निर्मात्‌ सभा ने 'दूसरे साम्राज्यः और फ्रास के पतन की सृष्टि की । 
१--शायटर के राजनैतिक संवाददाता की १६ नवम्बर १६४४ को दिये गए 
एक इण्टरव्यू सें प्रो० लास्की ने कहा कि यह विधान-निर्माद सभा (१) छोटी 
हो, और (२) अमरीका का विधान बनाने वाली फ़िलाडेल्फ़िया की सभा के 
समान अपनी चैठकें गुप्त रखे, क्योंकि यदि उसकी सारी कार्यवाही खुले अधि- 
चेशन में हुईं, और उसमें आवेशपूर्ण वाद-विवाद रहे तो उसे अपने कार में 
सफलता प्राप्त करने की उम्मीद कम द्वी रखना चाहिए | 
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श्यध८ की जर्मन राष्ट्रीय सभा, जिसमें ६०० सदस्य शामिल ये, अपने काम में 
असफल रही। १६१६ की वाइसार की सभा भी, जिसमें ४२० सदस्य 
उपस्थित थे, किसी स्थायी विधान की नींव नहीं डाल सकी । रूस की विधान- 
निर्मातूु समा, जिसका चुनाव ४) करोड़ व्यक्तियों के द्वारा हुआ था, केवल 
एक बार मिल सकी । इसके विपरीत, जितने स्थायी शासन अब तक बने हैं, वे 
सब थोडे लोगों के द्वारा बनाये गए थे, जिनका चुनाव व्यापक जनता के द्वारा 
नहीं, अपनी धारासमाओं अथवा सरकारों के द्वारा हुआ था । फिलाडेल्फिया 
की जिस सभा ने अमरीका का शासन-विधान बनाया उसमें ३० सदस्यों से 
अधिक ने भाग नहीं लिया । कनाडा का विधान जिन दो सभाओं में बना उसमें 
क्रश- २२ और ३३ सदस्य शामिल थे। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 
का चिंघान क्रमशः ५० और ३० व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया । सोचियठ रूस 
का वर्तमान विधान केवल ३१ व्यक्तियों ने बनाया । इन सब सभाओं में सारी 
कार्यवाही गुप्त रखी गई थी । 

ये सब तक, ऊपर से देखने से, काफी प्रमावशाली दिखाई देते हैं। पर, 
उनका आधार सच को छिपा लेने और मूठ पर जोर देने में है। अंग्रेजी सर- 
कार द्वारा मानी गई विधान-निर्मात्‌ सभा और काग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्मात्‌ सभा में मुख्य अन्तर यह नहीं है कि एक में सदस्यो की सख्या कम और 
उसकी कार्यवाही गुप्त रखने पर जोर दिया गया है, और कार््रेंस का विश्वास 
एक बहुत बडी अवाध, अनियन्नित सभा में है जो [हर दलील पर लडने और 
भगड़ने के लिए तत्पर हो ; काग्रेंस ने न तो वहीं उस सभा की बड़ी सख्या का 
जिक्र किया है, और न उसकी कार्यवाही के गुप्त रखने से अपना विरोध प्रगट 
किया है। इन दोनों प्रस्तावों में मुख्य अन्तर यह है कि सरकार उसके चुनाव का 
आधार बहुत संकुनित रखना चाहती है, और कांग्रेस चाहती है कि उसके पीछे 
हर वयस्क हिंदुस्तानी का नैतिक बल हो । मौलिक श्रन्तर प्रजातन्त्र के सिद्धातों 
में अविश्वास और उनके प्रतिपादन का है। सरकार मताधिकार के दायरे कों 
बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उसमें जनता की 
अपार शक्ति के उमड़ आने का डर है, काग्रेस उस शक्ति को उमाड़ना, 
ओर उसके व्यापक आधार पर देश के भावी शासन-विधान को प्रस्थापित 
करना, चाहती है। प्रजातन्त्र में इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है) यदि हमे 
एक प्रजातन्‍्त्र-शासन की नींव डालना है, तो उसके निर्माण की मशीनरी भी 
प्रजातन्त्रात्मक ही होनी चाहिए | जिन स्थायी शासनों की गणना सर भोरिस 
ग्वायर ने अपने उपर्युक्त माषण में की है, उन सबका निर्माण प्रजातन्त्र की 
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शक्तियों के द्वारा हुआ | विधान-निर्मात्‌ सभा को चुनने के साधारणतः दो सांग 
हैं--एक सीधे चुनाव-का, जिसका अवलंबन आस्ट्रेलिया, जमनी, आरिट्रिया, 
आयलेंए्ड और मध्य और पूर्वी यूरोप के कई अन्य राज्यो में किया गया, और 
दूसरा,राजनैतिक इकाइयों की धारा सभाओ के द्वारा, जैसा कि अ्रमरीका, दक्षिण 
अफ्रीका आदि मे हुआ | दोनो का आधार प्रजातन्त्र के सिद्धातो में है। जिन 
देशों में प्रांतीय घाय-सभाओं द्वारा विधान-निर्मातु सभा का चुनाव हुआ है, 
उन सबमें ये धारा-सभाएं जनता को मिले हुए व्यापक मताधिकार पर ही कायम 
थीं, हमारे देश के समान यह मताधिकार सीमित और सकुचित नहीं था | यदि 
आज भी हमारी प्रांतीय धारा-सभाओं के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रांत 
के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिल जाय वो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस विधान 
निर्मात्‌ सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धाव को भी मान लेगी । साथ ही, यह 
भी आवश्यक होगा कि देशी राज्यों से आने वाले सदस्य, उसी व्यापक आधार 
पर, उन राज्यों की जनता द्वारा चुने जाय। यह मान लेना कि विधान 
बनाने का काम केवल बहुत बडे विद्वानों, अथवा योग्य शजनैतिक नेताओं का 
है, चाहे उन्हे जनता का समर्थन प्राप्त न हो, एक मिथ्यात्व को प्रश्नय देना है | 
जब तक वे जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति न हो, उनके द्वारा बनाये गए. विधान का 
मूल्य, चाहे वह विधान कितना द्वी वेज्ञानिक और विद्वत्तापूर्ण तरीके से क्‍यों न 
बनाया गया हो, कौड़ी बराबर मी नहीं है। उसकी मेहनत वैसे ही बेकार 
जायगी जैसी १६३५ के विधान बनाने वाली गोलमेज परिषदो, सयुक्त पार्लमेण्टरी 
कमेटी आदि की। सप्रूकमेटी में विद्वानों की कमी नहीं थी, पर उनके 
जनता छारा चुने गए न होने के कारण उसके सुझाव बहुत-कुछ बे-मानी से हैं| 
जहा तक इस विधान-निर्मात्‌ सभा के सदस्थों की सख्या का सवाल है, यदि 
वह संख्या बहुत बडी भी हुईं, तो हमें यह बात ध्यान में रखना है कि वह 
अपना काम खुले अधिवेशनों में कम ही करेगी, कमेटियों के छारा अधिक | 
कमी-कभी तो प्रमुख व्यक्तियों को भी यह काम सौप दिया जाता है |! विभिन्न 
-राजनैतिक दल तो अपनी-अपनी योजनाएं इस समाके सामने पेश करते ही हैं ।* 
कमेटियों का काम इन विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना होगा, और इन 
सब्र कम्ेटियो के काम को समन्वित करने का दायित्व भी एक कमेटी पर ही रखा जा 
१-जैसे जम॑नी में दयूगो प्रियूस को, व जेक्रोस्लोवाकिया में प्रो० जीरी 
होयत्जेल को यह काम सौपा गया था। 
२-फ़िलाडे ल्फ़िया सभा के सामने रेंडोल्क-योजना और पैथ्लेच योजना 
आदि रखी गईं, और फनेक्टीकट श्षमसौते के रूप में उन्हें समन्वित किया गया। 
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सकता है | विधान-निर्मात्‌ समा के खुले अधिवेशन में तो प्रायः यही होता है 
कि उसकी किसी एक बैठक में विधान-नि्मोण के आधार-भूत सिद्धातों को भान 
लिया जाता है, और बाद की बैठकों में केवल कमेटियों की सिफारिशों पर चर्चो 
भर होती है| इन कामों में सभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोई 
बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। सच तो यह है कि विधान की खीकृति का आधार 
जितना व्यापक होगा, उसे उतना ही अधिक स्थायित्व मिल सकेगा । 
विधान-निर्मात्‌ सभा के बन जाने पर अपनी कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में निर्णय 
करने का अधिकार उसी को होगा । वह खय अपना सभापति चुनेगी, विधान के 
आधार-भूत सिद्धातों का निश्चय करेगी, और वैधानिक प्रश्नों के अध्ययन के 
लिए विभिन्न समितियों की स्थापना करेगी। हमारे भावी विधान की रूपरेखा 
सघ्र-शासन के सिद्धात पर बनेगी अ्रथवा केन्द्रीभूत-शासन के, इसका निर्णय 
विधान-निर्मातु सभा ही करेगी ।* केन्द्र ओर प्रा्तों के बीच सता का बय्वारा 
क्रिस प्रकार होगा, शासन के विभिन्न भागों के आपसी सबंध क्या होंगे, मताधि- 
घिकार किन लोगों को दिया जायगा, चुनाव की पद्धति क्या होगी, अर्थनीति पर 
किन नियत्रणों की सृष्टि करना आवश्यक होगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका 
निर्णय विधान-निर्मात्‌ सभा ही करेगी | वह विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के 
लिए. कमेटिया नियुक्त करेगी, सभव है उनकी रिपोर्टा में सामजस्थ लाने के लिए 
भी एक कमेटी नियुक्त कर दे, और उनकी रिपोर्टों पर विचार करेंगी, और इस 
अध्ययन और अनुशीलन, विचार-विनिमय और वाद-विवाद के बाद विधान को 
१-मैं समझता हूँ कि विधान-निमौतृ-सभा के निर्माण का आधार भारतीय 
एकता पर दी होना चाहिए | खारा देश मिल कर उसे चने | उसमें प्रतिनिधित्व 
भारतीय जनता का हो, न कि विभिन्‍न प्रांतों का। प्रांतीय आस्म-निर्णय के 
आधार पर एक संघ-शासन के निर्माण का पूरा अधिकार तो उसे होगा ही, 
भारतीय एकता से चलकर श्रांतीय-स्वराज्य की ओर अम्नसर होना ही हमारी परि- 
स्थितियों के अनुकूल है भी | यदि आरम्भ में ही प्रांतों को स्वतन्त्र राजनैतिक 
इकाई सान लिया गया, और इस आधार पर विधान-निमोत््‌ सभा का चुनाव 
हुआ, तो उसके कार्य में अकेन्द्रीकण और विः्वेंखलता के तत्वों के बहुत बल 
बाघा चन जाने का सय है| प्रातीय आत्म-निर्शय और, एक काफ़ी दूर तक 
अकेन्द्रीकरण, ही आवश्यकता को मानते हुए भी हमें भारतीय एकता पर उसे 
तरजीह नहीं देनाहै | और जबकि प्रांतीय सीमाओं का पु#र्निमौण विधान-नि्मात 
सभा का एक मुख्य कार्य होगा, तब तो वत्तसान प्रार्तों के आधार पर उसका 
चुनाव करना घोड़े के आगे गादी को जोड़ने के समान होगा।। - 
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अन्तिम स्वीकृति देना भी उसी के अधिकार भे होगा | अपने इस कार्य में वह 
अन्य देशों की विधान-निर्मात्‌ सभाओं के अनुभवों से भी पूरा लाभ उठायगी | 
इस सभा के द्वारा बनाया और स्वीकृत किया गया विधान ही समस्त भारतीय 
जनवा के लिए मान्य होगा ।* 

विधान-निर्मातू सभा के सम्बन्ध में दो अन्य शकाओ्ो का स्पष्टीकरण भी 
आवश्यक है। एक तो यह माना जाता है कि जब तक देश भर में मूल-भूत 
सिद्धातों के संबंध में समभौता न हो जाय, तब तक विधान-निर्मात्‌ सभा को 
अपने कार्य में सफलता मिलना असभव ही होगा | प्रो० कूपलैण्ड के शब्दों भे, 
“मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दलों और सादे नारों की 
दया पर निर्मर रहेगी । करोड़ो मत 'गांधी और पीली पेटी' या इस्लाम खतरे मे 
के नाम पर पड़ेंगे |. . सच तो यह है कि जब कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने 
आर उनके मत देने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने का काम समास हो जायगा 
तब पता यही लगेगा कि यह काम तो, बिना अधिक महनत या खर्च के, मौजूदा 
व्यवस्था के द्वारा मी किया जा सकता था । ठोस अन्तर केवल यही होगा कि 
मतदाताओं की सख्या बहुत बढ़ जायगी ।. . .. . क्या इससे वैधानिक समाधान 
की प्राप्ति हो सकेगी १ उसे प्राप्त करने का तो एकमात्र रासा समभौते का है, 
ओर लडने वाले नेताओं के जनता को अपने पीछे ले आने से उसमें सहायता 
पहुचना संभव नहीं है।”* डॉ० बेनीप्रसाद ने लिखा--“जहा तक मुख्य 
राजनैतिक प्रश्नों के निर्णय का सवाल है, विधान-निर्मात्‌ सभा की स्थापना के पक्ष 
में दलीलें तो बहुत प्रबल हैं, परन्तु जब॒वक संयुक्त निवाचन के आधार पर 
पहिले से कोई समझौता नहीं हो जाता, तबतक इस पद्धति को अपनाना बहुत ही 
अधिक खतरनाक सिद्ध होगा ।?* दूसरी बात इस सबंध में यह कही जाती है कि 
हमारी साप्रदायिक समस्या को सुलमाने मे भी विधान-निर्माठ्‌ सभा के सफल 
होने की आशा कम ही है, और यदि साप्रदायिक चुनाव की इजाजत दे दी गई 
जिसके लिए, कांग्रेस तैयार जान पडती है, तब तो उससे हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य 
के और भी ज्यादा बढ़ जाने का डर है। डॉ० बेनीप्रसाद के शब्दो में, “विधान- 

-विस्तत अ्रध्ययन के लिए देखिये--- 
एन० गांगुली : (१005घ६घ९०६ .385९77779 07 749 
राममनोदर लोहिया ; (0750(प2॥ .0.558077 795. 

२-प्रो०कूपलैंड : [72 (20750प्रधरणार्थ शि0096फ रण फ़रवीाव, 
भाग ३, पृ० ३४-३५ । 

३-डा०बेनीप्रसाद : निशततत शपशा॥आ (2एटड४ट/0ए75, ए० १६७ ॥ 
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नि्मोतु सभा का - काम विधान का निर्माण करना है, न कि साप्रदायिक विषम- 
ताओं का इलाज करना |” 

इन आलोचनाओं के पीछे एक ओर तो प्रजातन्‍्त्र की शक्तियों से भय की 
तृत्ति है, और दूसरी ओर यह गलत मान्यता है कि हमारे आज के राजनैतिक 
दल देश की जनता का सच्चा प्रतिनिघित्र करते हैं अथवा, गहराई मे जाकर, 
अपने भविष्य के सबंध में हम एक्रमत नहीं हैं। प्रजातनत्र की शक्तियों को 
उमाढ़ना सोते हुए, साप को जगाने के समान खतसनाक तो है, पर जिस राज- 
भैतिक विधान की बुनियाद प्रजातन्त्र-रूपी शेष॒नाग के सहख-सहल फनो पर 
प्रद्यापित नहीं होती, विदेशी तलवार, या मशीनगन, या परमाणु बम पर रखी 
जाती है, वह आधी में तिनके के समान उड़ जाया करता है। हमें तो जनता की 
इन शक्तियों को जात करना है, और राजसत्ता के धारा-प्रवाह को उस जाणति 
के सशक्त खोत से सबद्ध करना है। ऐसी स्थिति में उठ शक्ति से डर कर काम 
कैसे चलेगा ! विधान-निर्मात्‌ समा के लिए. जवाहरलालजी ने एक बार कहा 
था, “इसका अर्थ जनता के एक समूह से नहीं है, न काबिल कानूतदानों की 
एक जमात से, जो विधान को बनाने के निश्चय से इंक्ठा हुए हो। इसका श्रर्थ 
हो एक राष्ट्र से है, जो अपने लच्॒य तक पहुँचने के लिए चल पड़ा हो, और जो 
अपने पुराने राजनैतिक, और समवत- सामाजिक, ढाचे के खोल को फाड़ 
फेंकना चाहता हो । इसका अर्थ है देश की जनता का, अपने चुने हुए... प्रति- 
निधियों के द्वारा, एक बड़े काम में जूक पडना ।? दूसरी ग़लत धारणा जो इस 
प्रयोग के आलोचको के मन में है, वह यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग, 
अथवा भारतीय राष्ट्रीय और मुस्लिम-साम्रदायिकता, का वर्त्तमान अन्तर बहुत 
गहरा है, अथवा देश की मुसलमान जनता भी साप्रदायिकता मे उतनी ही रगी 
हुई है जितनी मुस्लिम-लीग और उसके प्रमुख नेता । यह मानना बस्तु-स्थिति 
की गहराई मे जाने से इन्कार करना है। साम्रदायिक संघर्ष देश के एक बहुत 
छोटे तबक़े तक, शहरों को मध्य-श्रेणी के एक बड़े अश तक, ही सीमित है | 
देश की जनता के सामने मुख्य प्रश्न सरकारी नौकरिया प्रास करने, अ्रथवा छोटे- 
मोटे आर्थिक संघर्ष में पडने अथवा घारा-समाओं में घुसने का नहीं है, राज- 
नेतिक आजादी हासिल करने, और अपनी गरीबी, अघनगापन और भखमरापन 
दूर करने का है। यह भावना, जगल में फैल जाने बाली आग की लपे के 
समान, आज देश के कोने-कोने में फैली हुईं है। उसे बकाया नहीं जा सकता, 
दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। वर्तमान को भस्मसात करने, 
खाधीनता और आत्म-गौरव के आधार पर एक सोनहले भविष्य को निर्माण 
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करने के उसके निश्चय को रोका नही जा सकता | हमारी विधान-निर्मात्‌ सभा 
इस निश्चय का प्रतीक होगी | साप्रदायिक संघर्ष के परे उसका स्थान है। सांप्र- 
दायिक कलह की भावना जो आज एक धूमकेतु के समान हमारे समस्त राज- 
नैतिक जीवन पर आक्रान्त है, देश की व्यापक जनता के संपर्क मे आकर पानी 
के बुदबुद के समान मिट जायगी । मेरा तो निश्चित विश्वास है कि हमारी सांप्र- 
दायिक समस्या का एकमात्र हल«विधान-निर्मात्‌ सभा ही है । 
संधि और स्थायी विधान 

ऊपर इस बात की चर्चा आचुकी है कि हिन्दुस्तान का भावी शासन-विधान 
बनाने के जो दो तरीके हो सकते हैं--एक अग्रेजी सरकार के द्वारा उस विधान 
का निर्माण और स्वीकृदि, और दूसरा हिन्दुस्तान की जनता द्वारा चुनी गई 
विधान-पंचायत के द्वारा उसका निर्माण--उनमे से दूसरा तरीका ही अब संभव 
रह गया है। परन्तु, विधान-पचायत के द्वारा इस प्रकार का विधान बन जाने 
के बाद भी श्रग्नेजी सरकार के साथ एक संधि की गुंजाइश तो रह ही जाती है | 
अआयलैंड का उदाहरण हमारे सामने है| अ्रग्नेजी सरकार ने १६१४ मे, लॉयड 
जॉर्ज की प्रेरणा से, आयलेंए्ड के लिए एक विधान बनाया था, जिसके अनुसार 
उसे दो भागो भे बाद देने का आयोजन था, इन दोनों भागों को समन्वित 
करने के लिए. एक सघीय समिति बनाने का प्रस्ताव था, और रक्षा और विदेशी 
नीति आदि महत्त्वपूर्ण विभाग अंग्रेजी सरकार के नियत्रण में ही रखने का 
विचार था। आयलैँंड की जनता ने इस विधान का बहिष्कार किया, और चुनाव 
में भाग लेने व अग्रेजी अधिकारियों की, आजा मानने से कतई इन्कार कर 
दिया अग्रेजी सरकार ने कौमी आजादी के इस आन्दोलन को पहिले तो 
कुचलने की चेश की, पर, जब वे उस चेष्ट में सफल न हो सके तो, १६२१ में, 
सघधि-चर्चा आर की | अग्रेजी मत्रिमए्डल के कुछ व्यक्तियाँ और आयलैँंड 
की प्रजातन्त्र-पालमेण्ट ( [)87] 47९७7 ) के उतने ही सदस्यों में बातचीत 
हुईं , और उसके परिणाम-स्वरूप एक संघि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए, और 
बाद में इग्लेंड और आयलंड दोनों देशों की पार्लमेण्टों ने उसे खीकार कर लिया। 
सभवतः यही उदाहरण अग्रेजी-मंत्रिमठल के सामने था, जब उसने किप्स- 
प्रस्तावों के द्वारा, हिन्दुस्तान के साथ भी इसी प्रकार की एक संधि का प्रश्न 
उठाया था। अग्रेजी सरकार और विधान-समिति ( 007४शप0०7- 
प्राधत78 0009 ) के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये जाना क्रिप्स-योजना 
को अमल मे लाने के लिए एक आवश्यक शर्त मानी. गई थी । इस सचिः में 
उन सब आवश्यक बातों के शामिल किये जाने पर जोर दिया गया था, जिनका 
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सबंध हिन्दुस्तानियों के हाथों में राजतत्ता के सौंपे जाने, और विशेषक्र जातीय 
और धार्मिक अल्पसख्यक वर्गों के संस्च्ष॒ण, से हो । 
क्रिप्स द्वारा प्रस्तावित संधि एक बहुत ही असतोषजनक सुझाव है 

हिन्दुस्तान की आज़ादी पर एक प्रतिबन्ध के रूप में पेश किया गया था। 
उसका आधार इस विश्वास में है कि हिन्दुस्तान और इग्लैंड सदा ही एक निकट- 
संबध में बचे रहेँगे । अल्पसख्यक वर्गों को भी जिन सर्षुणों के दिये जाने का 
प्रस्ताव है, उनका आधार अग्रेजी सरकार द्वारा समय-समय पर क्रिए गये वायदों 
में है। आयलैंड के साथ की जाने वाली तर की सधि का आधर भी 
परावलबन की इस भावना में था, और इसी कारण वह सफल नहीं हो सकी | 
अगले दस वर्षों में उसमें लगातार परिवर्तन होते रहे, और १६३२ में जब डी 
वैलेरा के द्वाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस संधि को उठा कर एक ओर रख दिया, 
ओर, व्यावह्यरिक दृष्टि से, आयलैंड को पूर्ण खतन्त्र बना लेने का निश्चय कर 
लिया। १६३७ के नये शासन-विधान के अनुसार तो आयलेंड ने इस्लेंड से 
सबध-विच्छेद ही कर लिया है।' यही बात हिन्दुस्तान के साथ की जाने वाली 
सधि के सबंध में कही जा सकती है। कोई भी ऐसी सधि जो , हिन्दुस्तान की 
सार्वमौमता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाती हो, कभी स्थायी नहीं हो 
सकती | जहा तक अल्पसंख्यक चर्गों के सरक्षण का प्रश्न है, उसका एकमात्र 
रासा इन ससक्षणों को हमारे भावी शासन-विधान में सश्लिष्ठ कर देने, पिरो देने, 
का है, किसी विदेशी शासन की कृपा और नीति पर वे नहीं छोड़े जा सकते । 
हमारे और इग्लैंड के बीच की जाने वाली संधि में देश के आन्तरिक प्रश्नों के 
सबंध में कोई बात नहीं होगी । उसमें हिन्दुस्तान और इग्लेंड के आपसी सबधों, 
और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इन सबधों की स्थिति, का स्पष्टीकरण होगा। आन्‍्तरिक 
प्रश्नों को निबरने का सवोधिकार खय हमें होगा--साप्रदायिक और [अल्प- 
सख्यक वर्गों से सबध रुखने वाले सभी प्रश्न इसी कोटि में आते हैं। इसके 
अलावा, हिन्दुस्तान और इग्लेंड के कुछ आपसी व्यापारिक सबध हो सकते हैं, 
जिनकी व्याख्या इस संधि में की जा सकेगी--हिन्दुस्तान अंग्रेजी माल की खपत 
के लिए कुछ सुविधाएं दे सकता है वशत्तें कि उसे इग्लेंड से अपने औद्योगीकरण 

-विधान-वेत्ताओं सें इस सम्बन्ध में सतमेद था कि युद्ध के अवसर पर 
आयल्े ण्ड इंग्लेंड से अलद्ददा अपनी कोई नीति बना पाएगा अथवा नहीं, पर 
दूसरे महायुद्ध में, बढ़ी कठिन परिस्थितियों के बीच, अपनी तद्स्थत्ता की रक्षा 


दे हे इस महत्त्वपूर्ण छोत्र में भी अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का परिचय 
है । 
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मे कुछ विशेष सहायता मिल सके | इसी प्रकार दृष्टिकोश अ्रथेवा खाथों 
की सामान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे भी हिन्दुस्तान और इच्लेंड 
के बीच एक समभौते की कल्पना तो की ही जा सकती है। ये सब प्रश्न उस 
सधि मे स्पष्ट किये जा सकेंगे | ४ 
हिन्दुस्तान और इग्लैण्ड के ब्रीच की इस सधि के सबंध में दो बातें हमें 
अपने ध्यान मे रखनी हैं । एक तो यह कि वह संधि देश की सार्वभौसता पर 
किसी प्रकार का नियंत्रण न हो । आन्तरिक व्यवस्था संबंधी अश्नें, अथवा 
विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा,के प्रश्न, में यदि हमने किसी भी अश मे 
इग्लैण्ड पर निर्भर होना खीकार कर लिया तो हमारी आजादी एक बे-मानी सी 
चीज हो जायगी । उस संधि की पहिली शर्त यही होगी कि वह हिन्दुस्तान के 
स्वार्थों को पहिला स्थान देगी, और उसका आधार हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता 
में होगा । सघ-शासन के विभिन्‍न सदस्यों अथवा देश के विभिन्‍न धर्मावलबियो 
के आपसी सबंध निश्चित करने अ्रथवा उनके मतभेदों को सुलकाने का प्रयत्न 
विधान के द्वार किया जायगा | वह एक विदेशी सरकार के साथ सन्धि का विषय 
नहीं है । दूसरी बात यह है कि उस संधि में सशोधन-परिवर्तन आदि के लिए 
पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए.। समय ओर परिस्थितियों के साथ इस प्रकार के 
परिवर्तन आवश्यक होगे। समव है कि आज हम प्रजातन्त्र और फासिज्म के 
किसी संघर्ष में इग्लैण्ड का साथ देना मंजूर करलें, पर कल यदि साम्राज्यवादी 
इग्लैग्ड, अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ के हमारे पडोसी राष्ट्री को, जिनके 
स्वार्थ हमारे अपने स्वार्थ हों, कुचलने के लिए तैयार हो जाय, तो हम उसके प्रति 
अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहे । संधि की शर्ततों के सबंध मे यदि दोनों 
देशो में मतभेद हो ठो उसका निर्ण॑य करने, और उस निर्णय पर दोनों देशो 
को अमल करने के लिए बाध्य करने, का अधिकार किसे हो, यह भी स्पष्ट हो 
जाना चाहिए.। यह अधिकार उस समय की किसी सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्था 
को ही दिया जा सकता है । 
मैं समझता हैँ कि सन्धि और विधान-निर्माण के प्रश्नो को अलग-अलग 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। सचधि का संबंध हमारे और इग्लैण्ड के बीच का 
होगा । विधान हमारे आन्तरिक प्रश्नो की सुलमाने की दिशा में एक बड़ा 
प्रयत्न होगा । यह भी हो सकता है कि विधान-निर्मात्‌ सभा पहिले विधान 
बना ले, और इस्लैण्ड के साथ सन्धि के प्रश्न को उस विधान छारा बनने 
वाली सरकार पर छोड दे, पर यह कुछ अव्यावद्यारिक सा दिखाई देता है, 
क्योंकि जब तक सार्वमौम-सत्ता अग्नेज़ों के हाथो से निकल कर विधान-निर्म 
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सभा के द्वाथ में नहीं झा जाती हैं, तब तक उसके द्वारा किसी स्थायी सरकार के 
बनाये, जाने का प्रश्न कुछ अवास्तविक-सा लगता है, ओर यह सत्ता का आधार- 
परिवर्तन सन्धि के द्वारा ही समय है। संधि के बाद ही विधान निम्मातृ समा 
को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह देश के लिए एक शासन-विधान बना 
ले। विधान-निर्मात-सभा का वास्तविक काये तसी आरभ होगा, और वह एक 
मद्दान्‌ दुस्तर कार्य होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं । विधान-निर्मातृ-समा को 
ही यह तय करना होगा कि हमारा विधान संघ-शासन के आधार पर वन्ते अथवा 
केन्द्रीभूत शासन उसका लक्ष्य हो, उत्तका सगठन पालंमेश्टरी 'पद्धति पर'हो अथवा 
प्रेजीडेटी ढज्ञ से, उसमें सभी प्राज्तों को बराबर अधिकार हों अथवा हिस्वूः 
प्रातों और मुस्लिम-प्रा्तों के बीच सन्तुलन ओर समानता की भावना हो, शासन 
का आधार व्यक्ति हो अथवा संप्रदाय, व्यक्ति के अधिकारों का स्पष्ट 
समावेश विधान के अ्रन्तगंत हो अथवा उन्हे राज्यों की सदिच्छा पर छोड दिया 
जाय | इस प्रकार के सैकडों महत्त्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन पर विधान-निर्मातृ- 
सभा को विचार करना होगा, और स्पष्ट निर्णय बनाने पडेंगे। उसे अपने इस 
कार्य में उस समय तक हर्गिज सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसे देश 
की समग्र -जनता का समथन प्राप्त न हो, दूसरे शब्दों में, जब तक वह खर्य 
उनके द्वारा चुनी न गई हो । 
(आ) समझीते की दिशा में वेधानिक प्रयत्न 
मूलभूत अधिकारों का प्रश्न ,_ 
विधान-निर्मातू सभा के सामने सबसे बडा प्रश्न साप्रदायिक समभौते की 
दिशा में प्रयत्न करने का होगा । इसी दृष्टि से हमें मूलभूत अधिकारों के प्रश्न 
पर चर्चा करना है। प्रत्येक देश में व्यक्ति के कुछ मूल-भूत अधिकार होते हैं 
जिनके सम्बन्ध में साधारणतृ: यह आवश्यक माना जाता है कि शासन के-ढवारा 
उनकी स्वीकृति की घोषणा कर दी जाय, और उन्हें केन्द्रीय व प्रातीय दोनों 
विधानों में शामिल कर लिया जाय, जहा तक इन मूलभूत अधिकारों के विधान 
में शामिल किये जाने का प्रश्न है, विधान-शासत्री इस सम्बन्ध में एक्रमत नहीं 
हैं। अग्रेज लेखक प्रायः उसमें अपना अविश्वास ही प्रगट करते हैं। उनका 
विचार है कि ये अधिकार प्रायः ऐसे होते हैं कि क्रानूती अदालतों द्वार उनके 
सम्बन्ध-मे निर्णय किया जाना बड़ा कठिन होता है, और यदि वे किसी निर्णय 
पर पहुँच मी सकी तो उसके अमल में आने में काफी दिक्कत पेश आती है। 
परत अन्य देशों के,विधान-शास्त्री अम्रेज लेखकों के इस तर्क से प्रायः सहमत 


२२६ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


नहीं हैं, क्योकि हम देखते हैं कि, इंग्लैणड को छोडकर, प्रायः प्रत्येक देश मे 
व्यक्ति के इन मूलभूत अधिकारों को विधान के अन्तर्गत रखा गया है। अमरीका 
का संयुक्त राज्य, जर्मनी, दक्षिण-पूर्वी यूरोप के वे सब राज्य जो पहिले महायुद्ध 
के बाद बने, सोवियट रूस, सभी देशों के विधान मे इन अधिकारों को एक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 

हिंदुस्तान में भी यह जान पडता है कि इस प्रकार के अधिकारों की एक 
सूची बना लेना अत्यन्त आवश्यक होगा । हमारे देश के गण्य-माण्य व्यक्तियों 
ओर राजनैतिक दलों का इसमें गहरा विश्वास दिखाई देता है। कांग्रेस ने 
अपने १६३१ के अधिवेशन (कराची) में मूलभूत अधिकारों का एक घोषणा- 
पत्र भी स्वीकृति किया था, जिसे १ नवंबर १६३७ को अखिल-मारतीय काम्रेस- 
कमेटी ने अपने एक प्रस्ताव मे दोहराया | मुस्लिम-लीग ने भी अपने १६४० के 
लाहोर-प्रस्ताव में इस बात की भांग की कि “विधान भे इकाइयो और प्रदेशों 
में रहने वाले अल्पसख्यकों के धार्मिक, सास्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शासन- 
सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए, उनसे सलाह करके, 
पयोप्त, प्रमावपूर्ण और आदेशात्मक सरक्षणों की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए।' 
प्रस्ताव के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं। यह साफ वौर से नहीं बताया गया है कि 
किन सरक्षणों की अपेक्षा की गई है, परन्तु यदि हम १६२६ की अखिल-भारतीय 
मुस्लिभ-काम्फेंस द्वारा स्वीकृत मुसलमानों की १४ मांगों को दृष्टि मे रखें तो हम 
इन संस्क्षणों के सम्बन्ध मे कुछ विचार बना सकते हैं। उनमें इस बात की 
मांग की गई है कि “भारतीय विधान में पर्याप्त सरक्षुण इस प्रकार के हों जिनसे 
मुसलमानों की शिक्षा, भाषा,घर्म, व्यक्तिगत कानून और जकात सम्बन्धी सस्थाएं 
सुरक्षित और समुन्नत बनाई जा सकें, और सरकारी सहायता में भी उनका पर्याप्त 
भाग होना चाहिए. |” इन सब से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे देश में मूलभूत 
अधिकारों के विधान में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में बहुत बडा जनमत है। 

इन मूलभूत अधिकारों की घोषणा के भारतीय शासन-विधान में शामिल 
किये जाने का बहुत बडा महत्व है। हम इस पर मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से 
विचार कर सकते हैं | पहिली बात तो यह है कि यदि इस प्रकार की 
घोषणा विधान का एक आवश्यक अग बन सकी तो इससे धारासभाओं के 
लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हों जायगा, और इस बात को भुलाना उनके लिए, कभी 
संभव नहीं हो सकेगा, कि उन्हे किस प्रकार के कानून बनाने और प्रचलित करने 
हैं, और किन सीमाओं मे उन्हें काम करना है। यदि इस प्रकार का घोषणा- 
पत्न उनके सामने है तो वे न तो उसके शब्दों के ही ज़िलाफ जा सकते हैं, और 
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न उसकी मूलभूत भावना के। यदि वे ऐसा करने की चेश भी करेंगे, दो 
'सुप्रीम कोर्ट! व दूसरी अदालतें उनके इस कास में बाधक होगी। बहुत सभव 
है कि वे उनके इस प्रकार के निर्णयों को नियम-विरुद्ध ( एो8-ए7728 ) 
घोषित कर दें। मूलभूत अधिकारों के स्पष्ट कर दिए जाने मे एक दूसरा लाम 
यह भी है कि उससे स्वय अल्पसख्यको को अपने अधिकारों के सबंध में शिक्षा 
प्रात्त हो सकेगी। उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी हो जायगी कि समाजमें 
उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अपने अधिकारों के सम्बन्ध में वें आश्वस्त 
हो सकेंगे। वें इस सम्बन्ध मे निश्चिन्त रह सकते हैं कि एक चार विधान के 
अन्तर्गत आजाने के बाद उनके ये अधिकार आसानी से उनसे छीने नहीं जा 
सकेंगे । इससे उन्हें एक मानसिक सन्तोष उपलब्ध हो सकेगा। वें इस बात 
को समभेंगे कि यद्यपि उनकी सख्या कम है, पर राज्य की ओर से उनके अधि- 
कारों के सरक्षण का पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के प्रति 
उनकी भक्ति और निष्ठा बढ़ेगी, और राज्य का आधार अधिक व्यापक और 
स्थायी बन सकेगा | 
मूलभूत अधिकारों की रूप-रेखा 

यह निश्चय कर लेने के बाद कि मूलभूत अ्रधिकारों की घोषणा हमारे विधान 
का एक आवश्यक अग होनी चाहिए, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस घोषणा 
की रूपरेखा क्या हो, उसमें किन अधिकारों को समाविष्ट किया जाय और उन 
अधिकारों को क्रियात्मक रूप देने के सस्वन्ध में किन साधनों का विकास किया 
जाय। इस सम्बन्ध में पहिले महायुद्ध के बाद बनाने वाले यूरोपीय विधानों से 
बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन विधानो में मूलभूत अधिकारों की सूची प्रायः 
काफ़ी लम्बी है। उससे लगभग सभी प्रकार के अधिकार आ गए हैं। उनमें 
नागरिक अधिकारों की गणना है, यजनेतिक अधिकारों का समावेश है, और 
सास्‍्कृतिक अधिकारों का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। जहा तक नागरिक 
और राजनेतिक अधिकारों का प्रश्न है, उनकी एक सूची बना लेना कठिन नहीं 
है। में समभता हूँ, का््रेस के कराची-पस्ताव को उनका आधार माना जा 
सकता है। कराची-प्रस्ताव में निम्न बातों पर जोर दिया गया है--- 

(१) अपनी राय आजादी से ज़ाहिर करने का हक, मिलने-जुलने और 
समिति-सघ आदि बनाने की आजादी, शान्ति-पूर्वक, और बिना हथियारों के, 
ऐसे बल के लिए, समा करने की आजादी जो कानून या नैतिकता के विरुद्ध 
न जाते हों। 


(२) अपने विश्वारों पर चलने की, आज़ादी और खतन्‍्त्रता-पूर्वंक अपने 
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धर्म का पालन व प्रचार करने का हक्--इस'शर्त के साथ कि उससे साव॑जनिक 
व्यवस्था और नैतिकता का अतिक्रमण,न होता हो । 

(३) अल्पसंख्यक वर्गों और विभिन्‍न भाषा-माषी प्रदेशो'की सस्कृति, भाषा 
और लिपि का संरक्षण । 

(४) क़ानून की दृष्टि मे सब नागरिकों की समानता, चाहे वे स्त्री'हो या 
पुरुष, और चाहे वे किसी धर, जाति और सम्प्रदाय के सदस्य हो | 

(५४) सरकारी नौकरी पाने, शक्ति अथवा प्रतिष्ठा के किसी स्थाम पर नियुक्त 
किये जाने, और किसी भी व्यापार अथवा उद्योग को स्वीकार करने के अधिकारों 
के सम्बन्ध में किसी नागरिक पर उसके धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा'ल्री था 
पुरुष होने के आधार पर सभी प्रकार के प्रतिबन्धो का अभाव । 

(६) कुएं, तालाब, सड़कों, शिक्षालयों और सार्वजनिक स्थानों के “सम्बन्ध 
में, जिनकी व्यवस्था राज्य के अथवा स्थानीय कोष से की जाती'हो, अथवा जो 
व्यक्तियों द्वारा जनता के साधारण व्यवहार के'लिए निर्माण किये 'गए हो, 'सब 
नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों की समानता | 

(७) राज्य की ओर से सब धम्रों के सम्बन्ध मे तटखता की नीति का पालन | 

राजनैतिक संरक्षणों की 'समस्या' 

परन्तु, आज की भारतीय परिस्थितिमे, केवल 'मूलभूत अधिकारों का 
विधान में सम्मिलित किया जात्ना काफी नहीं।होगा । कम-से-कम सक्रमण काल 
मे, जिसकी श्रवधि दस या पत्द्वह वर्ष की हो सकती है--यह व्यवस्था कितने 
वर्षों तक चले, इसका स्पष्टीकरण' पहिले से हो जाना आवश्यक “'है-- यह अंनि- 

॥ वार्य होगा कि अल्प-संख्यक वर्गों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए कुछ 

: विशेष सरक्षणों की आवश्यकता हो ।इन सरक्षणों भेःसबसे महत्वपूर्ण होगा-- 
धारासभा से स्थानों का बंदवारा | आज मुसलमान हमारी आजादी की जग के ' 
खिलाफ जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि उन्हें यह डर है 
कि प्रजातन्त्रीय सगठन के अन्तर्गत हिंहुओं के लिए धारासभा में अधिकाश 
स्थानों को पा लेना, और उन पर जमे रहना, आसान होगा । दूसरे शब्दों मे, 
उन्हें यह डर है कि प्रजातन्त्र के नाम पर हिंदू-राज कीस्थापना की जा सकेगी | 
मुस्लिम लीग प्रजातन्त्र के खिलाफ़ नहीहै, ओर न पालं॑मेण्टरी संस्थाओं से ही 
उसे चिढ है | वह जिस चीज का विरोध करती है वह प्रजातन्‍त्र शासन का वह 
रूप है जिसने हिंदू बहुसख्यक काग्रेस को अधिक्राश प्रान्तों में शासन के सूत्र 
अपने हाथो मे ले लेने की सुविधा दी | मि० जिन्ना और मुस्लिमब्लीग ने वार- 
बार जिस बात पर जोर दिया है, वह यह है कि भविध्य' मे 'इस प्रकार के शासनों 
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के निर्माण का वे यथाशक्ति विसेध करेंगे । 

इसके विरुद्ध जो दलील दी जाती है, में उससे पूर्णतया परिचित हूँ | यह 
कहा जाता है कि जब कि देश में हिंदुओं का बहुमत है, उन्हें इस बात का पूरा 
अधिकार है कि वे अपनी सस्कार बना सके, परन्तु, यह बात प्रजातन्‍्त्र की मेरी 
कल्पना के विरुद्ध जाती है। मैं समझता हैँ कि प्रजातन्त्र का अर्थ केवल यही 
नहीं है कि उसमें बहुसख्यक वर्ग का शासन हो । में तो समभता हूँ कि प्रजातनन्‍्त्र 
जनता की ऐसी सरकार का नाम है जो समग्र जनता के हित को दृष्टि में रखते 
हुए' काम करती हो | ऐसी स्थिति मे, यदि'मुसल्मानों को सचमुच यह डर है कि 
राज्य-शासम में हिंदुओं की प्रधानता होजाने से उनकी सस्कृति को ख़तर है, तो 
इस डर को दूर करने का प्रयल किया जाना चाहिए, और उस प्रयक्ष की दिशा 
में धारा-समा में मुसलमानों को अपनी संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान 
देना भी आवश्यक हो तो वैसा करना चाहिए । हमारे वैधानिक इतिहास मे यह 
कोई नह बात नहीं है | अव 'भी-वर्ग विशेषो के लिए. धारासमा मे कुछ स्थान 
सुरक्षित रखने और उन्हें संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान देने की पद्धति 
हमारे विधान का एक महत्वपूर्ण अग है ही । इस स्थिति के सम्बन्ध मे हम 
अपना खेद प्रगट ऋर सकते/हैं, पर उससे जल्दी छुथ्कारा पाने की हमे आशा 
नहीं है । १६३२ के साप्रदायिक निर्णय के अनुसार मुसल्मानो को ब्रिटिश भारत 
में-३३,३ प्रतिशत स्थान दिये गए हैं, और पजाव और बगाल की धघारासभाओं 
मे, जहा उनकी सख्या वैसे ही अधिक है, वहुमत बना लेने की सुविधा दी गई 
है। जहा तक केन्द्रीय धायसभा का संबंध है, मुसलमान स्थानों के वर्तमान अनु- 
पात को और भी वढाया जा-सकता है। कुछ दिमों पहिले भारत-सरकार के 
भूतपूर्व सूचना-सन्‍्त्री सर सुल्तानश्रहमद-ने यह सुझाव सामने रखा था कि 
सब हिंदुओं और मुसलमानों की सख्या बराबर कर दी जाय, और उनमें से 
अत्येक को ४० अतिशत खान दिये जाय, और २० प्रतिशत-स्थानों को एक और 
दलित जातियों ओर दूसरी ओर ईसाई, सिख, पारसी, एग्लो-इग्डियन आदि में 
वराबर-बरावर बाद दिया जाय। इस प्रस्ताव को:अमल में लाते का अर्थ होगा 
किल्‍्सवर्ण हिंदुओं की सख्या देश की आबादी का ६०.३७ प्रतिशत होते।हुए भी 
धारा में उन्हें केवल ४० प्रतिशत स्थान प्राप्त होंगे, और मुसलमानों की 
संख्या लगभग २४ प्रतिशत होते हुए भी उन्हे ४० प्रतिशत स्थान मिल सकेंगे। 
इसमें हिंदुओं से त्याग की अपेक्षा तो-की ही गई है, पर मै यह मानने के लिए 
तैयार नहीं' हूँ कि इससे हिंदुओं के हितों और खाथ्थों पर घक्का लगेगा । हिंदुओं 
की सख्या झुसत्मानो से किसी/प्रकार कम तो होगी नहीं। यदि अपने खाथों की 


२३० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


रक्षा मे वे कटिबद्ध रँ---और जहां तक बड़े हिंदू खाथथों का सम्बन्ध होगा, कोई 
कारण दिखाई नही देता कि वे इस प्रकार से कटिबद्ध क्यों नही होगे, अपनी मांग 
के न्यायपूर्ण होने की अवस्था में अन्य अल्पसख्यक वर्गों के सहयोग की भी वे 
अपेक्षा कर ही सकते हैं--तो वे अपना बहुमत बना सकेंगे, यह सच है कि वह 
बहुमत वैसा सशक्त नहीं होगा जैसा साधारण स्थिति मे होगा। इसी प्रकार 
मुसलमान भी किसी भी न्यायपूर्ण मांग के लिए. यदि हिंदुओं के समर्थन की 
अपेक्षा न भी रखे तो अल्प-सख्यक वर्गों का समर्थन तो प्राप्त कर ही सकेगे। 
डॉ० बेनीप्रसाद ने सप्रू कमेटी को पेश की गई अपनी विशप्ति में दलित वर्ग को 
छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों की संख्या में कुछ कमी करके सवर्ण हिंदुओं की 
सख्या को कुछ बढ़ानेका सुझाव सामने रखा था। उनके मतानुसार सबर्ण हिंदुओं 
को ४३, मुसलमानों को ४०, दलित जातियों को १० और दूसरे अ्ल्पसख्यक वर्गों 
को ७ प्रतिशत स्थान दिये जाने चाहिएं । सप्रू-कमेटी ने (दलित जातियो को छोड़ 
कर) हिंदुओं और मुसल्मानो को--“उनकी आबादी के अनुपात में बहुत बड़े 
अन्तर के होते हुए मीः--बराबर स्थान देने का प्रस्ताव किया है। 
सांग्रदायिक चुनाव का अश्न 

परन्तु, सप्र-कमेटी ने हिंदू ओर मुसलमान सदस्पों की संख्या भे बराबरी के 
इस सिद्धात फो बिना शर्त्त के नही मान लिया है। उसने अपने इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति के लिए, यह शर्त आवश्यक मानी है कि मुसलमान सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धात को छोड़ने के लिए तैयार हो जाय॑ | “कमेटी श्रपने इस मत पर जोर 
देना चाहती है,” प्रस्तावों मे कहा गया है “कि यदि उसकी यह सिफ़ारिश 
ज्यो की त्यो न मानी गई तो हिंदू-समाज को भी यह अ्रधिकार होगा कि वह न 
सिर्फ प्रतिनिधित्व के सबध मे समानता के इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार ही कर दे, 
बल्कि साप्रदायिक समभौते((१07977070/व 6 ए/०70)के दोहराए जाने पर भी 
जोर दे !” जहा तक साप्रदायिक छुनाव का प्रश्न है, उसके अशुभ परिणामों 
के सम्बंध में मतभेद की बिल्कुल गुंजाइश नही है। भारतीय राजनैतिक जीवन को 
उसने जहर से सीचा है । हमारे साप्रदायिक वैमनस्प की पहिली जिम्मेदारी उस 
पर है | यदि अंग्रेजी राज्य की समाप्ति पर भी किसी अस्थायी श्रथवा स्थायी 
विधान मे उन्हे रखा गया तो वह अग्रेज़ी राज्य की सबसे घुरी विरासत होगी | 
परन्तु जहा तक आज की मुस्लिम विचार-धारा का सम्बन्ध है, वह सांप्रदायिक 
चुनाव के उसूल से जकडी हुई है । क्रिप्स-प्रस्तावों को अखीकार करते समय 
भी मुस्लिम-लीग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह सांप्रदायिक चुनाव को मुसलमानों 
के सच्चे प्रतिनिधियों के चुने जाने का एक-मात्र सही रास्ता? मानती है| जब तक 
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अल्प-सख्यक ब्गों की सहमति हमें प्राप्त न हो सके, तब तक सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धान्त को जड़ से उखाड़ फेकना शायद समव न हो । इसके अलावा, 
समान-प्रतिनिधित्व के सिद्धात में यदि कोई अच्छाई है तो किसी अव्यावद्दारिक 
शर्त के बिना ही उसे अमल में क्यों नहीं लाया जाय । परन्तु साप्रदायिक 'ुनाव 
के सिद्धात में कुछ सशोधन करना तो आवश्यक होगा ही | थदि सुसल्सानों क 
इृष्टिकोश से यह आवश्यक सममका जाता है कि धारासभाओं के 
मुसलमान प्रतिनिधि ऐसे हों जो मुस्लिम-समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व 
कर सकें, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह देखना भी आवश्यक है किवचे 
देश के व्यापक हितों के शत्र न हों: सच तो यह है कि हमे इन दोनों 
इृष्टिकोशों के बीच एक समन्वय की स्थापना करना है। इलाहाबाद के 
एकता-सम्मेलन में मौ० सुहम्मदअली द्वारा रखे गए. प्रस्तावों के ढंग पर किसी 
समभौते पर पहुचा जा सकता है। उनका प्रस्ताव था कि “धारासभा में 
मुसलमान उम्मीदवारों में से जिन्हें अपने समाज के कम-से-कम ३० प्रतिशत मत 
प्राप्त हैं, केवल वही उम्मीदवार चुना जाय तो सयुक्त-निवाचन में सबसे अधिक 
मत प्राप्त कर सके । यदि कोई भी उम्मीदवार ऐसा न हो जिसने अपने समाज 
द्वारा दिये गए. मतों का ३२० प्रतिशत प्राप्त किया हो तो उन दो सदस्यों में से 
जिन्हें अपने समाज में सबसे अधिक मत मिले हों वह सदस्य चुना हुआ घोषित 
किया जाये जिसे सयुक्त-निवाचन द्वारा दिये गए. मर्तों का अधिकाश प्राप्त हो ।” 
किसी भी दशा में, साप्रदायिक चुनाव के आधार पर चुने गए किसी भी मुस- 
ल्‍्मान अथवा अन्य सदस्य के लिए धारासमा में स्थान पाने के लिए यह आव- 
श्यक माना जाना चाहिए कि वह दूसरे सम्प्रदायों द्वारा व्यक्त किये गए. मतों का 
एक निश्चित प्रतिशत--२० या २४--मी प्राप्त कर सके । 
धवाह्य! और “व्यक्तिगत तक्त्वों का निराकरण 

अब तक अल्पसख्यक वर्गों के सरक्षुणु का मुख्य आधार गवरनर अथवा 
गवर्नर जनरल माना जाता था। १६३४७ के विधान ने इस सम्बन्ध में इन लोगो 
के हाथों में बहुत बडी शक्तियां दे डाली थीं। सच तो यह है कि अब तक तो ये 
लोग ही साप्रदायिक सरक्षुणों की समस्त योजना की धुरी के रूप में रहे हैं। 
उनका ही यह काम रहा है कि वे यह देखें कि केन्द्रीय व प्रांतीय शासन में 
अल्प-सख्यक वर्गों को उचित स्थान मिल रहे हैं अथवा नहीं । अल्पसख्यक वर्गों 
के शैक्षिक और सास्कृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर रहा है। 
क्रित्स-प्रस्तावों तक में श्रल्पसंख्यक वर्गों का पक्ष लेकर शासन में हस्तक्षेप करने 
के क्रम्रेजी सरकार के अधिकार को अच्चुण्ण रखा गया है। इन प्रस्तावों में 


र्श्र हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


हिंदुस्तान और इग्लैण्ड के बीच जिस सन्धि की कल्पना की गई है, उसमे जहां 
उन सब आवश्यक विषयों की चर्चा है “जो अंग्रेजों के हाथ से भारतीयों के 
हाथ मे पूर्ण सत्ता के सोपे जाने से सम्बन्ध रखते हो,” यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि “उसमे जातीय ओर धार्मिक अल्पसख्यकों की रक्षा के लिए 
व्यवस्था” होगी । परन्तु, जहा तक किसी ऐसे विधान, का सम्बन्ध है, जिसका 
आधार हिदुस्तान की आजादी पर रखा गया हो, उसमे इस प्रकारके “व्यक्तिगत! 
ओर “बाहरी” तत्वों के लिए. कोई स्थान नहीं हो सक़ता | गवर्नर और गवर्नर- 
जनरल के विशेष अधिकारों को खत्म कर देना होगा। यदि सक्रमण-काल मे 
इन अफसरों को रखना जरूरी भी समझा गया तो उनका स्थान शासन के 
वैधानिक अध्यक्ष से अधिक दायित्वपूर्ण नहीं होगा । 

सरत्षणो के इन 'वाह्य' और “व्यक्तिगत? तत्वों के निराकरण का अर्थ होगा 
उनके स्थान मे कुछ वैधानिक तजवीजों की सृष्टि करना | इनमे से एक तजवीज 
यह हो सकती है कि साप्रदायिक प्रश्नों सम्बन्धी निर्णय धारासभा के बहुमत 
पर न छोडे जाये, क्रितु उनके लिए. एक निश्चित अनुपात में उस 
सम्प्रदाय के सदस्यो का, जिससे वह सम्बन्ध रखते हो, समर्थन आवश्यक 
माना जाना चाहिए । कांग्रेस के विधान में एक ऐसी धारा थी, जो १६२१ के 
सशोधन मे निकाल दी गई, जिसके अनुसार उसके अधिवेशन से किसी ऐसे 
विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती थी और न प्रस्ताव लिए. जा सकते थे जिस 
पर मुसलमान अथवा हिन्दू सदस्यों का ७५४. प्रतिशत एतराज कर रद्द हौ-- 
एतराज करने वाले सदस्यो की संख्या का कुल समा का कम-से-कम चत॒र्थाश 
होना भी आवश्यक था। मुस्लिम-लीग ने भी अपनी १६२६ की मागो मे 
इस बात पर जोर दिया था कि, “केन्द्रीय अथवा प्रातीय किसी भी धारा-सभा 
में साम्प्रदायिक बिपयो से सम्बन्ध रखने वाला कोई कानून, प्रस्ताव, सुकाव 
अथवा सशोधन उस समय तक पेश न किया जा-सके, न उस पर वादविवाद हो, 
ओर न वह स्वीकार किया जाय, जब तक उसे हिन्दू अथवा मुसलमान जिस , 
समाज से उसका सम्बन्ध हो उसके तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहों 
जाय |” यदि यह झुम्राव मान्य न समझा जाय तो 'सकॉच-बोट' के ढन्ञें पर 


हम अपने यहा कोई नियम बना सकते हैं ।'* हम अपने देश में भी इस प्रकार 
६--'सक्रॉंच चोट! का अथे दे कि जब कमी हाउस ऑफ कामन्स के सामने 


कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका सम्बन्ध केवल सकॉट्लेंड से हो, तब उस पर 
केवल उसी प्रदेश के निवासी-सदस्यों को अपनी सम्मति व्यक्त करने व मत देने 
का अधिकार होता है | 
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की एक परम्परा स्थापित कर सकते हैं जिसके अनुसार यह आवेश्यक माना जाय 
कि किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्तिगत कानून अथवा संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नों के निर्यय का अधिकार उसी सम्प्रदाय के सदस्यों को होगां। इस 
काम के लिए उन्हें एक'स्टैंडिंग-कमेटी' के रूप में मान लिया जाय | फिर भी यह 
निर्णय करने की कठिनाई तो रहेगी ही कि जिस कानून अथवा प्रस्ताव पर बहंस 
की जा रही है वह क्‍या वास्तव में एक सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखता है। इस 
सम्बन्ध में डॉ० बेनीप्साद के इस सुझाव पर अमल किया जा सकता है कि यह 
निर्णय नीचे के चेम्बर के अध्यक्ष पर छोड दिया जाय, और वह अपने इस 
निर्णय तके पहुँचने के लिए. घारासभा की उस समिति की सलाह ले लें जो 
साप्रदायिक सद्मावना की स्थापना के उद्देश्य से ही बनाई गई हो | 
सांग्रदायिक-सद्भावना समिति 

यहीं पर साग्रदायिक-सद्मावना-संभिति (0870 07 (07)शाहंएणा) 
अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य सस्था के सगठन के प्रश्न को भी ले लें । 
यह समिति एक सलाहकारी समिति (३0ए7507ए 5009) होगी, और उसका 
काम धारा-सभा अथवा सरकार के द्वारा उठाये गए. प्रश्नों पर सलाह देने का 
होगा । परन्तु, इसके अलावा और भी कई बडे कार्मों की वह अपने हाथ मे 
ले सकती है । वह समाज-शाज्र के विस्तृत अध्ययन का एक बहुत बड़ा केन्द्र 
बन सकती है, और, देश की साप्रदायिक भनोद्धत्ति के विकास और गतिविधि पर 
अपनी दृष्टि रखते हुए, खय्य भी धारासमा और सरकार के सामने अपने सुझाव 
रख सकती है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमें यह निश्चय करना होगा कि 
इस समिति का सगठन किस प्रकार किया जाय। इस सगठन की कई शक्लें 
हो सकती हैं| एक तरीका यह हो सकता है कि धारा-सभा के विभिन्‍न सम्प्रदायों 
के प्रतिनिधियों को उसमे ले लिया जाय--इस सबंध में भी दो मार्ग हमारे सामने 
होंगे, एक तो यह कि इन सदस्यों को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के अनु- 
पात में लिया जाय, और दूसरा यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय में से चुने जाने वाले 
सदस्यों की संख्या बरावर हो। साप्रदायिंक-सदूभावना समिति में कुछ ऐसे 
सदस्यों को लेना भी आवश्यक होगा जो धारासमाओं अथवा खय समिति के 
छास धारासभा के बाहर से लिये जा सकें। सप्र-कमेटी ने इस सम्बन्ध में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया है कि प्रत्येक धारासमा में इस प्रकार की एक 
अल्पसंख्यक समिति (70725 (:07णा5&07) नियुक्त की जाय, 
जिसमें प्रत्येक ऐसे सम्प्रदाय का, जिसे घारासमा में प्रतिनिधित्व प्रात हो, एक 
प्रतिनिधि हो ( यह झावश्यक न माना जाय कि वह उस सम्प्रदाय का सदस्य 


श्र 


-२३४ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


भी हो ) और जिसका चुनाव धारासभा के सदस्यों द्वारा तो हो पर वह खय 
धारासभा का सदस्य न हो । मैं सप्रू-कमेटी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि 
इस अल्प-सख्यक समिति मे एक भी सदस्य ऐसा न हो जो धारासभा का सदस्य 
भी हो : यह प्रतिबंध कुछ अनावश्यक-सा प्रतीत होता है। यह सभव है कि 
यदि इस शर्त को कडा बना दिया गया तो उक्त समिति की निष्पक्षता और 
अ-राजनैतिकता मे लोगो का विश्वास बढ़ जाय । शेष बातों मे सम्रू-कमेटी के 
प्रसावों को ज्यों-का-त्यों मान लेना वांछुनीय जान पडता है | केन्द्रीय ओर 
प्रातीय धारासमाओ्रों मे साप्रदायिक-सद्मावना समिति अथवा अल्पसंख्यक समिति 
आदि की स्थापना के अलावा यह भी आवश्यक दिखाई देता है कि शहरों, और 
गावों में भी, कुछ सदभावना-समितियों ( (४004 ए7[ (?077777:(2८५ ) 
की स्थापना की जाय | मैं समभता हूँ कि इन समितियों मे जहा कुछ सदस्य 
सरकार द्वारा चुने गए हो, कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो जनता के सीधे प्रति- 
निधि माने जा सके--इन सभाओ के अध्यक्ष की नियुक्ति, कम-से-कम प्रारम्मिक 
काल मे, सरकार द्वारा किया जाना ही वांछुनीय जान पडता है। 
सरकारी नौकरियों में अ्तिनिधित्व 

सरकारी नौकरियों मे अल्पसख्यक वर्गों के लिए कुछ स्थान निश्चित करने की 
जो परम्परा बन गई है, उसे छोडने का, समव है, अभी समय नहीं आया है, 
यह परम्परा चाहे कितनी ही गलत क्‍यों न हो | इस सम्बन्ध में वत्तमान व्यवस्था 
जारी रखी जा सकती हे--साथ ही यह भी निश्चित हो जाना चाहिए कि 
कितने वर्षों तक, १० या १४ वर्ष से अधिक उसे कायम रखना अ्वाछुनीय 
होगा--परन्तु,एग्लो-इडियनो को आज जो भारी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है उसमें 
कमी करना तो आवश्यक होगा ही | वत्तमान व्यवस्था, अथवा उसके आधार- 
भूत सिद्धात, को कुछ दिनों तक जारी रखने का अर्थ यह हर्गिज नहीं होना 
चाहिए कि शासन में किसी प्रकार की अयोग्यता को प्रोत्साहन दिया जाय । 
यो तो सैद्धांतिक दृष्टि से इस प्रकार की किसी व्यवस्था को मानना ही एक बड़ी 
ग़ल्ती है, शासन की योग्यता पर उसका बुरा प्रभाव पडना एक और भी 
भयानक बात होगी । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से, यह आवश्यक हो सकता है कि, 
साप्रदायिक चुनाव के समान, साप्रदायिक आधार पर नौकरियों के बट्वारे को भी, 
एक निश्चित काल के लिए जारी रखा जाय। शासन के च्ेत्र में, जहा तक हो 
सके, हमें उसे राजनीति के प्रभाव से मुक्त करने (0९-०णॉपंशड#८००) का 
प्रयक्ष करना है | संयुक्त राज्य मे मक्तकिरण की यह प्रद्गत्ति अपने पूरे जोर पर 
है, और पिछले ब्षों में इग्लैण्ड में भी वैसा करने का प्रयत्ञ किया गया 
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है ।' डॉ० बेनीप्रसाद का मत है कि “दिन प्रतिदिन की शासन-व्यवस्था, जहातक 
संभव हो उस सीमा तक, राजनैतिक दलो के हाथ से निकालकर विशेषशों की 
स्वतत्र अथवा अद्ध-स्वतन्त्र समितियोंके हाथो में सौप दी जाय, जैसे पब्लिक 
सर्विस कमीशन, रेलवे ऑथोरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ब्रॉडकास्थिग कार्पो 
रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि-आदि, तो उससे पार्लमेव्री ढगका शासन न 
केबल सरल होजाता है, उसमें शुद्धत और कुशलता भी आजाती है ।”?* 
कायकारिएणी का निर्माण 

इसके बाद, कार्यकारिंशी के निर्माण का महत्वपूर् प्रश्न हमारे सामने उप- 
स्थित होता है । इस सम्बन्ध मे पार्लमेए्टरी और अन्य पद्धतियों में से चुन लेने 
का सवाल भी पैदा होता है। हमारे देश में पालमेणग्ट्री ढग के शासन की अनु- 
पयुक्तता के सम्बन्ध मे बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे सामने यह दलील 
रखी जाती है कि पालंमेण्टरी पद्धति के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि 
सत्ता एक ही राजनैतिक दल के हाथ में न रहे, परन्तु विरोधी दल भी इतने प्रबल 
हो कि, आवश्यकता पड़ने पर, वे शासन के सूत्र अपने हाथ मे ले सके। ऐसे 
देश में जहां राजनैतिक दलों का संगठन ही साप्रदायिकता के आधार पर हो, 
आर जहा एक धर्म के मानने-वालों की सख्या देश की आबादी का दो-तिहाई 
हो, एक ही राजनेतिक दल और एक ही धर्म के मानने वालों का प्रभुत्व होने की 
सभावना है, और उसमें यह डर है कि अल्पसख्यकों को राजनैतिक और सास्कृ- 
तिक अभिव्यक्ति के लिए, अवसर नहीं मिलेगा। जहा बहुसख्यक वर्ग को यह मय 
रहता है कि यदि उसके कार्य लोकमत के विरुद्ध हुए तो दूसरे अल्पसख्य॒क वर्ग 
के सशक्त बन जाने की संभावना है, ओर वैसी स्थिति में सत्ता उसके हाथ से 
निकल कर दूसरे दल के हाथ में जु सकती है, वहा उसके कार्य में जिम्मेदारी की 
भावना बढ़ जाती है, परन्तु यदि उसे यह विश्वास रहा कि बहुमत सदैव उसके 
साथ ही रहेगा, वो यह खाभाविक है कि उसके कार्यों मे यह भावना बहुत प्रमुख 
न रहेगी | इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि पाल॑मेण्यरी ढग की 
शासन-पद्धति तो इग्लैण्डकी अपनी उपज है, उसे हिन्दुस्तानके लिए, ज्यो-का-त्यों 
अपना लेना भी शायद ठीक नहीं होगा । लॉड ब्राइस के शब्दों में, “अग्रेजी 
विधान, जिसकी हम एक सूचद्रम और जटिल शासन-तंत्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के 

३-अमेरिका से इक्ष श्रवत्ति के विकास के (विशद अध्ययन के लिए देखिए 
विलौबी द्वारा लिखित एटाए९४ 0 एप७5॥८ 6वफ्रमछधब्तणा | 
इंग्लेंड में सेंटूल इलेक्टरसिटी बोढद॑ और असिस्टेंस-बोर्ड इस प्रवत्ति के अस्छे 
उदाहरण हैं | २-(,०एफप्णवां 52६६४९४९८७६, ४० ३६। 
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“रूप में प्रशंसा करते हैं, यदि किसी दूसरे देश में प्रयोग में लाया गया तो कठि- 
नाइयों और ख़तरों से भरा हुआ प्रमाणित होगा |. ... . उसकी सफलता का 
मुख्य कारण समझौते की वह भावना है जिसकी कोई लेखक व्याख्या नहीं कर 
सकता ओर वह मनोदत्ति है जिसके बनने मे सदिया लगी हैं |” हिंदुस्तान मे सम- 
भोते की वैसी भावना और वैसी मनोद्धत्ति का सचमच ही विकास नहीं हो सका 
है, पर, संयुक्त-निर्वांचित समिति ( [070 520९८ (20फक्रापरा:४०९ ) ने 
अपनी रिपोर्ट में जो चित्र खीचा है, वह भी बढ़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसका 
विश्वास था कि “हिंदुस्तानमें कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसे सच्चे 
अथों मे यह नाम दिया जा सके, न किसी प्रकार का विकास-शील राजनैतिक 
लोकमत ही है ......। उनके स्थान पर हमारे सामने आता है हिंदू और मुसः 
ल्मान का आपसी विरोध, ओर ये दो धर्मों का ही नही दो सम्प्रदायों का प्रति- 
निधित्व करते हैं; इनके अलावा भी अनेको खतन्‍्त्र और खययं सपूर्ण अल्पसख्यक- 
वर्ग है, जो सब अपने भविष्य के सबंध मे चिन्ताग्रस्त हैं, और बहुसख्यक वर्ग के 
ओर आपस में एक दूसरे के, प्रति बेहद अविश्वास-शील हैं; और इसके अलावा 
जातियों का कठोर और अमिट विभाजन है, जो खय प्रजातन्त्र के समी उसूलो 
के ख़िलाफ़ जाता है |” 

यह विश्लेषण वस्तस्थिति को अपने सही रूप में पाठक के सामने रहीं रखता। 
हमारे देश मे राजनैतिक दलों का आधार एक सीमा तक अवश्य साप्रदायिक है, 
पर सबसे बडे, सशक्त और व्यापक राजनेतिक दल, काग्रेस, का सद्भठडन जिस 
आधार पर किया गया है, वह शुद्ध राजनैतिक आधार है | अन्य राजनैतिक दलों 
में केवल मुस्लिम-लीग की अपनी हस्ती है, पर उसका आधार मी साप्रदायिक तो, 
परिस्थितियों के कारण ही है, मुख्यतः प्रतिक्रियावादी है। प्रगति की दिशा में 
मुस्लिम-समाज के पिछुडे हुए होनेके कारण प्रतिक्रियावादी तत्वों ने साम्रदायिकता 
का जामा पहिन लिया है, पर, इस खोल को चीरकर मुस्लिम-समाज के प्रगति- 
शील तत््व भी अब बाहर आरहे हैं, और पिछले कुछ महीनों मे तो उनका संग- 
ठन भी दृढ़ होता गया है। कांग्रेस के भीतर विभिन्न राजनैतिक विचार-धायओ 
के दिम-प्रति-दिन अधिक स्पष्ट होते जाने से भी इस विचार को पुष्टि मिलती है 
कि कांग्रेस द्वारा उसके मुख्य उद्देश्य, भारतीय खाधीनता, की प्राप्ति के बाद 
उसकी सत्ता ही समासत होजाय, और उसके भस्मावशेषों में से अनेको फिनिक्स, 
राजनैतिक दल, जन्म अहण कर लें | मेरा विश्वास है कि हमारे देश में तेजी, के 
साथ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और विकास होरहा है, जिनमे पालेमेण्यरी 
ढग़ का शासन सफलता के साथ प्रयोग मे लाया जा सकेगा | मैं यह जानता हूँ 


न 
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कि किसी भी सुसगठित अल्पसख्यक वर्ग का विरोध ऐसे शासन के लिए खतर- 
नाक सिद्ध हो सकता है, और मुस्लिम-समाज की स्थिति तो अल्पसंख्यक वर्ग से 
कहीं अधिक महत्त्व की है, पर साथ ही मेरा यह विश्वास भी है कि भारतीय राष्ट्री- 
थता के प्रति मुस्लिम-लीग का वत्तमान दृष्टिकोण मुस्लिम लोकमत की अभिव्यक्ति 
नहीं करता, और, देर से या जल्दी, बहुत सम्भव है कि जल्दी ही, मुस्लिम-लीग 
को या तो इस लोकमत के सामने कुकना पडेंगा या उसे अपनी स्थिति को हीं 
खत्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए । पाकिस्तान के जिन रज्नीन बादलों पर 
वह आजसवार है, सचाई की किरणों के कुछ तेज होते ही उनका घुल जाना 
अनिवाय है । इसके अतिरिक्त, हम न तो यह भूल सकते हैं कि हमारी राजनैतिक 
विचार-धाराश्रों का विकास बहुत कुछ अग्रेजी राजनैतिक विचारो, सिद्धातों और 
कल्पनाओं के सम्पर्क में हुआहै, ओर न यह कि पिछले ८३ वर्षो हमारा समस्त 
राजनैतिक शिक्षण भी अग्नेजी शासन-सस्थाओं मे ही हुआ है | इस लबे संपर्क 
का हमारे विचारों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे बिल्कुल मिठाया नहीं जा सकता | 
भविष्य के निर्माण के प्रयक्षों मे हम भूतकाल से बिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
कर सकते, पर साथ ही इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यदि हम शासन के 
मूलभूत सिद्धातों' मे इग्लैएड का अनुकरण करना निश्चित करें तो उसके सज्भठन 
में, परिस्थितियों की विभिन्नता के अनुसार, काफी बढ़े परिवर्तन करने के लिए भी 
तैयार न रू । ! 
कुछ लोगों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन के सिद्धात को मानते हुए भी हम 
अपनी कार्यकारिणी का सक्गठन सयुक्त राज्य अमरीका के आधार पर कर सकते 
! यानी उसके अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वार कर लिया जाय, उसकी 
कीय-अवधि निश्चित, कर दी जाय, उसे घारासभा से बिल्कुल स्वतन्त्र बना दिया 
जाय, और उसे यह अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने साथियो की नियुक्ति 
खय ही कर ले और वे उत्तरदायी भी केवल उसी के प्रति हो। परन्तु ये लोग भूल 
जाते हैं.कि इस पद्धति पर चलने का परिणाम यह हुआ है कि अमरीका में 
कायकारिणी और घारासभा के बीच एक निरन्तर सद्डर्ष चलता रहा है, और 
इसी कारण ससार के किसी अन्य देश ने इस पद्धति को नहीं अपनाया है। अन्य 
विधान-शात्तियों का मत है कि स्िज़रलैश्ड की पद्धति हमारे लिए अधिक उपयुक्त 
होगी ! खिजरलैण्ड में मन्त्रिमएडल के सदस्यों का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता 
है कि उसमें सभी राजनैतिक दलों और देश के विभिन्न प्रदेशो का मतिनिधित्ल 
हो, और यह चुनाव धारासभा के दोनों विभागों के सभी सदस्यों की एक मिली- 
जुली सभा के द्वारा किया जाता है | इस संबंध में भी कुछ आवश्यक बातें ऐसी 
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हैं जिन्हे हम अपनी दृष्टि से ओकल नहीं कर सकते | पहिली बात तो यह है 
कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक शासन-पद्धति जो एक छोटे तट्स देश मे 
सफल हो सकी, और जो उस देश की विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज 
है, हिंदुस्तान जैसे बडे देश मे मी सफल हो जायगी। दूसरी बात यह है कि 
स्विजरलैण्ड के ढग की कार्यकारिणी का निर्माण जिस देश मे भी हुआ--प्रशा, * 
वैवेरिया, सैक्सनी, और आयलैंण्ड के प्रयोग इसके उदाहरण हैं--वही उसे अस- 
फलता मिली । तीसरी बात यह है कि इस पद्धति को अपना लेने का अर्थ यह 
होगा कि हमारे देश मे वैधानिक विरोध नाम की चीज़ बिल्कुल खत्म हो जायगी, 
ओर उसका परिणाम यह होगा कि राजनैतिक दलो के नेताओ के हाथो मे बहुत 
अधिक शक्ति केन्द्रित हो जायगी | इन परिस्थितियों मे, स्विज्ञरलैणड का उदाहरण 
भी, सम्भव है, हमारे देश के लिए उपयुक्त सिद्ध न हो । 

कार्यकारिणी-सभा के निर्माण के सम्बन्ध में एक अन्य सुझाव यह भी है कि 
उसका सम्बन्ध जनता द्वारा सीधे चुनी हुई किसी धारासभा से न होकर ३० या 
४० व्यक्तियों की एक ऐसी सभा से हो जिसका चुनाव प्रातीय धारासभाओं द्वारा 
इस आधार पर किया गया हो कि उसमे देश के प्रत्येक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व 
हो पर किसी एक स्वार्थ को बहुमत प्रास न हो। कार्यकारिणी-सभा इस बड़ी 
सभा से गवनेर-जनरल या प्रधान-मन्त्री द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुन 
ली जाय । 'उसके चुनाव मे इस बात का भी पूरा खयाल रखा जाय , कि उसमे 
सभी प्रमुख दलों और देशी राज्यों के प्रतनिधि शामिल हो, और साथ ही देश 
के प्रत्येक भाग का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके । कार्यकारिणी के सदस्य एक 
निश्चित अवधि के लिए चुने जाय, और जहा तक उनके उत्तरदायित्व का प्रश्न 
है वे बडी समा,फ़ेडरल कौसिल,के प्रति नहीं बल्कि गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी 
रहे | उनके लिए, नीति-संबधी सभी आवश्यक प्रश्नो पर फ़ेडरल कौसिल से सलाह- 
मशविरा करते रहना तो आवश्यक होगा ही। इस योजना के समर्थकों का विश्वास 
है कि इसके द्वारा (१) प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रतिनिधित्व प्रात हो सकेगा 
पर साथ ही किसी एक राजनैतिक दल को इतना प्रभुत्व भी नहीं मिलेगा कि 
अल्प-सख्यक वर्गों और देशी राज्यो को उससे डर हो, (२) फेडरल कौसिल के 
सदस्यो की सख्या सीमित होने के कारण उसमें उत्तरदायित्व की भावना का पूरा ' 
बिकास हो सकेगा, और इससे कार्यकारिणी और धाय-सभा के आपसी सबधो 
के दृढ होने मे सहायता मिलेगी, और (३) इस प्रकार की कार्यकारिणी में जनमत 
का कम-से-कम उतना प्रतिनिधित्व तो होगा ही जिससे धारासभा को सुष्ट रखा 
जा सके। 
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इस योजना के पक्त मे यह बात तो अवश्य कही जा सकती है कि उससे 
प्रतिनिधित्व का आधार साप्रदायिक नहीं, भौगोलिक रखा गया है, पर कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण उसे मान लेना कठिन हो जाता है। पहिली बात 
वो यह है कि उसमें एक ऐसी कार्यकारिणी की कल्पना की गई है, जो अडिंग 
और अविचल है : इस प्रकार की सभा से उत्तरदायित्व की बहुत अधिक आशा 
नहीं रखी जा सकती | दूसरी बात यह है कि वह राजनैतिक दलो पर इतना अधिक 
निर्भर रहेगी कि यह सम्भव दे कि वास्तविक सत्ता जनता के हाथ से निकल कर 
राजनैतिक दलोंके कुछ बडे नेताओं के द्वाथों में केन्द्रित हो जाय, इसके साथ ही 
यह प्रश्न भी विचारणीय है ही कि विभिन्‍न, और परस्पर-विरोधी, गजनेतिक 
दलों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए यह सभा कव तक अपना स्थायित्व बनाये 
रह सकेगी । इस प्रकार की कार्यकारिणी को सफलता प्राप्त करने के लिए आज 
से एक बिल्कुल विभिन्‍न वातावरण की अपेक्षा होगी, जबकि हमारे राजनैतिक 
दल अ्रपनी शक्ति बढाने की ग़रज से नहीं पर देश की समृद्धि श्र उन्नति को 
ही दृष्टि में रख कर काम करने की क्षमता पैदा कर लेंगे। इसके श्र॒लावा, इस 
प्रकार की कार्यकारिणी केन्द्र में यदि सफल भी हो सकी, तो यह सम्भव है कि 
बहुत से प्रा्तों में उपयुक्त सिद्ध न हो सके । किसी भी स्थिति में, यह तो सम्भव 
है ही कि केन्द्र व प्रार्तोी की कार्यकारिणी समितिया अपने निर्माण की पद्धति में 
एक-दूसरे से मिन्‍न हों, अथवा एक प्रात की कार्यकारिणी-सभा का रूप दूसरे प्रात 
की कार्यकारिणी से जुदा हो । जिन प्रार्तों में अल्प-सख्यक वर्गों की संख्या कम है 
वहा पालंमेण्यरी ढक्श का शासन सफल हो सकता है, परन्तु जहा साम्प्रदायिक 
विषमताएं बहुत गहरी हैं, वहा अन्य पद्धतियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं । 
मैं समझता हूं कि यदि इस योजना पर अमल किया गया वो देश की 
एकठा की दंष्टि से यह प्रयोग महगा सिद्ध होगा, और साथ में कई अन्य जटि- 
लाए पैदा हो जायगी । यदि हमें देश में एक सच्चे सघ-शासन की स्थापना 
करना है, तो प्रातीय शासन की रूप-रेखा में भी समानता की रक्षा करनी होगी । 
परिस्थितियों में छोटे-बड़े श्रन्तर के बावजूद भी, मेरा विश्वास है, यदि कोई 
शासन-पद्धति सभी प्रार्तों में अपनाई जा सकती है तो यह पाल॑मेण्टरी पद्धति है । 
उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारे राजनैतिक दलों के निर्माण 
का साम्रदायिक आधार है, पर जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है, वह 
आधार तेजी से बदल रहा है | विचार-धाराओं की विभाजन- 
रैखाए अब सांप्रदायिक कम और आर्थिक था राजनैतिक अधिक होती जारही 
हैं। इसके साथ ही, यदि धारा-समां में मुसलमानों का प्रतिनिधित् और अधिक 
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बढा दिया गया , साप्रदायिक चुनाव की पद्धति में कुछे संशोर्धमं-परिवंर्तन हुए, 
और साप्रदायिक-सदूभावना समिति अथवा अल्पसंख्यक-समिति जैसी संस्थाएं 
बन गई तो यह कार्य और भी अ्रधिक वेग से चल सकेगा। परत जब तक 
वातावरण वैसा शुद्ध नहीं बन जाता, पर केवल उंसी समय तक, मिश्रित मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है| पाल॑मेटरी पद्धति मे, विशेष 
अवसरो पर, इस प्रकार के मिश्रित मन्त्रिमष्डल बनाने की व्यवस्था तो है ही। 
परन्तु मिश्रित मन्त्रिमएडल को ही एक श्रादर्श मान लेना एक ग़लत बात होगी। 
यदि सिश्रित-मन्त्रिमएडल बनाना आवश्यक हुआ तो मैं यह पसन्द करूंगा कि 
उसमे विभिन्न रुजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, विभिन्न धर्मों अथवा जातियो 
का नहीं | इस सबंध मे सप्र-कमेटी के सुझावों से मैं सहमत नहीं हूं। यदि 
विभिन्न साप्रदायिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो उससे सांप्रदायिक वैम- 
नस्प॒ के बहुत अधिक बढ जाने का डर है, पर यदि विभिन्न राजनैतिक दलों को 
प्रतिनिधित्व मिला तो उनका साप्रदायिक आधार धीरे-धीरे नष्ट होता जायगा; 
और वे देश के महत्वपूर्ण प्रश्नो पर मिलज्ुल कर विचार ओर निर्णय कर सकेंगे । 
इस प्रकार देश में एक खस्थ वातावरण का निर्मोण होगा | ज्यों ही राजनैतिक 
दलों के रूप में परिवर्तन होगा, और उनका सज्जंठन आर्थिक ओर राजनैतिक 
विचार-घाराओ के आधार पर होने लगेगा, हमारी कार्यकारिणी, श्राप ही श्राप, 
साप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने के खान पर देश के आर्थिक और राजनैतिक 
बिचार-धाराओं की अभिव्यक्ति का साधन बन जायगी। तमी वह सच्चे श्रथेमिं--- 
जिन अ्रथों मे इस शब्द का प्रयोग अन्य देशों, इस्लैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, यूज़ान 
आदि में होता है--एक मिश्रित मन्त्रिमएडल कहला सकेगी | इस मिश्रित मन्त्रि- 
मण्डल का प्रचार-सन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जाना चाहिए जो उन 
राजनैतिक दलों मे, जो धारासभा के चुनाव में भाग ले रहे हो, सबसे बडे दल का 
नेता हो, और वह, अपने समस्त मन्न्रिमण्डल के साथ, धारासभा के प्रति उत्तर- 
दायी हो । यह सुझाव कि प्रधान मन्‍्त्री और उपःप्रधान मन्त्री विभिन्न जातियों 
के हो, अथवा वारी-बारी से हिंदू और मुसलमान हों, विशेष महल नहीं रखता । 
कार्यकारिणी का घारा-सभाओ के दोनों मागों के एक मिले-जुले अधिवेशन के 
द्वारा चुने जाने का जो तरीका सिंजरलैण्ड में प्रचलित है, वह भी भारतीय परि- 
स्थितियों में अव्यावहारिक ही प्रतीत होता है | 
सांस्कृतिक अधिकार 

परन्तु कोई भी भारतीय शासन-विधान उस समय ते सपूर्ण नहीं माना 

जा सकता जब तक उसमें देश के प्रमुख अल्प-सख्यक वर्गों के सास्कृतिक अधि 
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कार्से के संरक्षण की पूरी व्यवस्था न हो। हमारे देश की परिस्थितियों मे तो इन 
सास्कृतिक अधिकारों के सस्क्षुण पर अ्धिक-से-अ्धिक जोर देना आवश्यक होगा। 
मोटे दौर से यह कहा जा सकता है कि धर्म, संस्कृति और भाषा, सार्वजनिक 
सभा करने, समिति-सगठन आदि बनाने, अपने विचारों को, सार्वजनिक व्यवस्था 
और नैतिकता की सीमा में, व्यक्त करने, कानून और राजनैतिक अधिकारों की 
इृष्टि में समानता, आदि के सबंध में अल्पसंख्यक वर्गों को पूरे अधिकार होने 
चाहिए। परन्त, देश के सांप्रदायिक वैमनस्प को देखते हुए इन अधिकारों की 
ओर भी विस्तृत व्याख्या कर देना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में पिछुले 
महायुद्ध के बाद मध्य-यूरोप के देशो में बनने वाले विधानों से हमें मार्ग-प्रदंशन 

मिल सकता है| अल्पसख्यक वर्गों के अधिकोरों की दृष्टि से पोलैणड और केको- 
सलोवाकिया के शासन विधानों से हम विशेष सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं | 

इस सम्बन्ध में पोलैएड के विधान की ११०-११६ धारायें और ज़ेंकोस्लोवाकिया 
के विधान की १२८-१ और १३०-१३२ धारायें विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । 

इन धाराओं का सम्बन्ध निम्न चार बातों से है-- 

(१) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देना, व अल्पसख्यक वर्गों की भाषाओं को 
शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना, 

(२) सार्वजनिक धन का शिक्षा और दान आदि में उचित वितरण, “और 
अल्पसख्यक वर्गों को दान सम्बन्धी शैक्षिक, सामाजिक और धामिक संस्थाओं 
की स्थापना, व्यवस्था और नियत्रण का अधिकार देना | 

(३) कौदुविक कानून और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आदि के सम्बन्ध में उच्च- 
जातियो की परम्पराओ्नों की रक्का का आश्वासन | और-- 

(४) जिन सड़कों, रासों, जलाशयों आ्रादि की स्थापना व व्यवस्था साव॑- 
जनिक व्यवहार के लिए की गई हो, उन्हें काम में लाने की सुविधा प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वह किसी घर्म,जाति अथवा सप्रदाय का हो,पहुंचाने की व्यवस्था | 

हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए,मैं समझता हूं ,दो बातों पर विशेष 
छूप से जोर देना चाहिए:--(१) अल्पसख्यक वर्गों को इस बात का पूरा आश्वा- 
सन दे दिया जाय कि उनके लिए, इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में पूरी सुविधा 
दी जायगी जिससे उनके सास्कतिक व्यक्तित्व की रक्षा हो सके, और (२) उनकी 
भाषा और साहित्य के सरक्षण की दिशा में भी राज्य के द्वारा पूरा प्रयत्त किया 
जायगा। जेकोस्लोवाकिया के विधान की घारा १३१ में यह कहा गया है कि 
देश के जिस प्रदेश में भी नागरिकों का एक अश जेकोस्लोवाक-भाषा के अलावा 

किसी अन्य भाषा का प्रयोग करता हो, वहा उन नागरिकों के बच्चों को राज्य 
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के द्वारा उनकी अपनी भाषा में ही शिक्षा की व्यवस्था की जायगो | हमारे देश 
में भी इस अकार के सरक्षुण की बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर आज जब हम 
यह देख रहे है कि एक ओर तो मुसलमानों को यह डर है कि देश में उनकी 
भाषा (उदू) को जड़-मूल से ही उखाड़ फेंकने का प्रयक्ष चल रहा है, और 
दूसरी ओर हिन्दू इस बात से चिन्तिव हैं कि राष्ट्रीयया की वेगवती धारा में उनकी 
अपनी सदियो से इकट्ठा की गईं निधि (हिन्दी) बही जारही है | इस समस्या का. 
निब्ररा इसी प्रकार के उपाय द्वारा हो सकेगा ! मुसलमान और दूसरे लोग जिनकी 
मातृभाषा उदू है अपनी भाषा और साहित्य के विकास की पूरी सुविधा पा 
सकेंगे | ओर सरकारी अधिकारियों श्रथवा अफसरों द्वारा कोई प्रयक्ष इस प्रकार 
का नहीं किया जायगा जिससे यह कहा जा सके कि उद्‌ भाषा को निरुत्साहित 
किया जारहा है, अथवा फ़ारसी और अरबी के उन शब्दोंके स्थान पर जो उसके 
अज्ज होगए हैं, सस्क्ृत के शब्दों को भर कर उसकी जड़ खोदने का ही प्रयत्ष 
किया जा रहा है। इसी प्रकार, दूसरे प्रातो में जहां जनसाधारण की मातृमाषा 
हिन्दी है, उन्हे अपनी भाषा और संस्कृति के विकासकी पूरी सुविधा होगी | सभी 
स्कूलों मे दोनो भाषाश्रों की शिक्षा का प्रबन्ध होगा | जहा मुसलमानों की 
सख्या बहुत कम है, वहां भी यदि वे चाहें तो उदू की शिक्षा का प्रबंध करना 
आवश्यक होगा । 
इस सस्बन्ध में एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वह यह है 
कि हम इन मूलभूत अधिकारो के संरक्षण का दायित्व देश की सबसे बड़ी वैधा- 
निक अदलत पर छोडें, अथवा लीग ओ्रॉफ नेशन्स या वल्ड सिक्‍्यूरिटी काफ्रेस 
जैसी किसी श्रत्तर्रष््रीय सतथा पर । जैसा कि समी जानते हैं, पहिले महायुद्ध के 
बाद थूरोपीय देशों की अ्रल्पसंख्यक-सधियों का संरक्षण राष्ट्र-सच्ठ (7..2887९ 0 
]0४६४४०॥8)को सौंपा गया था । यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के अ्रस्ताव 
के प्रति मुसलमानों की क्या भावना होगी, परन्तु मेरा अनुमान है कि इस काम के 
लिए यदि किसी अ्रन्वर्राष्ट्रीय सस्था का निर्माण किया गया, अथवा किसी 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सस्था पर इसका दायित्व सौंपा गया तो इससे स्थिति 
के बहुत अधिक विषम और जटिल होजाने का डर है। मुझे इस ग्रकार के 
अन्दराष्ट्रीय नियत्रण, निरीक्षण अथवा निर्णय में वनिक भी विश्वास नहीं है। 
ससार के सभी देश आज शक्ति की राजनीति (0छ०7 70725) के इतने 
अधिक दवाब में हैं कि किसी से भी निःस्वार्थता, निष्पछता श्रथवा ईमानदारी की 
आशा करना कठिन है। आज की परिस्थिति में इस प्रकार के अन्तरोष्ट्रीय सगठन 
के लिए गुंजाइश नही रह गई है । इसका अर्थ यह नहीं है कि हिन्हुस्तान अन्य 
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देशों से निक्रट्वम सपर्क स्थापित नहीं करेगा । परन्तु इसके लिए, यह आवश्यक 
नहीं है कि वह अपनी आन्तरिक समस्याओं के निवयरे के लिए भी अन्य देशों 
का मुंह ताकता रहे । चाहे यह काम कठिन हो या आ्रासान, उसे निव्रणना तो 
स्वये हमें ही है । इसी कारण, मेरा विश्वास है कि इन सास्क्ृतिक स्वत्तो के 
संरक्षण का दायित्व जिस वैधानिक सस्या को हो, वह शुद्ध भारतीय हो। मै सम- 
सता हू कि हमारे देश की सबसे बड़ी वेधानिक अदालत इस काम को अच्छी 
तरह कर सकेगी । 
अल्पसंख्यक सन्धियों का प्रयोग यूरोपमें असफल हुआ है, यह भी हम भूल 
नहीं सकते । मूलभूत अधिकारोंकी एक सूची बना लेने और उसे विधानमें शामिल 
कर लेनेसे ही काम नहीं चल जायगा । उससे अधिक आवश्यक तो यह होगा कि 
एक़ सद्भावनापूर्णं ढगसे उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जाय। दो ऐसी आवश्यक बातें 
हैं, इन मूलभूत अधिकारों की सूची बनाने और क्रियात्मक रूप देने में जिनकी हम 
उपेक्षा नहीं कर सकते | इन बातो की ओर लॉसेन-क्राफ्रेंस में इस्मत पाशा ने 
जोरदार शब्दों में, हमारा ध्यान आकर्षित किया था | इस्मतपाशा के शब्दी मे, 
इन दो बातो में से एक तो बाहरी राजनैतिक तत्त्व है, जिसकी अभिव्यक्ति अल्प- 
सख्यक वर्गों की रक्षा के वहाने से विदेशी राज्यों के द्वार देश के आन्तरिक प्रबंध 
मे दृस्तक्षेप करने की भावना में होती है, और दूसरा भीतरी राजनैतिक तत्त्व है, 
जिसकी अ्रभिव्यक्ति अल्पसख्यक वर्गों द्वारा ही अपने खतन्त्र राज्य बना लेने की 
इच्छा में होती है | ये दोनो तत्व एक-दूसरे में गुंये-मिले हैं । देश के आन्तरिक 
प्रबंध में हस्तक्षेप करने के लिए. उत्सुक विदेशी शक्तिया अल्पसख्यक वर्गों को 
राज्य के विरुद्ध उकसाती रहती हैं, और जब उनका असन्तोष किसी आदोलन के 
रूप में प्रकट होता है, तव उनके बचाव के बहाने से वह बीच में कूद पड़ती हैं, 
पर उनका वास्तविक उद्देश्य सदा ही राज्य की शक्ति को कम करना होता “है । 
जेकोस्लोवाकिया में-१६३८ और १६३६ में जो कुछ हुआ, उससे इस्मत पाशा 
द्वारा १५. वर्ष पहिले कहे गये शब्दों का पूरा समर्थन मिलता है। सूडेटान-जर्मनों 
को जेकोस्लोवाक-सरकार के विरुद भड़काने का काम नाजियों द्वारा ही किया 
गया था | जर्मनी की नात्सी सरकार द्वारा दी गईं प्रेरणा का ही यह परिणाम 
था कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध बग़ावत की, परन्तु इस वगावत से जर्मनी की 
नात्सी सरकार को जेकोस्लोवाकिया की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का, बाद 
में उसे इड़प जाने का, मौका मिल गया । हमारी अल्पसंख्यक समस्या का सर- 
चुण किसी विदेशी शक्ति के हाथों में दे देने का भी यही परिणाम हो सकता है। 
किसी भी देश से हम पूर्ण निष्यक्षता की अ्रपेज्ञा नहीं कर सकते । यह निश्चित है 
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कि हमे इगलैण्ड को भी अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के. नाम पर अपने आनन्‍्तरिक 
प्रश्नो, में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के अधिकार से वंचित करना है। क्रिप्स- 
प्रस्ताव की हमारी अखीकृति का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उसमे हमारे 
जातीय और सांप्रदायिक श्रल्पसंख्थक वर्गों की रक्षा के नाम पर ब्रिटेन को हिंदु- 
स्तान के भावी शासन-विधान में दखल देने का अधिकार दिया-गया था । 

सप्रु-कमेटी भी मूलभूत अधिकारो के, शासन-विधान में सम्मिलित किये जाने 
के पक्ष मे है । उसका मत है कि हमारे भावी-विधान में व्यक्ति के राजनैतिक ओर 
नागरिक दोनो प्रकार के अ्रधिकारों का पूरा संरक्षण होना चाहिए, धार्मिक सहि- 
ध्णुता का पूर्ण आश्वासन होना चाहिए, जिसमे धार्मिक विश्वासो, परम्पराओं 
और सस्थाओ मे हस्तक्षेप न करने का आश्वासन शामिल होगा, और सब 
जातियों की भाषा और सस्क्ृति के बचाव का आश्वासन भी होना चाहिए | सप्रू- 
कमेटी यदि उन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कर देती, जो अल्पर्ंख्यक वर्गों 
ओर विशेष कर भारतीय मुसलमानों, को दिये जाने चाहिएं तो अ्रधिक अच्छा 
होता, परन्तु जान पड़ता है, उसने इस प्रश्न पर मानवी दृष्टिकोण से अधिक 
विचार किया है, साप्रदायिक दृष्टिकोण से कम | अन्त मे, एक यह प्रश्न रह 
जाता है कि इन ससक्षुणो को क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाय। सप्र,-कमेटी ने 
अल्पसख्यक समितियों ( १॥॥70777728 (70797755707 ) के बनाये जाने 
का विचार उपस्थित किया है, परन्तु इस प्रकार की अल्पसख्यक समितियों का 
काम केवल सलाह देना हो सकता है। जहां तक अल्पसख्यक वर्गों के मूलभूत 
सास्क्ृतिक संरक्षणों को क्रियात्मक-रूप देने का प्रश्न है, यह काम सद्भू-शासन के 
न्याय-विभाग के सिपुर्द ही सोपा जाना चाहिए | सद्डीय न्यायालय ( #€त€एक 
[प्रवाटाधा+) ही मूलभूत अधिकारों की रक्चा और साप्रदायिक समभौते की 
स्थापना का दायित्व अपने ऊपर ले सकता है, और वही उन सब भगड़ो को 
निबय सकता है जो मूलभूत अधिकारों को कार्यान्वित करने के सबध मे समय- 
समय पर केन्द्रीय-शासन व विभिन्न इकाइयों के बीच पैद्रा हों | 
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चैधानिक योजनाएं और राजनैतिक समभौते हिन्दुस्तान में रहनेवाली विभिन्न 
जातियों के आपसी सबधों को अच्छा बनाने की दिशा भें एक बढ़ी सहायता 
पहुचा सकते हैं । वे प्रजातन्त्र के प्रयोग की सफलता के लिए. एक अच्छे बाता- 
वरण का निर्माण भी कर सकते है, पर वे काफ़ी नहीं हैं। सभव है कि वे वर्तमान 
की समस्याओं को सुलझा सके, पर भविष्य के निर्माण में वे बहुत दूर तक नही 
जा सकते । उसके लिए, देश मे सदूभावना, शान्ति और समभौते का एक स्थायी 
वातावरण बनाना पडेगा | हमें यह देखना होगा कि हम केचल “जनता का राज्य 
ही कायम नहीं कर रहे है, परन्तु एक ऐसा राज्य स्थापित कर रहे हैं जो सचमुच 
जनता के लिए है। हमें यह देखना होगा कि देश का बहुमत सत्ता के भद मे 
बह नहीं जाता. और अल्पसख्यक वर्ग अपनी हीनता का ऐसा चिकृृत विश्वास 
अपने में विकसित नहीं कर लेते, जो उन्हें नशस बना दे । 

देश में इसी प्रकार के वातावरण की स्थापना के लिए हमें शिक्षा के प्रश्न 
को अपने हाथ में लेना होगा ।सच तो यह है कि प्रजातन्त्र का समस्त भविष्य 
शिक्षा पर ही निर्मर रूता है; शिक्षा की आधार-मित्ति के बिना प्रजातन्त्र का 
प्रासाद क्षुण में ढह जायगा | देश में आज शिक्षा की दशा क्या है १ समस्त 
जनता का १० प्रतिशत मी पढ़ा लिखा नहीं है। यह १५० बच्षों के अंग्रेजी शासन 
का वरदान ( या अभिशाप ) है | जिस शासन के अन्तर्गत यह समव हो उसे 
अधिक दिनें| तक कायम रखने का अधिकार नहीं है। उसके स्थान पर. किसी 
ऐसे शासन की स्थापना आवश्यक है, जो आधुनिक विचार-घाराओं और परिं- 
स्थितियों से अधिक निकट सपक में हो । शिक्षा-प्रसार के बिना मताधिकार को बढ़ा 
देना, जैसा हमारे देश में होता रहा है, बेमानी-सा, बल्कि खतरनाक, है। उससे 
तो यही होगा, जैसा हमारे देश में आज हो भी रहा है, कि शक्ति ऐसे नेताओं 
के हाथ में चली जायगी जो, अपनी सकीर्ण राजनैतिक दलों के लाभ को दृष्टि में 
रखते हुए, जनता की भावनाओं को गलत दिशा में उमाड़ने की चेष्टा करेंगे। 
प्रजातन्त्र सें प्रत्येक वयस्क पुरुष या स्त्री को मत देने का ।अधिकार तो दिया ही 


जाना चाहिए, परन्तु शिक्षा का प्रसार उससे भी अधिक तेजी के 
सा 
चाहिए । मर 
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प्रजातन्त्र का वास्तावेक आधार शिक्षा ही है ॥ जनता मे जबतक शिक्षाका 
प्रचार न होगा, उसमे यह काबलियत नही आ सकती कि वह देश मे बड़े-बड़े 
राजनैतिक प्रश्नो को सुलका सके, जिनके सुलझाने का दायित्व एक प्रजातन्त- 
राज्य मे उस पर है| परन्तु, शिक्षा का अर्थ केवल पढना-लिखना आ जाना था 
गणित का थोडा ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ कही अधिक 
व्यापक है | केवल यह नियम बना देना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, शिक्षा प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा, काफ़ी नहीं है । यह देखना भी जरूरी होगा कि शिक्षा 
किस ढग की हो । शिक्षा यदि व्यक्ति में सहिष्णुता और समवेदना की भावना 
का विकास नहीं कर पाती, और उसमे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की 
क्षमता पैदा नहीं करती वो उसे व्यर्थ ही मानना चाहिए। प्रजातन्त्र में शिक्षा का 
अर्थ होता है कि एक ऐसी समझदारी की भावना का विकास जो हमें सहानुभूति 
के साथ यह जान लेने की क्षमता दे कि दूसरे व्यक्ति यदि गलत राय भी रखते 
हैं,वो उनके इस प्रकारकी गलत राय बना लेनेके क्या कारण हैं,और, साथ ही हममे 
यह प्रवृत्ति भी उत्तन्न कर दे कि उस ग़लत राय भे सचाई का जो थोडा-बहुत 
अश भी हो उसे हम सही रूप मे समझ सके | इस प्रकार की समझदारी उसी 
समय पैदा की जा सकती है जब कि जनता में सही ढग की शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था हो । 

प्रजातन्‍्त्र मे किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है, इस सम्बन्ध मे भी कुछ 
विचार कर लें | पहिला अ्रन्तर जो हमे प्रजातन्त्र-देशों व तानाशाही देशों की 
शिक्षा में मिलता है वह यह है कि प्रजातन्त्र देशो में विवेक बुद्धि के विकास पर 
जोर दिया जावा है, जिसके परिणाम -स्वरूप मतों की विभिन्नता सामने श्राती है, 
और दूसरे के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ समझने की क्षमता भी पैदा होती 
है, जिससे सहिष्णुता की भावना का विक्रास होता है, विभिन्नताओं के बीच 
समानता के सूत्र को खोज निकालने की प्रद्ृत्ति बढ़ती है, तानाशाही देशो मे, 
इसके बिल्कुल विपरीत, शिक्षा का जोर कट्टरता के विकास, सामूहिक भावनाओं 
की अभिव्यक्ति और असहिष्णुता के आधार पर प्रथापित समानवा की भावना 
की अभिवृद्धि पर रहता है। एक दूसरी विशेषता जो हमे तानाशाही देशों की 
शिक्षा मे मिलती है, यह है कि उसमें शिक्षा के शारीरिक पक्ष पर अधिक जोर 
दिया जाता है, और उसके मनोवैज्ञानिक, भावना-शील और सास्क्ृतिक पक्ष की 
उपेज्षा की जाती है । हिटलर ने जो आदर्श अपने देश के युवकों के सामने रखा 
था वह यह था कि उन्हे शिकारी कुत्ते की तरह तेज, चमडे की तरह सख्व, ओर 
फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए, । शारीरिक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से 
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नहीं देखना चाहिए, पर उसे ही शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य मान लेना स्पष्टठः गलत 
होगा । प्रजातन्त्र में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विवेक रहता है, क्योंकि उसका विकास 
शरीर के विकास की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। शिक्षा में किन्हीं निश्चित 
आदएशों पर भी जोर नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा नहीं 
की जानी चाहिए कि वे अच्छे नाजी, या अच्छे कम्यूनिस्ट, या अच्छे प्रजातन्‍्त्र- 
वादी भी, बनें । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनमें मानवी गुर्णो 
का विकास हो सके । वह व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य बना दें, एक ऐसा मनुष्य 
जिसके अपने विचार हों, ओर जो उन विचारों को निर्मयता के साथ अभिव्यक्त 
कर सके, पर साथ ही जिसमें दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को सममने की प्रदृत्ति क्ौर 
क्षमता भी हो । 

आजकल प्रायः प्रत्येक देश में समाज-विनान (50८००४₹ ) कै 
अध्ययन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण मे आज सर्वत्र 
एक आमूल-परिवत्तन होरहा है। सभी जगह शिक्षा को मनुष्य के सामाजिक 
जीवन से सबद्ध करने के प्रयत्ष किये जा रहे हैं । हमारे देश में भी भूगोल, अर्थ- 
शास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि विषयों को मानव के दृष्टिकोण से अव्ययन करने 
की आवश्यकता है। समाज विज्ञान के सम्रुच्चित अध्ययन से ही मनोवैज्ञानिक ढंग 
से किये गये प्रचार या सामूहिक भावुकता के आक्रमणो से बुद्धि और इच्छा को 
बचाया जा सकता है, समाज-विजान ही व्यक्ति को समाज की परिधि में अपना 
उचित स्थान पा लेने में सहायक हो सकता है, समाज-विजञान की शिक्षा को 
व्यापक बनाने के साथ ही एक दूसरा आवश्यक काम यह होगा कि हमारे शिक्षा- 
लयो में अधिक-से-अधिक विद्यार्थियो और वयस्फो को विभिन्न धर्मों, साहित्यों, 
कलाओं और सस्कृति के अन्य बिमागों के तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा दी 
जाय | डॉ० बेनीग्रसाद के शब्दों में, “एक समुदाय के सदस्यों द्वारा धुसरे समु- 
दायों के सिद्धातों और आदशों की जानकारी से एक-दूसरे को समभने में बड़ी 
सहायता मिलेगी, ओर आधुनिक सामाजिक शा्त्रों के अध्ययन से भारतीय 
विद्यालय न केवल उदार शिक्षा के केन्द्र बन जायगे, पर वे विचार-त्ेत्र में भी 
शक्तिशाली आदोलनों को जन्म देंगे | इसका प्रभाव घर्म, राजनीति और जीवन 
के प्रत्येक विभाय को उदार-चेता वनाने की दिशा में पडेगा | इससे नागरिक की 
भावना के दृढ़ बनने में भी सहायता मिलेगी ।?* सामाजिक शास्त्रों के अलावा, 
उतना ही जौर कल्पना-प्रसृत साहित्य और ललित कलाओं के अध्ययन पर भी 
दिया जाना चाहिए। कथा-साहित्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उससे 
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हमें अपने साथियों को सहानुभूति के साथ समभने में सहायता मिलती है, परन्तु 
एकता की जिस भावना का जन्म वाद्य अथवा मौखिक सद्जीत की सह-साधना में 
होता है वह किसी अन्य साधन के द्वारा सम्भव नहीं है | प्रसिद्ध लेखक लेनार्ड के 
शब्दों में, “सज्जीत-प्रेम राजनैतिक मतभेद और सामयिक श्रेणीमेद की चीरता 
हुआ व्यक्ति को उनसे ऊपर उठा ले जाता है। यदि वे लोग जो राजनीति में 
एक-दूसरे के विरोधी हैं, एक ही सज्ञीव-मंडली में, एक साथ बैख और हैर्डेल 
के गीतों की दोहराए तो उनमें सहिष्णुता और पारस्परिक सहानुभूति की वह 
भावना जो शासन की प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए नितात 
आवश्यक है, अधिक गहरी होगी, और रुच्द्ध बनेगी।!“* 

प्रजातन्त्र की एक दूसरी बडी आवश्यकता समाज-सुधार की भावना का 
विकसित होना है ! शिक्षा और समाज-सुधार का आन्दोलन, दोनों साथ-साथ, 
बढ़ते रहना चाहिए, क्योकि यदि शिक्षा के साथ-साथ सबके सामने बराबर 
अवसर, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अधिक-से-अधिक अवसर, उपस्थित नहीं 
होजाते ठो,इसका परिणाम सम्मवतः सामाजिक अराजकता हो। शिक्षा में एक 
आमूल परिवत्तन के साथ-साथ हमारी सामाजिक सस्थाओं के पुननिर्माण की 
आवश्यकता भी है। हम अपने को एक विचित्र परिस्थिति में डाल लेंगे, यदि 
हम एक ओर तो नये ढग की शिक्षा के विकास मे जुट पडें, और दूसरी ओर 
अपने पुराने रीति-रिवाजों और समाज के मध्यकालीन ढाचे को भी ज्यों-का-त्यो 
रखने की चे्टा करें ) भारतीय नारी की वर्त्तमान स्थिति में एक बडे सुधार की 
आवश्यकता है। अस्वृश्यता का कलक हमारे देश से मिंट ही जाना चाहिए । 
मजदूरों के लिए अच्छे मकान, बढी हुई तनख्वाहों और काम करने की परिस्थि- 
तियों मे आमूल-सुधार की जरूरत भी है ही। जात-पात की व्यवस्था को या 
तो पुनर्जन्म लेना पडेगा, या नष्ट होना पड़ेगा । जब तक कि आज से कहीं 
अधिक अच्छे ढग की शिक्षा के साव॑जनिक ओर व्यापक प्रचार के साथ-साथ 
समाज-सुधार का एक इन्किलाबी आन्दोलन खड़ा नहीं होजाता, हमारे देश में 
प्रजातन्‍्त्र की जडे सदा खोखली ही रहेंगी । 

शिक्षा और आर्थिक पुनर्निमोण हे 

परन्तु हिंदुस्तान का सबसे बढ़ा शाप तो गरीबी है । एक काफ़ी लबे अर्स 
तक हमारी शिक्षा और समाज-सुधार की समस्त प्रदडत्तियो का लक्ष्य इस गरीबी 
को दूर करना होगा | शिक्षा और समाज-सुधार की ग्रद्त्ति के अमाव का मुख्य 
कारण गरीबी है, और जब तक इन ग्रवृत्तियों का समुचित विकास नहीं होजाता, 
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गरीबी का दूर होना असमव है । एक भग्रानक चक्र बन गया है, जिसके तोडने 
की जरूरत है, और वह तोडा उसी समय जा सकेगा, जब चारो ओर से उस पर 
एक साथ आक्रमण हों | हमारा देश कृषि-प्रधान माना जाता है, पर हमारे देश 
के ८० प्रतिशत व्यक्ति गावो में रहते हैं, और उनमें से ६० प्रतिशत का जीवन- 
निर्वाह कृषि के द्वारा होता है। पर कृषि के हमारे साधन पुराने और दकियानूसी 
हैं। जमीन का एक वडा हिस्सा वेकार पडा हुआ है, जो थोडी-सी मेहनत से 
उपजाऊ बनाया जा सकता है, और जो हिस्सा आज जोता जा रहा है, वह भी, 
यदि कृषि के वैज्ञानिक साधन काम में लाये जाय तो आज से कई गुना अधिक 
फसल पैदा कर सकता है। इन-साधनों के अपनाये जाने पर आज क्यों जोर 
नहीं दियाँ जारह्य है, श्रग्नेजी शासन के पहिले हिन्दुस्तानी केंचल खेती पर ही 
नहीं रहते थे, उद्योग-घधों से सी आगे बटे हुए थे । हिंदुस्तान के वेबल जुलाहे 
ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीन महाद्वीपों की कपडे की अधिकाश जरूरत 
को पूरा करते थे | अग्रेजी शासन में हमारे उद्योग-धथों का अत होगया, पर 
आज जब अग्रेजी शासन का अन्त समीप है, ठव इन उद्योग-घंधों को पुन- 
जीवित करना होगा, ज्यो-का-त्यों नहीं पर विनान क नये आविष्कारों को ध्यान से 
रखते हुए । औद्योगीकरण क भी कई स्तर होंगे, कुछ बडे पैमाने पर, कुछ साधा- 
रण और कुछ गावो के फ्ोपडो में बिखग हुआ | यह सब करने के लिए नये 
जान और विजान से परिचित होने की आवश्यकता होगी। विदेशों में अपने 
चुने हुए विद्यायिया को भेजना होगा । ओऔद्योगीकरण के इस पुनर्निर्माण को 
अपनी आम-सुधार की देश व्यापी योजनाओं से भी सबद्ध करना होगा। देश के 
उद्योग-घ्धों की कमी के कारण जमीन पर जो बहुत अधिक वोकका होगया है 
उसे कम करना होगा । जनता के एक बहुत बडे अश को खेती से हटाकर ओऔद्यो- 
गीकरण में लेना होगा । देश की समृद्धि ओर जनता के सुख को एक सूत्र मे 
पिरो देना होगा । हमें अपना उद्देश्य यह रखना होगा कि देश का कोई वयस्क 
ओर खस्थ मनुष्य वेरोजगार नरहे | 
शिक्षा और समाज-सुधार की प्रवृत्तियो के द्वारा देश के धन और समृद्धि 
को तो बढाया जा सकता है, पर जब तक सही शिक्षा और वास्तविक समाज- 
सुधार न हो, तब तक देश रे आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकती, 
और बिना इस आर्थिक समानता के ठेश के धन और समृद्धि का बढाया जाना 
केवल व्यर्थ ही नहीं अध्तिकर मी सिद्ध होगा | हमारे मुख्य उद्देश्य यह नहीं हैं 
कि हमारे यहा क अमीर अधिक अमीर वन जाय, और गरीब अपनी गरीबी में 
द्दी सत्र करना सीखें || पू जीवाद को जितना बल मिलेगा, प्रजातन्त्र उतना ही 
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ख़तरे मे पड़ेगा | जनता को केवल अपने राजनैतिक खत्वों के लिए ही नहीं, 
अपनी आशिक समानता की रक्षा के लिए. सतत जागरूक रहना पड़ेगा | आजादी 
चाहे वह राजनैतिक हो या आर्थिक, सतत, प्रतिक्षण, प्रतिपल जाण्त रहने में ही 
कायम रखी जा सकती है | इस कारण हमारी शिक्षा ओर समाज में समानता की 
स्थापना करने के सभी प्रयज्ञो और आंदोलनों के लिए. आर्थिक प्रश्नों से अपना 
सीधा सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक होगा | शिक्षा की कल्पना यदि हम दो 
विभिन्न--साधारण और विशेष-स्षेत्रों मे करें, तो यह कहा जा सकता है'कि 
हमारी साधारण शिक्षा का जोर समाज-सुधार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने 
पर होगा, हमारे विशेष शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी अपना समस्त शान आर्थिक पुन- 
निर्माण की दिशा में लगा देंगे | विज्ञान ने हमारे जीवन के मूल्यों में आमूल- 
परिवर्तन कर दिया है | हमारी औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी और सांस्कृतिक प्रगति, 
आर हमारे देश का बचाव तक, आज विज्ञान पर ही निर्भर है। ऐसी दशा मे, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए राज्य की ओर से अच्छे-से-अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिए, । वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा ही इस देश के राशि-राशि प्राकृतिक 
साधनों से पूरा लाभ उठा सकेंगे, और पानी के बहाव में बंधी हुई अपार विद्युत- 
शक्ति को भी मुक्त करके उससे अपने सुख और-समृद्धि को बढाने का काम ले 
सकेंगे । 
सामाजिक समानता की सृष्टि 
शिक्षा के व्यापक प्रचार, समाज-सुधार की प्रद्धत्त के विकास और आर्थिक 
समानता की स्थापना, के परिणाम-स्वरूप ही हम देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न 
कर सकेंगे, जिसमें सामाजिक समानता की भावना बढ़ और फैल सके। जब देश 
में काम बढ़ेगा, तब समाज के विभिन्न अगो के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर 
काम करने के मौके भी बढ़ेंगे, और मिलने-जुलने से ही एक-दूसरे को 
समझा, और एक-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर की भावना को' बढाया जा 
सकता है । मिल-जुल कर काम करने के मौके जितने अधिक मिलते हैं, मेल- 
जोल उतना ही अधिक बढ़ता है। एक कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति 
अपने को धर्म अथवा जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में नहीं बाते, आर्थिक 
स्वार्थ ही उनकी दलबन्दी की मुख्य प्रेरणा का काम देते हैं । हिन्दू पूजीपति जो 
मजदूर की गाढ़ी कमाई पर मौज उड़ाता है, हिन्दू-मजदूर की दृष्टि में उतना ही 
हेय और पतित है, जितना मुसलमान मजदूर की | देश के श्रार्थिक विकास के 
साथ सहकारी समितियों आदि की मी अधिक सख्या में स्थापना होगी । जैसे-जैसे 
उनकी सख्या बढ़ेगी, और एक बड़ी मात्रा मे देश के विभिन्न वर्गों के सदस्य 
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उसमे भाग लेंगे, उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास पाना भी 
सहज खामाविक होगा । 

सच तो यह है कि ग़रीबी और गरीबी की यन्त्रणाएं ज्यों-ज्यों कम होती 
जायंगी, सामाजिक सहयोग की भावना बढेगी : भूखा आदमी तो रोटी के एक 
कौर के लिए भी प्राण लेने या देने के लिए तैयार होजाता है, पर जिसके पास 
पेट मर रखने के लिए हो वह छोटी बातों पर कगड़ा नहीं किया करता । आज 
के हमारे साप्रदायिक वैमनस्थ की जड़ में यह आर्थिक बेबसी है । किसान, छोटे 
दुकानदार, सरकारी नौकर, सभी के लिए आज का मुख्य प्रश्न रोटी का सघष्ष है 
ओर आज हमारे स्नायु इतने दुर्बल होगए हैं, और हमारी विवेक बुद्धि इतनी 
कंठित, कि जहा हमें रोटी के छिन जाने का कूठ-मृठ का मय भी होजाता है, 
हम बौखला से जाते हैं और वाछित-अवाहछित सभी प्रकार के वर्गों के करने के 
लिए उद्यत होजाते हैं । यदि हमारे देश में रोजगार का क्षेत्र इतना सकुचित न 
होता, और हमारे मध्यम वर्ग को, जिसके हाथ मे प्रायः देशों का नेतृत्व रहा 
करता है, सरकारी नौकरी पर इतना निर्मर नहीं रहना पड़ता, दो मुझे पूरा विश्वास 
है कि, हिन्दु-मुस्लिम सम्बन्धों का इतिहास आज से बिल्कुल दूसरा होता | आज 
हम देश-व्यापी अ्रथवा स्थानीय किसी भी प्रन्गर की राजनीति को लें, हम आसानी 
से यह देख सकेंगे कि हमारे अधिकाश राजनैतिक सद्भपों का मूल-कारण आर्थिक 
ही है। यदि मुसल्सान किसानों को हिंदू जमींदार के आश्रित न रहना पढ़े, या 
हिंदू साहुकार' से कर्ज न लेना पड़े, इसी प्रकार यदि हिंदुओं के साधारण आर्थिक 
खत्व किसी मुसलमान के आर्थिक खर््ों की वलि पर ही निर्मर न हो, तो यह 
निश्चित है कि देश में एक विभिन्न वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। यह एक 
निःसदिग्घ तथ्य है कि जब देश में नये औद्योगिक और व्यवसायिक धंधे निकल 
आपयगे, और वैज्ञानिक साधनों के आलबन से पुराने धये भी एक नया जन्म ले 
लेंगे, हमारे समाज का वर्तमान रूप बिल्कुल ही बदल जायगा। इन आर्थिक 
प्रवृत्तियों का एक सीधा प्रभाव तो यह होगा कि देश का वह मध्य-कालीन 
सामन्तशाही वर्ग, जमीदार आदि जो आ्रमीण जीवन में हिन्दू और मुसलमानों को 
एक साथ रखने की क्षमता खो चुके है, अपना महत्व खो देंगे और एक ओर तो 
सध्यमदर्ग की शक्ति और सख्या दोनों का विस्तार होगा, और दूसरी ओर निम्न- 
श्रेणी की स्थिति आज से कहीं अधिक अच्छी होगी । मध्यमवर्ग बेरोजगारी के 
उस आतट्ढ से सर्वथा मुक्त होगा, जो आज के साप्रदायिक मतभेदों की जड़ में 
है, और निम्न-वर्ग या तो राज्य की सुब्यवस्था के परिणाम-स्वरूप या एक बड़ी 
क्रांति के द्वारा, अपनी स्थिति ऐसी बना लेगा कि उसे भी अपनी दैनिक 
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आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्मर न रहना होगा । वैसी दशा मे साप्रदायिक 
गलतफहमिया अपने आप मिट जायगी, क्योंकि हम में से हर एक की दृष्टि भूत- 
काल के भग्नावशेषी पर नहीं भव्य के सुनहले स्वप्नों पर होगी । 
धप्ट्रभापा की सससस्‍्या 
किसी भी देश के राष्ट्रीय जीवन भे भापा का स्थान बडे महत्व का है। साषाहमारे 

विचारों का साध है, उसके हारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक न केवल अपनी 
दैनिक और साधारण आवश्यकताओं वो है प्र्दशत बर सकठा है परग्ठु उनकी 
अनुभूति की गहराई, कल्पना की उद्यन श्रौर भावों की उद्यरता उसी में मूर्त रूप 
धारण कर लेती है। भाषा, इस प्रक्नार, राष्ट्र-जीवन के साथ गुथी हुई है। वह उस 
जीवन का प्रतीक भी है, भाष्रा क उत्थान-पतन में हम राष्ट्रीय-ज़ीवन के उत्थान- 
पतन की कहानिया पढ सकते हैं | राष्ट्रीय-जीवन जब कभी ऊची उडान लेता है 
भाषा अपने आप शुद्ध, प्रखर अर्थवाहिनी बन जाती हं, राप्ट्रो क पतन के साथ 
भाषा का तेज नष्ट होता जाता है । ऐसी तेजहीन मापा का सहारा लेकर साहित्य 
पनप नहीं पाता, ओऔरीर राष्ट्रीय-जीवन दिन प्रतिदिन शुष्क होता चला जाता है। 

हम यदि किसी देश की सच्ची स्थिति जानना चाहें तो उसकी भाषा को 
बारीकी से देख | महाकवि सिल्टन के शब्दों मे, “किसी देश के शब्द यदि कुरूप 
और बेढगे हैं, ओर उनका उच्चारण अशुद्ध है, तो वे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि उस देश के रहने वाले सुस्त, काहिल ओर निकम्मे है, जिनके दिमाग़ किसी 
भी प्रकार की गुलामी के लिए तैयार हैं ।”” इसी प्रकार यदि हम किसी देश को 
अपनी भाषा के प्रति सतक॑, ओर उससे उन्नतिशील बनाने मे तत्पर पाते हैं तो 
यह निश्चित है कि उसकी सभ्यता कस-से-कम पतन की ओर झ्कुक्ी नहीं है, और 
उसका भविष्य किसी प्रकार से चिन्तनीय नहीं है । जवाहरलालजी के शब्दों मे, 
“जीवित मापा नक्वेतना से अनुप्राणित, सशक्त, परिवर्तनशील और सतत 
प्रगतिशील होती है, और उन लोगा के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे 
बोलते आर लिखते है | * 

किसी बढ़ते हुए. देश के लिए तो मापा का अश्न एक बहुत ही आवश्यक 
प्रश्न है । मापा की एकता राष्ट्रीयता को सुध्ढ बनाने वाले जरूरी तलो में से 
एक है | बिना एक राष्ट्रभाषा क, जिसमे समस्त देश के सामान्य जीवन की 
अभिव्यक्ति हो और जिसे देश का एक अधिकाश भाग समझ सके, किसी राष्ट्र 
का आगे बढ़ना कठिन बात है । राष्ट्र में मापाओ का जितना बाहुल्‍य होगा, एक 
दूसरे मे जितना अन्तर होगा, राष्ट्रीयवा की भावना के सबल बनाने मे उतनी ही 
कठिनाई होगी | यह भी एक कारण है कि हमारी राष्ट्रीयीय की समस्या इतनी 
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जटिल बन गई है । हमारा देश एक महाद्वीप के समान है, जिसमे दर्जनों भाषाएं 
बोली जाती हैं, और उनके सैक्रडो रूपान्तर है । उत्तर भारत में ही हिंदी और 
उदू' के अलावा बगला, मराठी आर गुजराती ह। दक्षिण भ तामित्य, तेलगू , 
मलयालम आदि है | इनके अलावा उडिया, आसामी- पजाबी ओर पर्तो हैं | 
भाषाओं की इस विविधता के कारण एफ ही सदेश एक साथ देश के कोने-कोने 
तक पहुचाया जाना एक असभव काम है| दक्षिण भारत की भापाओं को उत्तर 
भारत की किसी सावारणु सभा में प्रयोग में नही लाया जा सकता, और हिंदी वालो 
के लिए गुजरती, मराठी अथवा बगला सममेना बहुत आसान काम नहीं है। 
बंगाली गुजरात के किसी प्रदेश मे अपनी भापा से काम नहीं चला सकता। और 
केबल मगठी जानने वाले के लिए किती भी मराठी-इतर प्रदेश में समझा जाना 
असमव है | 

भापाओ की इस विविधता ओर दूरी के कारण ही अग्रेजी ने हमारे राष्ट्रीय- 
जीवन मे इतना प्रमुख खान ले लिया है। एक काफी हंवे समय तक हमारे 
शिक्षिव-वर्ग ने उससे राप्टर-भापा का ही काम लिया है। पजाबी इसके द्वाया एक 
शिक्षित मनुष्य पर, चाह वह बगाली दा अथवा मद्रासी, अपनी भावनाएं, प्रगद 
कर सकता हैं | हमारी गष्ट्रीय चेंठना का भी वह एक आवश्यक साध्यम रही है । 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की थर्रा देने वाला वक्तताए, महामना गोखले के अध्ययनपूर्ण 
भाषण, गाधाजी की प्रमुख विचार घाराए ओर जवाहरलाल के अन्तरोष्ट्रीय परि 
स्थिति के विश्लेषण हमे अ्रग्रेजी मे ग्राप्त रहे है। आज भी राष्ट्रीय महासभा तक 
की कायबाही प्रधानत, अग्रेजा से रोठी ह। पर, यह शुभ लक्षण नही है। अ्रग्नजी 
के सास्कृतिक गुलाम बने रह कर राजनंतिक मुक्ति की कल्पना करना एक हास्या- 
छद बात है, क्योकि वेसी दशा भे हमारी शासन-व्यवस्था चाहे कितनी ही सुगठित 
ओर खतन्त्र क्यो न हो, हम बच्चे के समान अगश्ेजी-सस्कृति के अचल मे लिपटे 
रंगे । हमारी दशा उस कैदी के समान॑ होगी, जिसके पेरो की बेडिया खोल 
दी जाती हैं, १र जो निष्कियता की एक लम्बी आदत से अपने चलने की शक्ति 
को खो वैठा हो । एक गए्ट-भाषा को हम पाले, और अपने उल्लास, आकाज्षाओं 
ओर खण्नों से उसमे प्राशु-प्रतिष्ठा कर सकें, तो खतन्‍्त्रता हमारे दरवाजे पर 
आयणी और कहेगी, “मुझ खीकार करो? । 

देश में भाषाओं की इतनी विविधता होते हुए भी राष्ट्रभाषा का सवाल ऊपर 
से आसान दिखाई देता है, इस सवध मे अब विशेष मतभेद नहीं रह गया है कि 
हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती है जो उत्तर-मारत के अधिकाश भागों में बोली 
जाती है, और जो सस्कृत और फारसी-अरबी के शब्दों के अनुपात ह्दी 
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अथवा उदूं के नाम से प्रख्यात है, और इसी अनुपात के आधार पर देवनागरी 
अथवा अरबी लिपि मे लिखी जाती है। बंगला वालों की ओर से उत्तर-मारत 
की भाषा का राष्ट्र-धाषा के पद के इस दावे का विरोध भी हुआ, जो कुछ अंशों 
मे अब भी मौजूद है, पर उसका आधार मजबूत नहीं था। बंगला वालों 
का कहना था कि क्योकि उनका साहित्य श्रेष्ठ है, और हिन्दी ने बकरिम, रवीन्द्र- 
नाथ, शरत्‌ चट्जीं जैसे साहित्यकार पैदा नहीं किये, इसलिए बंगला को राष्ट्र- 
भाषा का पद मिर्लना चाहिए। पर, राष्ट्र भाषा के निणंय के लिए साहित्य की 
ऊ चाई का मापदण्ड उपयुक्त नही है। यो तो मराठी और ग्रुजराती वाले भी 
हिन्दी-साहित्य से आगे बढ़ें होने का दावा, कुछ दिनो पहिले तक तो, कर ही 
सकते थे | ओर, यदि साहित्य की ऊ चाई से राष्ट्र-भाषा का निश्चय होता हो 
तो हम बगला को क्यों ले, फ्रेंच को क्यो न लें ! राष्ट्र-माषा तो वही भाषा हो 
सकती है जिसे देश के अधिकाश लोग आसानी से समझ सके, सीख सके और 
सिखा सके | 
इस प्रकार हम देखते है कि हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि हम 
भारतीय मापाओ में से किसे राष्ट्रभाषा के लिए चुने | वह तो हिंदी अथवा हिंदु- 
स्तानी (उसे उ्दू' भी कह सकते हैं) हे ही। प्रश्न यह है कि उसका कौन-सा रूप 
राष्ट्रभाषा के लिए, उपयुक्त है । पजाब से लेकर बिहार तक और काश्मीर से मध्य- 
प्रात के सुदूर कोने तक इसी भाषा के कई रूप ( 5/8025 ) बोलचाल की 
भाषा के प्रयोग में आते हैं । लाहौर के स्वताधारण की भाषा मे फ़ारसी और 
अरबी के शब्द अधिक सख्या में पाये जाते हैं, दिल्ली की भाषा पर फारसी और 
अरबी का रग्र है तो, पर बहुत गहरा नहीं | कानपुर की भाषा में सस्कृत के शब्द 
मिल गये है, और इलाहाबाद और बनारस आदि मे तो भाषा बहुत अधिक 
सस्क्ृतवमयी ,होजाती है । 
में बोलचाल की भाषा की बात कर रहा हू, साहित्य को भाषा की नहीं | 
यह हमारे देश का दुर्भाग्य है--और भाषा की समस्या के साथ हमे उसे भी 
सुलभा लेना है--कि हमारे यहा जनलाधारण की भाषा और साहित्य की 
भाषा के बीच एक बडी गहरी खाई पैदा होगई है, जो दिन-पर-दिन अधिक 
चौडी होती जारही है| साहित्य के लिए, उत्तर-मारत मे दो अलग-अलग भाषाएं 
बन गई हैं। वे हैं उदू' और हिन्दी ! उनके अलग-अलग और एक-दूसरे को 
कहीं स्पर्श न करने वाले ( 7हलंप्रशए० ) दायरे बन गए हैं । इन दायरों में 
ही उनका विकास भी तेजी के साथ होरहा है, एक के साहित्यकार अपनी प्रेरणा 
अरब और ईरान के साहित्य और जीवन से प्रास करते हैं, और दूसरी के, अपनी 
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भाषा को फास्सी और अरबी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त बनाने, और उसे संस्कृत- 
मयी बनाने प९ तुले हुए, हैं । यह बात मैं उंदु और हिन्दी दोनों साहिंत्यों की मुख्य 
धाराओं के लिए कह रहा हूं। दोनों माषाओं के लेखकों में एक दल ऐसा भी 
है जिसने इस (?प्राथाध्ात८थ) और (3००००४० आन्दोलन के खिलाफ 
अपनी आवाज ऊची की है | 
हिंदी वनाम उदू 

हिंदी और उद्दृ' मूलतः एक ही भाषा हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी 
सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता। भाषाओं का सम्बन्ध जानने के लिए, 
हमें तीन बातों पर नजर रखना चाहिए--(१) शब्दों के उच्चारण की पद्धति, 
(२) वाक्य-स्वना, और (३) शब्द-कीष | इन तीनों में से पहिली दो बातें मुख्य 
हैं| इनमें भी वाक्य स्वना मापा का मुख्य आधार होता है, जो प्रायः अपरि- 
वर्सनीय रहता है, शब्दों के उच्चारण की पद्धति में, एक लम्बे काल में थोडा- 
बहुत अन्तर आ जाता है, परन्तु शब्दकोष तो प्रायः सास्कृतिक परिवर्तन के 
प्रत्येक कोंके के साथ बदलता रहता है। काव्य-स्वना की पद्धति अपने-आप से 
गशठी हुई रहने के कारण अपरिवर्तनीय है, पर शब्द न तो इस प्रकार के किसी 
नियम का ही पालन करते हैं, न वे दूसरे से बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं । 
उनमें से हर एक की अ्रपनी अलग स्थिति है। उनके बदलते रहने से भाषा नहीं 
बदला करती । राष्ट्रीय प्रद्दत्तियों के साथ-साथ भी कभी शब्दों में बड़ा परिवर्तन 
होजाता है। पहिले महायुद्ध में इस प्रकार शब्दों का बहुत अधिक प्रत्यावत्तन 
हुआ है । अग्रेजी शब्दों का वहिष्कार हुआ, फ्रास की रूढि-पसन्द भाषा ने 
अपनी दोनों वाह फैला कर अग्रेजी शब्दों का स्वागत किया । रूसी लोगों ने 
अपने शहरों के नाम तक से जननी का “वर्ग! हठा कर अपने देश का 'ग्रोडः 
रला--इसी प्रकार सेंट पीट्स वर्ग पैट्रोश्राड बना, और पीठर-वश के पतन पर 
लेनिनग्राड । 

इन नियमों के आधार पर यदि हम हिंदी और उदू की जाच करें तो हम 
देखेंगे कि दोनों भाषाओं का उच्चारण प्रायः एकसा है, और व्याकरण भी मूलतः 
एक ही है। इस दृष्टि से उदूं और हिंदी एक-दूसरे के बहुत नजदीक हैं, और 
संस्कृति, वृजमाषा, अवधी, फारसी और अरबी से काफ़ी दूर | शव रही शब्दों 
के चुनाव की बाद । भाषा में कुछ शब्द ऐसे रहते हैं. जो जन-साधारण में प्रच- 
लित हों, कुछ बाहर से उधार लिए जाते हैं, और कुछ दूसरे शब्दो को मिला- 
जुलाकर अपने वना लिए जाते हैं । उदू' और हिंदी दोनों में जन-साधारण में 
प्रचलित जो शब्द पाए जाते हैं, वे एक ही हैं, बाहर से लिए जाने वाले शब्दों 
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में जरूर काफी अ्रतर है, और बढता जा रहा है। उदू फाससी और अस्बी से 
अपने शब्द चुनवी है, हिंदी सस्क्ृत से और कमी-कभी सस्कृत से निकली हुई 
अन्य प्रातीय भाषाओं से भी । इसलिए, उनके रूप मे इतना अ्रधिक अन्तर 
होगया है । 

इस अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, उसकी अ्रवहेलना नहीं की 
जा सकती | उदूं' ओर हिन्दी मूलतः एक भाष। होते हुए भी, और उनमे आज 
देश की किसी भी दूसरी भाषा के मुकाविले मे आपस में बहुत अधिक साम्य होते 
हुए भी, अलहदा-अलहदा भाषाएं बन गई हैं। हिंदी जानने वालों के लिए उदू 
का समभना मुश्किल काम है। लिपि की मिन्नता के कारण पढ़ना तो दूर की बात 
है, पर सुनकर भी उसके समझने मै आप कल्पना से ही काम ले सकते हैं, और 
उस कल्पना को अधिक सतर्क बनाकर तो आप गुजराती, मराठी और बंगला 
समभने का प्रयास मी कर ही सकते हैं | इसी प्रकार उदू के समर्थक मित्र, 
जिनमे मुसलमानों की सख्या ज्यादा है, हमारी आज की हिंदी समझने मे अपने 
को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं। बोलचाल की मापा समझना उतना कठिन नहीं, 
पर साहित्य की भाषा एक-दूसरे से विभिन्न है क्रिया, क्रियापद, सर्वनाम आदि को 
छोड दीजिये तो उनमें कही साम्य नहीं मिलेगा । नीचे के उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट होगी-- 

८ इसमें कोई कलाम नहीं कि इकबाल बहुत बलन्द पाया शायर अजीमुल 
मर्तबात मुफाक्चिर थे | बाज हजरात को शायद इस वात के तस्लीम करने मे 
पशोपेश हो कि वह उलूमे रूहानी के मुअ॒ल्लम और असरार वातिनी के हकीक 
भी थे। और उन्हें रूहनियत की गहराइया मालूम और स्मूजें-मरत्फी से बखूबी , 
आगाही थी |”? 

इसके मुकाबिले मे आज की हिन्दी कु एक उदाहरण देखिए «- 

८८हन्दी-कविता की नीहारिका.सम्प्रवि,अपने प्रेमियों के तरुण-उत्साह के तीत्र 
ताप से प्रगति या साहित्याकाश मे अत्यन्त बेग से घूम रही है। समय-समय पर जो 
छोटे-मोटे तारक-पिण्ड उससे दूट पडते है, वे अभी ऐसी शक्ति तथा प्रकाश सप्रहीत 
नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति गे अपने लिए नियमित पथ खोज सके, 
जिससे हमारे ज्योतिषी उनकी गतिविधि पर निश्चित-सिद्धात निर्धारित कर ले | ऐसी 
दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यस्त केन्द्र-परिधि- दीनद्रवित-वाष्प- 
पिण्ड निकट मविप्य मे किस स्वस्थ स्वरूप में फलोभूत होगा, कैसा ग्राकार-प्रकार 
ग्रहण करेगा । ? 

प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति अमरनाथ भा के शब्दों मे *६ »< उद्‌ू का 
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सारा वातावरण और प्रतिभा विदेशी हैं, भारतीय नही । इसका प्रमाण यह है कि 
एक हिन्दू भी, जो हिन्दू दन्तकथाओं और पुराणों पर, हिन्दू-धर्म के वातावरण में 
पला होता है, उदू' लिखते समय नौशेरवा, हातिम, शीरीं, लैला, मजनूं , यूसुफ 
की चर्चा करेगा और कमी भूलकर मी युधिष्ठिर, मीम, सावित्री, दमयन्ती, कृष्णा 
और दूसरे चरित्रों की, जिससे वह बचपन से परिचित रहा है, च्चों नहीं करेगा । 
» १९ फरहगे आसफ़िया में, जो हैदराबाद में तैयार किया गया उदूं का एक 
नया शब्दकोष है, ७००० अरबी के शब्द हैं, ६५०० फारसी के; और सिर्फ 
५०० सस्कृत के | उदू कविता के लिए जिन छन्दों का प्रयोग होता है, वे हिदु- 
स्वानी नहीं, ईरानी हैं | उद्‌' के बहुवचन भी भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं हैं, 
फारसी के नियमों का पालन करते हैं । »< >< पिछले कुछ वर्षों मे हिन्दी लेखकों 
की प्रद्नत्ति अपनी माषा को कृत्रिम, सकुचित और आडबम्बर्मयी बनाने की ओर 
रहा है। वे सस्कृत के अपरिचित, कठिन और क्लिष्ट शब्दों को प्रयोग में ला रहे 
हैं । वे प्राचीन हिन्दी काव्यों और गायकों की सादा शैली का त्याग करते जा रहे 
हैं। वे भाषा को जनता से, जिसके बीच वह पैदा हुई है, दूर लेते जा रहे हैं । 
सीचे-सादे ग्रामीण जो सूरदास, कबीर और तुलसीदास को समभतते हैं, निराला 
सुमिन्नानन्दन पन्‍त, और जयशकर प्रसाद” की भाषा को नहीं समझते ।? 
यही हमारी आज की भाषा की समस्या है। साहित्य की भाषा जनता की 
भाषा से दूर जा पड़ी है । मुसलमानों ने हिन्दुओं से अलहदा अपनी एक भाषा 
बना ली है, और हिन्दू मुसलमानों से हट कर अपनी अलग भाषा के विकास-परि- 
बरद्धेन में व्यस्त हैं । इन अशुभ दायरों को वोडना है। मैं इस बात को मानने के 
लिए बैयार हूं कि साहित्य की भाषा और जनता की माषा में कुछ अन्तर जरूर 
होगा । श्री के० एम० मुशी लिखते हैं : “प्रत्येक भाषा के दो रूप होते है : एक 
से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होती है, और दूसरा हमारी 
कल्पना की उडान और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है । पहिला रूप ऐसा 
होना चाहिए. जिसे सब लोग आसानी से समक सकें, और दूसरा रूप भी ऐसा 
होना चाहिए. कि, उसमें कल्पना की उड़ान अपने को अभिव्यक्त और घोषित 
कर सके |» »ऊचे दर्जे का साहित्य और उसकी भ्वाषा जनसाधारण की 
सपत्ति नहीं हो सकही, वह उनके बाहर की चीज है । हरणक़ कारीगर ताजमहल 
नहीं वना सके, न ताजमहल हरणक ग्रामीण के लिए,रहने का उचित स्थान ही है।” 
यह प्रवृत्ति साहित्य के लिए चाहे शुम हो, पर राष्ट्रीय जीवन का उससे 
कल्याण नहीं हो सकता--वह साहित्यकार को राष्ट्रीय जीवन से अलहदा काट लेने 
का प्रोत्साइन देती है। एक गुलाम राष्ट्र के लिए वह लाभदायक नहीं है । उसके 
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लिए तो साहित्य मे क्रान्ति का संदेश हो और वह सदेश गांवों के कोने-कोने तक 
पहुंच सके | आज हमें साहित्य में कालिदास की जरूरत नहीं है, जो एक रोमांस 
के वावावरण में शकुन्तल/ जैसे पात्रों की सृष्टि करे, हमें तो गोकीं चाहिए जो मां 
जैसी चीज हमे दे सके | हमारे बीच कालिदास और मवभूति आज हों भी तो 
उनकी कल्पना की उडान की प्रशंसा करने का समय आज हमारे पास नहीं है, 
आजादी की श्रपनी इस लड़ाई के बाद शायद हमें उसके लिए फुरसत हो, आज 
के विश्व-सघर्ष में शायद वह भी सभव न हो सके। हमें आज साहित्यकार की 
जनता के सपर्क मे ले आना है। जवाहरलालजी लिखते है---/आज सस्क्ृति का 
आधार अधिक व्यापक होना चाहिए, और वही भाषा का जो सस्कृति की श्रमि- 
व्यक्ति का साधन है, श्राधार होगा ।?” आज के युग के सबसे बड़े कलाकार रोसा 
रोला ने एक बार लिखा था, “जीवन-कला वही है जो मानवता के निकट सपर्क 
मे हो ।” रोमां रोला लिखते हैं, “यह एक श्रच्छी प्रसिद्धि है, जो अपने को 
जीवन से काट कर, और अन्य मनुष्यों से मित्र बन कर, प्राप्त की जाती है ! इस 
प्रकार के सब कलाकारों का नाश हो ! हम तो जीवन के साथ रहेगे, एरथ्वी के 
स्तनों से दुग्ध-पान करेंगे, ओर जनसाधारण में जो गहराई और पवित्रता है उसे 
स्वीकार करेंगे ।” कल्पना की उड़ान आकाश की ऊचाई का स्पर्श करे, पर 
उसका आधार पृथ्वी पर हो | कलाकार की कल्पना इन्द्र-घनुष के रगो के समान 
'जमीन को छूती हुई आकाश की ओर उठे । 
यह है समस्या का एक अग | दूसरा अ्रग कत्रिमता की उन दीवारों को, जो 
उर्दू और हिन्दी के बीच चिन दी गई हैं, तोड़ फेंकना है | एक ही प्रदेश के 
हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग भाषाओ में सोचें, अलग-अलग संस्कृतियों से 
अपनी प्रेरणा प्राप्त करें, उनके विचार जुदा-जुदा हो, उनकी अ्रभिव्यक्ति का ढंग 
भिन्न हो, यह असझहाय है, और यदि इसे जारी रखा गया तो हमारे देश का भविष्य 
नितांत अधकारमय है | मैं मानता हूं-अर ऊपर की विवेचना मे इसकी बहुत 
स्पष्ट खीकृति है--कि आज उदू' श्र हिन्दी दो अलग-अलग भाषाएं बन गई 
हैं, और उनके साहित्य, और उन साहित्यों की मूल-प्रेरणा एक-दूसरे से मिन्‍न है, 
पर यदि हमारी राष्ट्रीय को जीना है, और विकास पाना है वो शीघ्र ही मौजूदा ' 
उदू" और हिन्दी के साहित्य इतिहास के सम्रहालयों मे पहुचा देनी चाहिए, और 
जन-साधारण मे से एक सामान्य भाषा को चुन कर, उससें नई कल्पना की 
उडान और नये भावों के प्रवेश से, एक नये साहित्य का निर्माण करना पढ़ेंगा, 
जो शुद्ध हिंदू अथवा मुस्लिम-सस्क्ृति का एकान्त प्रतिनिधि न होकर उत्तर-भारत 
के हिन्दू और मुसलमान दोनों के श्रन्यान्य उल्लास-आकाज्षा और खप्नों को 
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प्रतीक बन सके, जिसमें हमारे भूत-काल की सिद्धियों का संदेश, ओर भविष्य के 
झादशों की कलक हो । 
समाधान की दिशा 

इन दोनों माषाओं के समन्वय से यदि एक राष्ट्रभाषा ' की सृष्टि की जाय 
तो उससे उदृ' वालो को यह डर है कि उद' भाषा के विकास को क्षति पहुचेगी। 
यह डर बिल्कुल काल्पनिक है| इसके पीछे गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं 
है। यह सच है कि उद्दृ हिंदी के समान ही, राष्ट्रगमाषा के लिए. एक पोषक- 
घारा (2८१८7) का काम करेंगी । पर इससे उसका विकास रुक्ेगा नहीं। 
उदू' के बिना जैसे राष्ट्रमआापा की कल्पना करना कठिन है, वैसे ही बिना अपने 
को राष्ट्र-भाषा के सपर्क में रखे उदृ' अपना विक्रास भी नहीं कर सकती | वह 
केबल फाससी और अरबी पर अवलबित रह कर पनप नहीं सकती | इस जमीन 
मे उसकी पैदाइश हुई है, इसीसे उसे अपनी जड़ों को सीचना होगा। बिना 
इस जीवन-शक्ति को ग्रहण किये वह सूख और मुरक्ता जायगी। आज उदू का 
साहित्य उस वेग से आगे नहीं बढ रहा है जैसे बगला, मराठी, गुजरती और 
हिन्दी आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि उसने अपने को देश के जीवन 
से अलहदा कर लिया है। हम लोग जो उदू को एक शिः०१8० 507 
की तरह, राष्ट्र-भाषा के विस्तृत कुदम्म में लौथ ले आना चाहते हैं, ,उद्‌ के 
लाभ के लिए, भी उतने ही चिंतित हैं, जितने राष्ट्र के, क्योंकि हम जानते हैं कि 
उदू' को नुकसान पहुचा कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता । 

उदू एक अलग भाषा बन गई है और एक काफी लंबे असे तक अलग 
भाषा के रूप में उसका विकास होगा । उसे मिठाने की तो कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । वह हमारे लिए मुस्लिम देशों से सपर्क का एक बड़ा अच्छा माध्यम 
बन सकेगी । इस्लाम की सस्क्ृति में जो सर्वश्रेष्ठ है, उदू' के ढारा हम उसे बडी 
आसानी से पा सकेंगे । इस रूप की और तत्वों के बिना--मैं न तो राष्ट्र-भाषा के 
विकास की ही कोई कल्पना कर सकता हू , न राष्ट्र के उत्थान की--उ्दु' ही हमें 
अरब-ईरान और तुर्की की सस्कृति और भाषा के सपक मे रख सकेगी | 

सच पूछा जाय तो हिन्दी और उदू' का आपस में कोई झगड़ा नहीं है-- 
वह तो कुछ गलतफहमियों के कारण कुछ थोड़े से अरे के लिए. पैदा हो गया 
है, जिसका मिट जाना जरूरी ही नहीं स्वाभाविक भी होगा । गाधीजी ने इस 
सबंध में लिखा था, “असली प्रतिस्पधों तो हिन्दी और उर्दू में नहीं, बल्कि 
हिन्दुस्तानी और अग्रेजी में है । वही करारा मुकाबला है। मैं तो उसके लिए 
निश्चय ही बढ़ा ही चिन्तित हूँ । हिंदी-उद' विवाद का कोई आधार नहीं है। 
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>६ >< हिन्दुस्तानी को मूर्त-रूप देने के लिए. हिन्दी और उदू को उसकी पोषक 
भाषाए, समझना चाहिए। »< )»< हिन्दी ज्यादातर हिन्दुओं में और उदू 
मुसलमानों मे मह॒दूद रहेगी। »< 2» कोई वजह नहीं कि इन दो बहनों मे 
प्रतिस्प्धों हो। हा; प्रेम-मरी अतिस्पधा तो हमेशा ही होनी चाहिए। »< »< 
मौलवी साहब अब्दुल हक के योग्यवापूर्ण नेतृत्व मे उस्मानिया यूनिवर्सिटी 
उदू की बड़ी सेवा कर रही है । यूनिवर्सिटी मे उदृ' का एक बहुत बड़ा कोष है | 
इसकी भी किताबें उदू में तैयार की गई हैं, और तैयार की जा रही हैं | और 
चू कि उस थूनिवर्सिटी मे ईमानदारी के साथ उदू में शिक्षा दी जा रही है, 
इसलिए उसकी तरक्की होनी ही चाहिए, | अ्रकारण तास्सुब की वजह से अगर 
आज हिंदी-भाषी हिन्दू वहा के बढ़ते हुए साहित्य से लाभ न उठाये तो यह 
उनका कसूर है | >< »< मुसलमान अगर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन और नागरी- 
प्रचारिणी सभा के विनम्र परिश्रम के फलो का उपयोग न करें, तो यह उनका 
कसूर है। »< »< यह मैं जानता हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस बात का ' 
सपना देख रहे हैं कि यहा ख़ाली उद्दू या खाली हिंदी ही रहेगी। लेकिन मेरा 
ख्याल है कि यह अपविन्न सपना है, ओर सदा सपना ही रहेगा । इस्लाम की 
अपनी ख़ास सस्कृति है, इसी तरह हिवु-धर्म की भी अपनी सस्क्ृति है। भावी 
भारत में इन दोनों सस्कृतियो का पूर्ण ओर सुखद सम्मिश्रण रहेगा | जब वह 
शुभ दिन आयेगा, तब हिंदु-मुसलमानों की सामान्य भाषा हिंदुस्तानी होगी। 
लेकिन उदू' फिर भी अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता के साथ फूलती-फलती 
रहेगी और हिंदी अपने संस्कृत शब्दों के भारी भण्डार के साथ फूले-फलेगी | 
शिबली ने जिस भाषा मे लिखा है वह मर नहीं सकती । लेकिन उन दोनों की 
अच्छाइया हिंदुस्तानी जबान मे बिलकुल घुलमिल जायगी |” गाधीजी के ये 
शब्द उदू-वालो के लिए, उनके तमाम शक और शुबह को दूर कर देने वाले 
होने चाहिए। 

और, में तो समझता हूँ, राष्ट्रभाषा का एक प्रमुख आधार बन जाने से 
उदू' का महत्व बढ़ेगा ही । जहाँ तक 'टेकनिकल? शब्दों का सवाल है अरबी 
ओर ससस्‍्कृत दोनो इस क्षेत्र मे धनी हैं । एक सामान्य राष्ट्र-्माषा दोनों मे से 
किसी एक पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकती | यदि अरबी को एक विदेशी 
भाषा मान कर हम उसकी अवहेलना करें तो सस्कृत भी तो जन-साधारण मे 
कभी भी प्रचलित नहीं है और कोई भी जो बोलचाल की हिंदी से परिचित है 
इस बात को जानता है कि जितने सस्क्ृत के शब्द इस भाषा में आये हैं वे सब 
धीरे-धीरे काफी परिवर्तित होते गये हैं और इसका कारण यही था कि उनका 
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१ 
मुसलमानों के ढारा नहीं, जनसाधारण के द्वारा भी आसानी से उच्चारण नहीं 
किया जा सकता था | आम और चर्ष जैसे छोटे-छोटे शब्द भी गाव और बरस वन 
गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी केवल सस्क्ृत पर निर्भर नहीं रद्द सकती । 

सच तो यह है कि सस्क्ृत उसका मुख्य आधार तक न हो सकेगी। जो 
लोग बोलचाल के साधारण शब्दों का प्रयोग उनके मूल सस्कृत रूप मे करने 
लगे हैं, वे चाहे कुछ चाहते हो, पर यह स्पष्ट है कि एक जीवित, जनसाधारण में 
प्रचलित भाषा के प्रचार की चिंता उन्हें नहीं है। गाधीजी भी हिंदुस्तानां मे 
सस्कृत पत्षु को प्रधानता देना जरूरी नही समझते | आदिल साहिब के एक पत्र 
का उत्तर देते हुए श्रीयुत मुन्शी ने लिखा था कि “गुजराती, महाराष्ट्री, बगाली 
और केरलों ने अपनी साहित्यिक प्रव्ृत्तिया बनाली हैं, जिनमें शुद्ध उदू तत्वों का 
प्रायः प्रभाव है | यदि हम हिंदी को स्वीकार करते दे तो खभावतः ही हम 
सस्कृतमयी हिंदी को खीकार करेंगे |” इसके सम्बन्ध में गाधीजी ने लिखा है, 
“पहली बात तो यह है कि मैं निश्चित रूप से यह कद सकता हू कि गुजराती 
मराठी और बगला सभी भाषाओं मे फारसी के शब्द भी काफी सख्या मे हैं, 
ओर में यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गुजगत और बगाल के हिंदुओ को 
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सस्कृतमयी बनाना जरूरी हो | इसके अलावा हमें शुद्ध उदू तलो से कोई वास्ता 
नहीं है, हमे तो उत्तर भारत की जीवित भाषा ओर उसके मुहावरों से मतलब है। 
यदि इस जीवित भाषा को राष्ट्रमापा का आधार बना लिया जाय तो उसमे 
मुसलमान अच्छी तरह हमसे सहयोग कर सकते हैं। सस्कृत की ओर लौट जाने 
का मतलब यह होगा कि हम उनकी हिंदी, बगला और गुजराती के प्रति कीगई 
सेवाओं को भुला देना चाहते हैं। इस प्रकार की श॒ततों पर सहयोग की माग 
करना आत्म-हत्या में सहयोग की मास से कम नहीं है ।” 

जवाहरलालजी लिखते हैं, “हमे इस नये जीवन का, जो हिंदी और उदू 
दोनो के क्षेत्रों मे म्रवाहशील है, स्वागत ही करना चाहिए, यद्यपि वह कुछ समय 
तक के लिए खाई को अधिक चौड़ा बना देगा । हिंदी और उद्‌' दोनो ही आज 
अपने को आधुनिक वैज्ञानिक, राजनीतिक, आशिक, व्यापारिक और कभी- 
कमी, सास्‍्कृतिक विचारों की ठीक-टठीक अभिव्यक्ति के अनुपयुक्त पाती हैं और 
इसीलिए अपने को आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करने के योग्य बना 
रही हैं और इसमें उन्हे सफलता भी मिली है । - 

2 > हिंदी और उदू एक-दूसरे के प्रति देप क्‍यों रखे ? हम तो अपनी 
भाषा जितनी अधिक,होसके धनी बनाना चाहते हैं और यह उस समय तक सभव 
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नहीं है जब तक हम हिंदी और उद्दू' शब्दों को अपने वातावरण के उपयुक्त न 
होने के कारण कुचलने की कोशिश करते रहेंगे । हमे तो दोनो की ज़रूरत है 
ओर दोनों को ही मजुर करना होगा | हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि 
हिंदी के विकास का अर्थ उदू का विकास भी है और उदू के विकास से हिंदी 
की दद्धि होगी | दोनों का एक-दूसरे पर बडा शक्तिशाली प्रमाव पड़ेगा और 
दोनो के शब्द-कोष तथा विचारों मे वृद्धि होगी ।” 

यह मुसकिन है कि बहुत दूर जाकर उदू' अपनी खततन्‍्त्र स्थिति को कायम 
न रख सके और एक विकसित राष्ट्र-माषरा मे अपने को रग दे, पर यह तभी 
सभव है जब राष्ट्रभाषा उदू के समस्त सौन्दर्य और वेभव को आत्मसात्‌ करने 
की क्षमत। रखती हो । उस समय उदू अपना काम कर चुकी होगी | मैं मानता 
हूँ कि उदू ने हिंदुस्तान मे इस्लाम की सस्कृति की रक्षा करने का महान्‌ कार्य 
किया है,वह उस सस्कृति से इतनी निकट्ता से हिलमिल गई है कि जब शक उस* 
सस्कृति को मिथ नहीं दिया जाता या पूरा अपना नहीं लिया जाता उदू को 
मिठाया नहीं जा सकता । इस्लाम से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है, आज भी 
बहुत-कुछ सीखना बाकी है। मै तो समभता हू कि हमे एक बहुत बड़ी निधि देने 
के लिए ही मुस्लिम सस्कृति की एक अलग धारा आज हिंदुस्तान में मोजूद है । 
जिस दिन हम उसे मुक्त हृदय से भारतवर्ष की भावी सस्कृृति मे मिला सकेंगे,:स 
दिन उसकी अलहदा स्थिति अश्रनावश्यक हो जायगी। मेरे मन मे इस संबंध मे तनिक 
भी सदेह नही है कि वह दिन दूर नहीं है। हिंदू ओर मुस्लिम सस्क्ृतियों के सपर्क से 
एक महान सस्कृति को जन्म लेना है।इस महान्‌ समन्वय की दिशा में काम करने 
वाली सस्कृतिया इतनी जबर्दस्त हैं कि वे व्यक्तियों द्वारा रोकी नहीं जा सकतीं । 

राष्ट्र-माषा के विकास से प्रातीय भाषाओं को तो और मी कम खतरा है | 
उदू' के समान वे हिंदी की ही रूपातर नहीं है। उनका विकास हिंदी से खततन्त्र 
रूप से हुआ है, और उस विकास के पीछे बहुत बड़े कारण काम करते रहे हैं | 
भारतवर्ष इतना बडा देश है कि उसमे सर्वत्र एक ही भाषा का व्यवहार असम्भव 
है | उसमे तो एक-दूसरे से मिली-जुली अनेक भाषाए होगी, सदा रही भी है । 
उनका मिठाया जाना श्रेयस्कर नहीं, उनकी समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है, पर इस 
अनेकता में लाभ तभी है जब उसके पीछे भारतीय सस्कृति की एकता के सूत्र को 
देश और पकड सके | श्री मुशी के शब्दों में, “भारत का साहित्य एक है क्योकि 
उसके सस्कार कुछ अलग-अलग नहीं हैं। जिस तरह आकाश के श्रनगिनती तारे 
गिनने की उतावली में अज्ञानी लोग उनकी ताल पर सधी हुई चाल की परीक्षा 
नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्न लिपियों और भाषाओं के भेद 
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की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता को भी नहीं देख सकते ॥7 

राष्ट्र-भाषा में हम इस राष्ट्रीय एकवा की एक दिव्य भाकी देखेंगे, परन्तु 
भारतीय सस्कृति का बहुमुखी विकास तब्र भी रुकेगा नहीं, राष्ट्रनभापा के निकट 
सपक से, और उसका माध्यम लेकर अन्य प्रादीय भापाओं के सपर्क से, उसे 
प्रोत्ताइन ही मिलेगा । सल्कृति आपसी सम्पर्कों में ही आगे बढ़ा करती है | राष्ट्र 
भाषा के सम्बन्ध में श्री सुंशी ने ठीक ही लिखा है, “यह भाषा तो पहें-लिखो 
की सौतेली मा है | इन मापाओं को बोलने वालों का जीवन-व्यवह्दार उनकी 
मातृभाषा द्वारा ही होगा । उनकी साहित्य-प्रद्त्ति उन्हींकी भाषा के द्वारा विक- 
सित होगी । पर जैसे-जैसे रा्ट्टरभाव बढ़ता जायगा, जैसे-जैसे विभान हिंदुस्तान के 
भिन्न-मिन्न भागो को एक दूसरे के पास लाता जायगा, जैसे-जैसे सारे देश के 
सस्कार और जीवन एक-घार होते जायगे, वैसे-वैसे यह भाषा जीवन-तत्व को 
प्रात्त करेगी । पर, जहा तक दृष्टि पहुंचती है,वह्मा तक प्रार्तो की देश-भाषाओं का 
स्थान यह कभी नही ले सकती |” 

पर, सबसे आश्चर्य की वात तो यद्द हे कि इस भाषा के विकास से हिंदी भी 
आज कुछु सशकित-सी दिखाई देंती है । हिंदी मे एक ऐसा दल जोर पकड़ता 
जारह्य है जो समझता है कि हिंदुस्तानी का स्वागत करने से हिंदी का सर्वनाश 
होजायगा, श्रौर दिंदू-सस्कृति खत्म हो जायगी । दिंदू-सस्कृति इतनी निःशक्त नहीं। 
पाच सौ वर्षों के मुस्लिम-शासन में वह खत्म नहीं हो सकी तो फारसी अस्बी के 
कुछ प्रचलित शब्दों को अपनाने, से वह मिट नहीं जायगी । रहा हिंदी के सोंदर्य 
का सवाल सो, मैं तो समझता हू कि हिंदुस्तानी के रूप में उसका सोदर्य निख- 
रेगा ही, वह प्रौद और धनी बनेगी, सारे हिन्दुस्तान के सास्कृतिक वैभव की 
छुलछलाती हुईं धासाए उसके किनारे पर उछुलेंगी, और उसके चरणों में अपनी 
विनम्र भें ० चढाएगी, ओर उससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने प्रातों के सास्कृतिक 
जीवन के पुननिमौर में व्यस्त होंगी । 

साहित्य का परिवर्तित दृष्टिकोश 

आज हमें अपने साहित्य के दृष्टिकोण को भी बदलना है--और उसके 
साथ-साथ भाषा का रूप अपने आप ही बदलता जायगा। उस सब साहित्य को 
हम खैरबाद कहें, जिसमें परियों के क़िस्से और राजाओं की कहानिया हैं। हमें 
कलाकार के मानसिक ज्ितिज को अधिक व्यापक बनाना होगा | जब तक उसकी 
सहानुभूति अधिक-से-अधिक व्यापक न होगी, , उसको कला में गहराई और 
स्थायित्व न पा सकेंगे । प्रजातन्‍्त्र और साम्यवाद के इस युग में ऊचे साहित्य 
और जन-साधारण के साहित्य की बीच को दीवारों को गिरा देना होगा । हिन्दी 
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और उदू' के लेखकों को रोमां रोला के द्वारा कलाकारों को दी गई इस सलाह 
में ठीक-ठीक दिशा -संदेश मिलेगा । “साधारण मनुष्य के सामने गशोजमर्स के 
साधारण जीवन का चित्रण करो : उस जीवन में समुद्र से ज्यादा गहराई और 
विस्तार है | तुम में से छोटे-से-छोण अपने में अनत को धारण किये हुए है। 
वह अनन्त प्रत्येक मनुष्य में हे, प्रेमी मे, मित्र में, और उस स्त्री में जो बच्चा 
पैदा होने के दिन की खुशी को अपनी तकलीफो की कीमत पर सखरीदती है, 
प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री में, जो किसी दूसरी आत्मा पर कभी भी प्रगट न 
होने वाला अरात आत्म-त्याग का जीवन बिताते हैं : यह तो जीवन की वह 
धारा है जो एक से दूसरे की ओर प्रवाहित होती है और फिर लौट आती है, 
और फिर . इन साधारण मनुष्यों मे से किसी एक के साधारण जीवन की कहानी 
लिखो, उन दिनो और रातों की जो एक के बाद एक, एक दूसरे के समान--पर 
एक दूसरे से विभिन्न भी, आते हैं, और चले जाते हैं, और जो क्रम संसार के 
प्रथम दिन के प्रथम प्रभात से चल रहा है, और चलता रहेगा ।” 

साहित्य की इस प्रगतिशील प्रद्गत्ति को रोका भी कैसे जा सकेगा ? क्योकि 
डा० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “जबान का अदब अब बहुत दिन तक एक 
छोटी-सी गोली का धन्धा नहीं रह सकता, इसलिए, कि जबान कुछ हो, एक समाजी 
चीज है।यह आदमी से आदमी का रिश्ता जोडती है,एक दिल की बात दूसरे तक 
पहुचाती है।»< ><जू-जू लिखने वालों को अपनी वात सममाने की जरूरत ज्यादा 
पड़ेगी, जैसे-जैसे ज्यादा लोग उनकी बातो को समभना चाहंगे, जबान का अदब 
सहल और साफ होता जायगा और जिन्दगी के करीब थ्राता जायगा | जवानों की 
तारीख जानने वाले जानते हैं कि जबान जैसे-जैसे आगे बढती है,वोलने और लिखने 
वाले के मुकाबिले में सुननेवाले का असर उसपर बढ़ता जाता है। )८ »< हां, शाइरी 
मे कुछ चीजे ऐसी होती हैं,जिनमें कहने वाला बस अपना जी हल्का करना चाहता 
है, कभी एक आह से, कभी एक वाह से । पर मैं समझता हू कि इस दिल को 
हल्का करने के लिए भी शायर तक को समभने वालो की जरूरत होती है। किसी 
सुनसान मैदान में एक सूखे टूठ पर कमी-कभी कोई चिडिया गा लेती है, पर 
ज्यादा बुलबुल बाग ही मे चहचहाते है । 

कुछ सुझाव 

इस सबध मे मैं अपने कुछ सुझाव दे दूँ--- 

१. सबसे पहिले तो हमे अपनी मापा को गावों की ओर ले जाना होगा । 
आज शहर और गाव के जीवन के बीच एक खाई पड गई है | जब तक हम उसे 
नहीं पाट सकेंगे, स्व॒राज्य हमसे दूर ही रहेगा | गाव के किसानों में ऐसे हज़ारों 
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शब्द प्रचलित हैं, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, ओर होता यद है कि उन्ही अधोमे 
जब किसी शब्द का प्रयोग करने की हमे जरूरत होतो है, तब्र हम फोरन सल्क्ृत 
और फारसी, की गड़ी करें खोदते हैं ओर कुछ दिमागी तरईद के बाद एक ऐसा 
मुश्किल-सा लफ्ज गढ डालते हैं जो यदि उस देशती के सामने रख दिया जाय 
वो वह उसका उचारण भो जन कर सके ।* 

गाव वाले प्रकृत के मो बहुत नजदीक ५ ओर शहरी लोग की तरह 
जिन्दगी की धारा से अलग हट कर किनार पर नहा बैठे रहते | मुक्त पून विश्वास 
है कि उनके समर्क से हमारी भाषा को एक बहुत बढ़ा खजाना मिल सकेगा | 

२. उसके बाद हमे अउने मजदूरों ओर कारीगरो का दरवाज़ा खब्खगना 
पड़ेगा | किताबी लोग जिन चीजों के लिए सस्कृत और श्ररत्री के कोष देखते 
फिरते हैं उनके लिए इन लोगों के रोजमर्रा के काम में श्राने वाले ऐसे नाम 
मिल जायगे, जो न जाने कब्र से बरते जा रद है । नवे कल पुरजों के लिए भी 
आपसी व्यवहार के लिए ये लोग बढ़ी आसानी से उपयुक्त शब्द गढ लेते हैं, 
जो हमारे सल्कृत ओर अरब के कोपा में जि गए शब्दा जैसे क़िष्ट नद्दी दते। 
हमें उन शब्दों को प्रायः जैसा का पैसा अपने साहित्य में ले लेना होगा | 

इस क्षेत्र में जो विदेशी शब्द भी हमें लेने पढ़ें उन्हें हिन्दुस्तानी रूप देने का 
आसान तरीका यह है कि उन्हें इन वर्गों में प्रचलित होने दिया जाय, ओर कुछ 
दिनें के बाद उनका जो रूप इन लोगों में स्थिर हो जाय और हम उसे साहित्य 
के लिए स्वीकार कर ले। 

३. इसके अलावा हम अरबी और फारसी के लफ्ज, जो हमने जान-बूक 
कर छोड दिये हैं, फिर से लेने होगे ) इनमें से बहुत-से लफ्ज़ तो हमें गाव बालों 
और शहर के मजदूरों और कारीगरों से मिल ही जायगे, कुछ सीधे उद्‌' भाषा 
से लेने होंगे। इस सब॒ध में डॉ० राजेन्द्रप्ताद का मत है कि “जितने अस्बी- 
फासती के लफ्जो की हिन्दी के अच्छे लिखने वालो ने इस्तेमाल किया है >< )< 

३--ईस सम्बन्ध में स्थर्गोय रोंस मसूद साहिब एक किस्सा सुनाया करते 
थे | एक चार वह भोपाल के आस-पास को पहाढ़ियों में कुछ मित्रों के साथ 
घूम रहे थे । और ए४४६८:७॥४९ के लिए उपयुक्त हिंदुस्तानी शब्द के सम्बन्ध 
में बहस चल रही थी | इतने में यकरियों का रेवद लिये एक गड़रिया उन्हें 
दिखाद दिया । उससे उन्होंने पूछा कि “अरे भई; पहाढ़ के उस हिस्से को तुम 
क्या कहते हो, जहां से कुछ पानी इधर बह जाता हो, कुछ उधर |” गदरिया 


फौरन बालन उठा, * जो पनढाल” | वह अपना रेचढ़ लेकर आगे बढ़ गया, पर 
हिन्दुस्तानी को एक नये शब्द की प्राप्ति हुईं । 


| 
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उनको हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए और उनके अलावा भी नये लफ्जों का 
बहिष्कार इसलिए ही नहीं होना चाहिए कि वह किसी ख़ास जबान से लिये 
गए हैं। बल्कि इसमें यह देखना चाहिए कि वह कहा तक जल्द लोगों में चल 
गए हैं या चल जायगे ।” मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ । । 
हा, इस बात पर अलग से जोर देने की जरूरत भी है कि फारसी और 
अरबी से जो शब्द लिये जाय॑ वे हिन्दुस्तानी के व्याकरण का नियत्रण माने | 
दूसरी भाषाओं के शब्द तो अपने आप ढल जाते हैं, पर उदू' की वाक्य-र्वना 
प्रायः हिन्दुस्तानी से मिलती-जुलती होने के कारण उससे आ।ने वाले शब्द कभी 
कभी अपने उलमे हुए रूप में आ जाते हैं। 'सल्तनते बरतानिया? हिन्दुस्तानी 
नहीं है, ब्रिटेन की सल्तनत” हो सकता है | हिन्दुस्तानी मे हम 'आब? नहीं ले 
सकते क्योकि हमारा पानी अच्छा-ग्वासा है, यद्यपि एक विशेष श्रर्थ मे, जेसे 
भोती की आब में हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, पर आबे-हयात हर्गिज नहीं | 

४. हमे प्रातीय भाषाओं से भी शब्द लेने पड़ेंगे । यह सच है कि उद्‌ को 
छोड़ कर दूसरी प्रातीय भाषाओं का आधार या तो सस्कृत रहा है या सस्कृत का 
उन पर काफी प्रभाव रहा है, और दस कारण लिपि और वाक्य रचना की क्रिया, 
क्रियापद आदि को हटा दिया जाय तो उनका शब्द मण्डार बहुत कुछ हिन्दी से 
मिलता-जुलता है, पर फिर भी कई सौ वर्षो के ख्तन्त्र विकास मे उन्होंने बहुत- 
से नये शब्द गढे हैं या आसपास से प्राप्त किये हैं | उनमें से बहुत से शब्दों की 
जरूरत हमें अपनी राष्ट्र-रमापा को धनी बनाने मे होगी । 

गुजरातियों ने औरत की कोमलता प्रगठ करने के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द 
अंखड़ती' बना लिया है | 5ध777778-प के लिए हिन्दीमें कोर अच्छा शब्द 
नहीं हैं--परिशिष्ट, उपसहार आदि में वह बात नहीं हैं, मराठी के 'समारोप? से 
बड़े मजे में काम चल सकता है । 

४५, इस सब के बाद भी विदेशी भाषाओं--विशेषकर श्रग्नेजी--पर इसमें 
निर्मर रहना ही होगा । अ्रग्नेजों के साथ 'रेल' आई है, उसके ठहरने के लिए 
'स्टेशन! बने हैं, जिन पर 'प्लेट-फॉर्म? है, कौंसिलें है, एसेवली है, और भी बहुत- 
अनगिनत लफ्ज हैं, हम सब को अग्रेजों के साथ जहाज पर लाद कर वापिस 
मेजना भी क्यों चाहे | ये सब तो हमारे अपने बन ही गए हैं, पर अ्रभी तो हम 
पश्चिम के सपर्क में गुलाम और मालिक के सबध में ही आये हैं, इसलिए कुछ 
मामूली जरूरतों की चीजें हमे उनसे मिल गई हैं, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद 
दे, और खुश रहें, पर एक आजाद हिन्दुस्तान--वह जब कभी भी आये, और 

, मैं समझता हू, जल्दी ही आयेगा--पश्चिम के नजदीक बराबरी से बैठेगा, और 
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तब जहा हम उसे बहुत कुछ देंगे, वहा बहुत कुछ सीखेगे भी । पश्चिम के विज्ञान 
को चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक या सांस्कृतिक, हमें निक्रठ से अध्ययन 
करना ही पड़ेगा | 
विजान के क्षेत्र में तो हम जितने ज्यादा शब्द पश्चिम से ले पके, हमें 
सुभीता रहेगा । भाषा का अन्तर होते हुए भी प्रायः सभी यूरोपियन देश, विशान 
के क्षेत्र में, एक दूसरे से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। 
ऊपर दिये गए सुझाव भाषा की शुद्धता के समर्थकों को जरूर चोका देंगे। 
वह कहेंगे कि इस ठरह से तो हमारी भाषा खिचड़ी बन जायगी, और ऐसी 
खिचड़ी भाषा मे साहित्य का विकसित होना भी असभव होगा । भाषा में ऊपर 
से स्वेच्छाचारी दीखने वाले परिवर्तनों से उन्हें डर हे कि उनकी संस्कृति भी 
ज़तरे में पड जायगी | उदू और हिन्दी दोने। में मापा की शुद्धता के समर्थकों 
का जो दल है उन्हें यही डर है | बे अपनी छोटी छोटी, सकुचित, साम्प्रदायिक 
या प्रातीय सस्कृतियों को जो ५ ९७६९० 77787८७: की तरह बन गई हैं, कायम 
रखना चाहते हैं । वे इस गलतफहमी के शिकार हैं कि भाषा और सस्कृति एक 
दूसरे में ऐसी गशुभी हुई हैं कि उन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता । मुसलमान 
उदू' को भारतीय इस्लाम का प्रतीक मानते हैं श्र उसे इस्लाम के सिद्धान्तों को 
अभिव्यक्त करने वाली दूसरी माषाओ--फारसी, अरबी आदि के निकट्तम 
सपक॑ में ले जाना चाहते हैं। वह सममते हैं कि उसे सादा बनाने से उनकी 
सस्कृति को धक्का लगेगा। उधर, हिन्दू दिन-पर-दिन हिन्दी को अपनी 
सस्कृति का द्वार-स्लुक बनाने मे प्रयत्नशील हैं | परन्तु बारीकी से देखा जाय तो 
सस्कृति और भाषा ऐसी अविच्छिन्न नहीं है, जैसा कि उन्हे मान लिया गया है। 
यूरोप मे कुछ अंशों तक सास्कृतिक एकता के मौजूद होते हुए भी प्राय: प्रत्येक 
देश की माषा अ्र॒लहदा है, बल्कि छोटे-छोटे देशों में भी कई भाषाएं प्रचलित हैं| 
स्विजरलेंड में चार भाषाएं हैं, कनाडा और _दक्षिण अफ्रिका में सरकारी काम- 
काज में भी, दो भाषाएं काम में आती हैं । इमारे पड़ोसी अफगानिस्तान में, 
सल्कृति की एकता के वावजूद भी, दो भाषाएं प्रचलित हैं। | - 
सस्कृति को यदि हम उसके सकुचित रूप में न ले तो जैसे उसकी रक्षा के लिए. 
यह जरूरी नहीं है कि एक गोत्र में ही शादी की जाय, वैसे ही भाषा को अपने 
में हो सीमित और शुद्ध रखना उसकी सस्कारिता की दृष्टि से बहुत आवश्यक 
नहीं हे । समाज और भाषा दोनों दी क्षेत्रों में इस प्रकार के आदोलन उदारता 
के द्ोतक ही हैं, और उनसे किसी का लाभ नहीं हो सकता । भाषा मे कद्रता 
से काम नहीं चला करता, ऐसा किया गया तो उसकी निर्मल स्वच्छ-घारा 
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कट्टरता की मशस्थलि में ही छितर कर नष्ट हो जायगी । सस्कृत के साथ तो हुआ 
भी ऐसा ही । भाषाएं और संस्कृतिया भी, विविध सपकों का परिणाम ही हुआ 
करती हैं। किसी में बाहरी प्रभाव ज्यादा होता है, किसी से कम | सस्कृत आयों 
की शुद्ध वाणी नहीं है, उसमे द्राविड़ शब्द भी प्रचुर-मात्रा में हैं। अरबी, 
यूनानी, फारसी और इबरानी लफ्जों का मजमूझा है। और हिन्दी ही कहां की 
शुद्ध भाषा है ? उसने जहा एक ओर सस्कृत से अपनी जड़ों को सींचा है, वहा 
फारसी और अरबी की जड़ो मे भी उसकी शाखें लहलहा उठी हैं और उसके 
पत्तों ने अपनी नसों में. एक नये जीवन का अनुभव क्रिया है। श्रग्नेजी, फ्रेंच, 
जमंन आदि दुनिया की सभी सम्य भाषाओं का यही हाल है | दूसरी भाषाओं के 
शब्दों को लेने से कोई भाषा बिगडती नहीं, धनवान ही होती है, सशक्त बनती 
है | उन शब्दों को निकाल दिया जाय तो वह कमजोर होकर लडखडाने लगेगी, 
भाषा में बेठगापन तो तब आता है जब लिखने वाला अनमेल शब्दों को एक 
दूसरे में गू थने की भद्दी कोशिश करता है। मेल वही अच्छा लगता है, जहां 
एकरसता हो, जहा सभी स्त्रर मिलकर एक लय बनाते हो । 
सच पूछा जाय तो, न तो भाषा ही स्थिर होती है, और न संस्कृति ही | 
दोनों में निरतर परिवतन चलते रहते हैं | हवा के हर एक मोके के साथ कुछ न- 
कुछ परिवत्तन होता रहता है | आ्राज तो हमारा राष्ट्र और भी गहरे परिवर्तनों में 
से गुजर रहा है | हमारी सस्कृति पर पश्चिम की प्रतिक्रिया और पश्चिम के प्रति 
हमारा विद्रोह दोनो एक साथ ही, जगल की आग के समान, तेजी से अपनी 
लपये ऊ ची किय्रे आगे बढ रहे हैं। हमारे सामने आज विनाश भी है, और 
निर्माण भी, टठुकडे कर देने वाली प्रद्दतिया है और उनकी तेज धारों के पीछे 
एकता की मजबूत फौलाद भी | इन सब प्रद्ृत्तियों का हमारी भाषा और 
सस्कृति पर निरंतर प्रभाव पडता जा रहा है | हम में से जो समभदार है वे एक' 
बडी मशोन के छोटे-छोटे पहिया से,ज़िनमे से कुछ एक ओर घूम रहे हों,ओर कुछ 
दूसरी ओर, अपनी नजर हटकर मशीन के उस बड़े पहिये पर नजर जमा सकते 
है जो उसकी गति का निर्देश करता है, और उसे ओर मी तेजी के साथ आगे 
की ओर घुमा सकते हैं | । 
भाषा के सबंध में देशी और विदेशी का सवाल मी नहीं उठना चाहिए। 
डा० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “बाहर से कुछ हवायें ऐसी आरती है जिन पुन 
जिन्दगी की खेती मुर्का जाती है, वो कुछ ऐसी भी आती हैं जिनसे मुर्काई 
खेती लहलहाने लगती है। दोनों को एक जानना और उनके फर्क को न समझवा 
बडी ही भूल और नादानी है। »< »< क्‍या वह लफ्ज जिनका चलन इस वक्त 
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हमारी हिन्दुस्तानी जबान में है बस बातचीत करने और किस्से कहानिया 
लिखने के आगे और काम भी दें सफते हैं ! दुनिया रोज आगे बढ़ रही है, 
नित नयी चीजें बन रही हैं, नित नयी बाते कहनी होती हैं, नये नये ख्याल फैलते 
हैं। इन नई चीजो, नये ख्याला के लिए नये लफ्ज. चाहिए। कया हम यह टान 
लें कि हम जो लफ्ज बस्त रह #, बस उन्हीं से काम चलाये। उन्ही को टेरफेर 
कर नई बातें करने की कोशिश करे, या नये लफ्ज गढ़ें या ओर कही से उधार 
लें। मैं सममता हूं कि जवान को बन्द कर देने का हक किसी को नहीं। नयी बातें 
कहनी होंगी, तो नत्र लफ्ज चाहिये ही दोगे। ! पर शर्तं यही है कि ये लफ्ज चाहि 
जहा से शआ्राय॑, श्रममेल या बेजोड़ न हे | ऐसे दे कि खब जाय | 
एक संगठित योजना की आवश्यकता 

इस बात के लिए एक वाकायदा कोशिश (.थ॥77९0 ९६०४८) की 
जरूग्त होगी | हिन्दी, उदूं श्रोर देश की दूसरी भाषाओं के विद्वानों को अपना 
सहयोग, बिना किसी संकोच ओर मानसिक्र मिकक के, एक दूसरे को देना 
होगा । एक केन्द्रीय सृस्था की भी जरूरत होगी हो, जो सारे काम की दिशा 
निर्देश करेंगी । अभी तक इस दिशा मे जो हुआ है, वह बहुत थोड़ा है । 
इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी णकाडेमी का क्षेत्र मर्यादित--क्रेबल हिन्दी और उदू 
को एक दूसरे के नजदीक लाने का था| वद्द उसमें भी सफल नहीं हुई | उसकी 
किताब ओर चैमासिक पत्रिका तक आज भी इन दो जबानों में अलहदा-अलहदा 
छुपती ६ । उसमें उद श्रोर हिन्दी में थोड़ा-सा साहित्य मत्ते ही दिया गया हो, 
पर हिन्दुस्तानी जैसी कोई चीज पैदा नहीं की | उसकी असफलता का मुख्य 
कारण यह था कि उसने अपने ऊपर से खीचतान कर इन दोनो भाषाओं को 
एक दूसरे से मिलाना चाहा | सरकारी सहारा पाकर यह प्रयत्न एकाडेमी के 
उत्साही प्रधान मन्‍्त्री डा० ताराचन्द के हाथो में किसी स्कूलमास्टर के आपस में 
लड़ने वाले दो उद्धत लडकों का सिर एक दूसरे से वकग देने के समान हे गया । 
इसे एके के अलावा कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एकाड्डेमी ने हिन्दी 
ओर उदू को उनके ख्लोत, जनसाधास्ण की भापा, तक ले जाने का फोई प्रयत्न 
नहीं किया ओर केबल यही इन दोने भाषाओं को एक दूसरे के नजदीक लाने 
का सच्चा प्रयत्न हो सकता था | बिहार उदू कमेटी की मोटिंग के सम्बन्ध में 
अगस्त १६३७ में जब राजेन्द्र बाबू ओर मोलवी अब्दुलहक मिले तब उन्होने 
एक सम्मिलित योजना तैयार की जिसमें उदू और हिन्दी कर बिद्दानों के सहयोग 
से हिन्दुस्तानी लफ्जों का एक मूल कोप तैयार करने की बात थी। दस आधार 
पर एक हिन्दुस्तानी कमेटी का निर्माण हुआ, पर जहा तक मैं. जानता हू, उसने 
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भी जनता रूपी जो सूत्र इन दोनों भाषाओं को जोड़ता है, उस तक पहुचने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया । ऊपर जिन प्रयत्नों का जिक्र किया गया है, थे सब 
हिंदी ओर उदू से ही सबंध रखते हैं, श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं से उन्हें कोई 
सरोकार नहीं। 

इस दिशा में एक बडा प्रयत्न भारतीय साहित्य परिषद्‌ की स्थापना थी | 
यह परिषद्‌ , १६३४ में इन्दौर मे कायम हुईं थी, और दो या तीन साल काफी 
जोरदार काम करने के बाद खत्म हो गई | इसका उद्देश्य विभिन्न प्रान्तों में 
साहित्य का आधार लेकर, जो सास्क्ृतिक एकता विकास पा रही है, उस पर 
ज़ोः देना था | इसका प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक विक्रास था : भाषा गौण थी । 
पर भाषा के दलदल में ही एक प्रकार से इस संस्था की अन्त्येष्ठि हुईं। इसका 
विश्वास सस्क्ृत प्रधान भाषा से था--आर्य सस्कृति के पुनरोत्थान की जो धारा 
हमारे हिन्दू जीवन में काम कररही है, यह उससे अपने को अलहदा क्राठ नहीं 
सकी | इसीसे मुसलमानों में इसके सबंध मे ग़लतफ़हमिया हुईं | मुसलमानों के 
विरोध में समस्त राष्ट्र की सास्कृतिक एकता के लिए काम करने वाली यह संस्था 
जीवित नही रह सकती थो | इसलिए उसे ख़त्म हो जाना पड़ा | श्रीयुत मु शी ने 
कही लिखा था कि देश इस प्रकार के महान प्रयत्न के लिए, तैयार नहीं था | 
वह अपने समय के बहुते पहिले हाथ मे ले लिया गया था । मैं तो मानता हूं कि 
समय के मुख्य सूत्र, शुद्ध राष्ट्रीयवा, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हसी- 
खुशी से हिस्सा ले सके--को न पकड़ पाने के कारण हो इस सस्था का अंत हुआ । 

जो विद्वान राष्ट्र-भापा के विकास के इस संगठित प्रयक्ष में भाग लें उन्हे 
राजनांति और सप्रदायवाद से दूर हटकर, ओर छोटी-छोटी सस्कृतियों, तहजीबो 
के भूंठें मोह से अपने को मुक्त करके ही. आगे आना होगा। यह प्रयक्ष तो 
सास्कृतिक समन्वय का प्रयत् होगा, जिसमें प्रत्येक छोटी सस्कृति को कुछ देना 
होगा, और बहुत कुछ पाकर वह अपने को समृद्ध मी बना सकेगी। राष्ट्रीयता 
में उनका कटटर-विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा किसी अ्रन्य देवता में उनकी 
श्रद्धा न हो। इस कमेटी के जो सदस्य हो वे बजनदार तो हो ही, पर यद्द मानते हाँ 
क्रि हिंदुस्तान की किस्मत में हिंदू ओर मुसलमान दोनो समाज जाने और बाने के 
समान एकदूसरे मे उलके हुए हैं, और उन्हें देश में दूरदूर तक फैले हुए 
उन करोड़ो गरीब किसान और मजदूरो को,चाहे वे हिंदू हो या मुसल्मान--भाषा 
के द्वारा एक दूसरे के और भी नजदीक गूंथ देना ही उनका उद्देश्य है। 
गांधीजी ने लिखा था, “हमारे जमाने की हिहुस्तानी तहजीव अभी वन रही दे | 
इसमें से कई इस बात में प्रयत्षशील हैं कि सब सस्कृृतियों के; जो आज एक- 
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दूसरे से संघर्ष करती दिखाई देती हैं, मेल से एक नयी सस्कृति पैदा की जाय | 
कोई भी सस्कृति जो अपने की अलहदा काट लेना चाहती है जिन्दा नहीं रह 
सकती । हिंदुस्तान में आज शुद्ध आर्य सस्कृति नाम की कोई चौज नहीं है । ? 
नयी संस्कृति ओर उसके मूल तले--इसमें जो लोग विश्वास करते हो, उन्हीं 
को इस कमेटी में काम करना चाहिए । 
ऋ'स की दिशा 
यह कमेटी क्या करेगी ! इस प्रश्न का उतर मेरे बूते क बाहर की 
ब्रात हो सकती है | शायद वह हिन्दुस्तानी का एक कोप तो तैयार करेंगी ही । 
कोप के सम्बन्ध में कई योजनाए सामने आई हैं । इनमे से दो ग्रोजनाओं को 
एक सक्तित रूपरेखा यहा दी जाती हे--क्योकि ये दो विभिन्न मनोद्नत्तियों की 
ओतक हैं। एक का विश्वास मापा का (>75आ८थे 8ए2702२७८) मे है,दूसरो 
उसे जन-स|धारण के सम्पर्क में ले जाना चाहती है | एक के प्रवत्तक अजुमने 
त(क्‍की-ए-उद्‌' के अध्यक्ष मोलबी श्रव्दुल दक्त हैं, ओर दूसरी के मोहम्मददीन 
तासीर | मौलवी अब्दुलहक चाहते हैं कि एक ऐसा कोष तैयार किया जाय, 
जिसमें एक ओर ठो फारसी, अरबी और उद्‌ू' के वे शब्द हों जो हिन्दी भाषा में 
प्रचलित होगए हैं, ओर दूसरी ओर सस्कृत और हिन्दी के वे सब शब्द हो जिन्हें 
उद्‌ ने अपना लिया है : इस कोष को हिन्दी और उदू के लेखकों के एक 
प्रतिनिधि मण्डल के सामने पेश किया जाय, और उनकी स्वीकृति क बाद इसे, 
एक सामान्य भाषा के भावी बिक्रास के आधार के रूप में, प्रकाशित कर दिया 
जाय । मौलवी साहिब चाहते हैं कि कोष के प्रकाशित होजाने के बाद भी यह 
कमेटी काम करता रहे, और समय-समय पर उक्त कोष में हिन्दी और उर्दू के 
ऐसे शब्द ओर मुहावरे जोड़ती रहे जिनसे भाषा के विकास और नये विचारों की 
अभिव्यक्त में सहायता मिलती हो । मोहम्मददीन तासोर का सुझाव है कि इस 
कमेटी में केबल नये इृष्टिकोश के लेखक ओर मापा के विद्वान हा, और वे पहिले 
ऐसे मूल ( 033८ ) शब्दों को एक लिप्ट बनालें जो हमार कराम-काज के 
लिए बिल्कुल जरूरी हों । तब हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सा से तीन उदू जानने 
बाले ऐसे सदस्य, जो हिन्दी बिल्कुल भी न जानते हों, पर-तु, अपने गात्रों को 
भाषा से खूब परिचित हों, फारसी के अलावा ऐसे सब शब्दों की सूची बनावें 
जिन्हे वे समझ सकते हों, और इसी प्रकार से हिन्दी जानने वाले सदस्य सस्कृत 
के अलावा शब्दों की सूची बनावे । तब इन सूच्ियों का मुकाबिला बेसिक 
शब्दों की लिस्ट से किया जाय । जहा मूल भावों.को व्यक्त करने के लिए हिन्दी 
अथवा उदू में शब्द न हों, वहा उसके लिए दोना मापाओं से शब्द ले लिग्े 
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जाय | इस प्रकार एक बेसिक कोष ऐेयार होगा. जिसका विकास बाद में ग्रामीण 
साहित्य की भाषा से व ऊचे साहित्य की भाषा से शब्दों को लेकर किया जा 
सकता है | वाद मे 'टेकनिकल बातो और राजनैतिक विचार-पघाराश्रों को व्यक्त 
करने वाले शब्दो का एक सग्रह तैयार किया जा सकता है, लेकिन तरीका वही 
होना चाहिए; यानी दोनो भाषाओं के शब्दों को लिया जाय, उनका जन-साधा- 
रण के प्रयोग मे आने वाले शब्दों से मुकाबिला किया जाय,और यदि वहा उसके 
लिए उपयुक्त शब्द न मिले, तब हिंदी और उदू' दोनों शब्दों को रख लिया 
जाय | राजेन्द्र बाबू शायद इन दोनो योजनाओं का समन्वय कर देना चाहते थे, 
जब कि उन्होंने यह सुझाव उपस्थित किया कि इस कोप में ससक्ृत, फारसी और 
अरबी के उन शब्दों का अर्थ दिया जाना चाहिए जो हिन्दुस्तानी में प्रयोग मे 
आते हैं ओर इनमे से २ या ३ हजार अधिक प्रचलित और सुगम शब्दों को 
छाट लेना चाहिए और स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में उन्हे ही व्यवहार मे 
लाना चाहिए | 
“बेसिक दिन्‍्दुस्तानी का आंदोलन 
न्रेसिक' हिंदुस्तानी के आंदोलन को बहुत बढ़ा समर्थन जवाहरलालजी के 
द्वारा मिला है | जवाहरलाल जी बेसिक अग्रेजी के आन्दोलन से बहुत अधिक 
प्रभावित हुए हैं । बेसिक अग्नेजी मे, वैशानिक, टेकनिकल और व्यापारिक शब्दों 
को छोड़कर, एक हजार से कुछ कम शब्द हैं | इन्हे सीख कर साधारण बोल- 
चाल की अ्रग्रेजी मे प्रवेश किया जा सकता है। हिन्दुस्तानी में भी यदि इस प्रकार 
के एक हजार शब्द चुन लिये जाय, उसके व्याकरण को सादा बना दिया जाय, 
तो देश भर में इसका प्रचार बडी आसानी से हो सकता है । ये शब्द आख 
मीचकर उठा लेने से काम नही चलेगा | अग्रेजी के समान इस काम में भी 
एक बडी सख्या मे विद्वानो को जुट जाना पड़ेगा, ओर ऐसे शब्दों को द्वी खुनना 
पड़ेगा जो अधिक-से-अधिक प्रचलित हो | बेसिक हिन्दुस्तानी के बन जाने से 
राष्ट्र-भापा के प्रचार के रास्ते में बड़ो सहूलियत हो जायगी | 
मैं समझता हूँ कि यह काम दो या इससे भी ज्यादा मजिलोंमे होगा। 
पहिला काम तो, हिन्द्दी ओर उदृ' के बीच समन्वय स्थापित करने का है। इसके 
लिए हिन्दी और उद्दृ' के राष्ट्रीय, प्रगतिशील ( प्रगतिवादी हो यह जरूरी नहीं ) 
आर हो सके तो तरुण ( जिनके पास प्रतिमा के साथ काम की शक्ति और समय 
भी हो ) साहित्यिकों की एक कमेटी बना देना चाहिए । इस कमेटी मे भाषा के 
विभागों की दृष्टि से प्रातीय प्रतिनिधित्कष्झोना चाहिए, उद्दू के प्रतिनिधि लाहौर, 
दिल्ली ओर द्ेदराबाद से लिये जाय, हिन्दी के बिहार, पूर्वी यू० पी०, पश्चिमी 
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यू० पी० और मध्य भारत से ( जिसमें राजल्थान और मध्य-प्रांत दोनों शामिल 
हों ) लिए जाय॑। ये सातों व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं, जिनका संपर्क गांवों से हो, 
और जो अपने आस-पास के गावों की भाषा जानते हों। ये लोग मिलकर 'हिन्हे: 
स्तानी की एक बेसिक, काम-चलाऊ डिक्शनरी तैयार करें जिसे सीखकर वह हिन्दू: 
स्तानी भी, जिसकी मातृ-माषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी में श्रपनी दैनिक जरूरतों फी 
व्यक्त कर सकें । पर यह काम यहीं रुक नहीं जाना चाहिए। एक शअ्ंगे बढ़ता 
हुआ राष्ट्र, जिसके सामने नयी कल्पनाए, हैं और नये सपने जितकी श्रांखों में 
जगमगा रहे हों, नयी आकाक्षाएं, जिसके प्राणों को उद्देलित करती हों, एक'हजार 
शब्दों में अपने जीवन की ऊंचाई और गहराई व्यक्त नहीं कर सकता। बेसिक 
अग्रेजी का आन्दोलन भी, में समझता हू, बहुत सफल नहीं हो पाया है। यदद 
बैसिक हिन्दुस्तानी हमारे स्कूल के छोटे दजों के लिए और देश भर के उन लोगों 
के लिए,जो राष्ट्र-मापा के पढने में ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, निद्ायद ज़रूरी है, 
पर वह हमारे काम का--जो राष्ट्र-भाषा का पुनर्निमाण करने का है, यह केवल 
पाया हो सकता है | इसके बाद इस कमेटी में दूसरे प्रातों की भाषाओं के प्रति- 
निधियों को लेना होगा | तीन प्रतिनिधि बगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से लिये 
जायगे, चार दक्षिण मारत से | ये लोग मिल कर एक हज़ार ऐसे शब्द चुनेंगे 
जो हमारे दैनिक जीवन में मी काम में आते हैं. और समस्त प्रांतीय भाषाओं में 
सामान्य-रूप से जिनका प्रयोग होता है। 

यह हुई काम की दूसरी मजिल। इस मर्जिल पर पहुंचते-पहुचते काम का 
दायरा बहुत ज्वादा बह जायगा । अब इन विद्वानों को इस प्रकार की बेसिक 
हिन्दुस्तानी में, जो केवल हिन्दी और उदू' की ही सामान्य-भूमि का स्पर्श न करती 
होगी, परन्तु देश की सम्रस्त भापाओं का आधार होगी, जनता को पत्र पत्रिकाओं 
और पुस्तकों छारा शिक्षित करना होगा | 

इसके साथ ही उन्हें विजान, अर्थशासत्र, राजनीति आदि के कुछ अन्य 
विद्वानों को शामिल करके कई छोटी-छोटी कमेटिया बना देनी पढ़ेंगी, जो इन 
शाररों के ((2८777८४!) शब्दों की डिक्शनरिया तैयार करेंगी। इस बड़ी कमेटी 
का समर्थन पाकर ही वे प्रकाशित की जा सकेगी, और यह कोशिश करना पड़ेगी 
कि इन कोषों को सब प्रातीय साषाओं वाले मान लें। संभव है कि इन कोषों में 
बहुत अधिक विदेशी शब्दों को रखना पडे | 

इस सारे काम में हमें किसानों, मज़दूरों और कारीगरों के सपर्क में तो रहना 
ही होगा । परन्तु, हमें भाषा की सस्कारिता पर भी बराबर नज़र रखना होगी, 
भाषा सादा बने, पर उसकी अभिव्यक्ति को भी खूब व्यापक बनाना 
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होगा । भी मुन्शी के शब्दों में “हरएक भाषा के दो रूप होते हैं, एक रूप तो 
जीवन मे व्यवहार के लिए होता है, और दूसरा कल्पना के विलास और विचार 
को व्यक्त करने के लिए, भाषा का पहिला रूप ऐसा होना चाहिए, जो सबके लिए 
सुलभ हो, और दूसरा रूप भी ऐसा हो जो विचार और उड़ान को व्यक्त करे और 
घोषित करे ।” हमारी राष्ट्र-भआाषा को इतना व्यापक होना होगा,उसमे इतनी लोच 
होगी कि एक और वो वह लोक-साहित्य के काम आ सके, और दूसरी ओर शिट- 
साहित्य के लिए सुगम-साध्य हो,एक ओर उसमें गाव वाला अपनी दनिक आव- 
श्यकता व्यक्त कर सके और दूसरी ओर बड़े-से-बडा वैज्ञानिक अपनी मानसिक 
खोज की कथा उसके द्वारा दूसरों तक पहुचा सके । किसी भी प्रथम श्रेणी की 
भाषा में यह (2४5:727:9) होना जरूरी है। इन सबके होते हुए भी हमारी आ्रोज 
की भाषा का जो अधार सोंदययं और सस्कारिता है, वह वैसी ही अ््णुणण रहनी 
चाहिए । यह काम को कठिन जरूर बना देगा,पर बड़े काम आसान कब होते हैं ! 


परिशिष्ट 


कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र, १६४५ । 


अखिल-भारतीय काग्रेस-समिति ने अपनी एक बैठक में, जो बम्बई में पिछले 
सितम्बर मास में हुई थी, यह निश्चय किया था कि जनता की “जानकारी के लिए 
तथा आगामी सार्वजनिक चुनावों में काग्रेसी-उम्मीदवारों का पथ-पदर्शन करने के. 
उद्देश्य से कार्य-समिति काग्रेस की नीति और कार्यक्रम को व्यक् करते हुए एक 
घोषणा-पत्र तैयार करे ओर उसे अखिल-भारतीय काग्रेस-समिति के सामने ब्रिचा- 
रशर्थ और स्वीकृत्या्थ रखे । उसने कार्य-समिति को अधिकार दिया था कि वह 
केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव के लिए एक घोषणापत्न पहिले प्रकाशित कर दे | वह 
घोषणा-पतन्र प्रकाशित हो चुका है। कार्य-समिति को खेद है कि प्रातीय चुनावों के 
निकट आ जाने के कारण निकट भविष्य में अखिल-भारतीय काम्रेस-समिति की 
ऐसी बैठक का आयोजन करना सम्भव नहीं है जितमें वह अपने सोचे हुए विस्तार- 
पूर्ण घोषणा-पत्र पर विचार कर सके | इसलिए कार्य-समिति ने यह घोषणा-पत्न 
स्वय तैयार किया है और उसे वह जनता की जानकारी तथा काग्रेसी उम्मीदवारों 
के पथ-प्रदर्शन के लिए प्रकाशित कर रही है । 


सेबा और त्याग का इतिहास ' 
राष्ट्रीय कांग्रेस भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए, पिछुले ६० वर्ष से श्रम कर 
रही है। इतने दिनों से उसका इतिहास वही रहा है जो भारतीय जनता का इति- 
हास है, अर्थात्‌ वह गुलामी के पद्दे को बास्थार तोडने और उससे छुटकारा पाने 
का प्रयत्न करती रही है। एक छोटे-से आकार मे जन्म लेकर वह क्रमशः भारत- 
वर्ष की विशाल भूमि में बढ़ती और फेलती रही है और स्वतन्त्रता के' सदेश को 
नगरों तथा दूर-दूर के गाबों की जनता तक पहुचाती रही है। इसी जनता से शक्ति 
ओर अधिकार सचय करके उसने एक वलशाली सस्या का रूप ग्रहण किया है,जो 
भारतवासियों की स्वातव्य-कासना की जीती-जागती ओर ज्योतिर्मयी प्रतिमा है । 
इसी पुनीत हित की बेदी पर काग्रेस अपने को पीढियों से अपित करती आई 
है और उसके नाम में तथा उसकी पताका के नीचे देश के असख्य स्री-पुरुषों ने 
अपने-सकल्प की पूर्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं और विविध यात- 
नायें सही हैं | सेवा और त्याग के वल पर उसने भारतीय जनता के हृदय-मंदिर में 
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स्थान पाया है और भारतवर्ष पर किये जाने वाले अपमानों का विरोध करके 
विदेशी राजसत्ता के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया है | 
जनता की भलाई के लिए कांग्रेस स्वनात्मक कार्य करती रही है और साथ 
ही साथ स्वतन्त्रता प्रा करने के लिए, निरन्तर युद्ध भी करती रही है | इस युद्ध 
में उसने असंख्य संकटो का सामना किया है और बारबार वह एक महान साम्राज्य 
की सशस्त्र शक्ति के प्रत्यक्ष संघर्ष में आई है ।' शांतिपूर्ण युक्तियों का अनु- 
करण करके उसने.न केवल इन सघर्षों।परः विजय प्राप्त की है बल्कि उनसे नयी शक्ति 
प्रहण की है.। तीन साल की अभूतपूर्व सार्वजनिक उथल-पुथल और उसके 
निर्देयता पूर्वक .दमन किये जाने, के बाद कांग्रेस आज पहले' से अधिक शक्तिशाली 
हो 'गई है ओर उस जनताके लिए अधिक प्रिय बन गई है जिसका उसने कठोर- 
से-कठोए समय मे भी साथ/दिया है । 
समान, अधिकार की पुकार 
कांग्रेस ने। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए--चाहे वह पुरुष हो या स्री- 
ध््मान अधिकार का समर्थन 'किया। है । उसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलो 
में एकता/ औरः पारस्परिक, सहिष्यतुता की।भावना देखनी चाही है । उसकी सदा 
यह। इच्छा' रही है कि।लोगो को, समन्वित रूप, से अपनी व्यक्तिगत इच्छा ओर 
प्रेरणा के अनुकूल विकास प्रासः करने का पूर्ण अवसर मिले | साथ-ही-साथ, वह 
यह भी चाहती/रही है। कि देश के प्रत्येक दल और घटक को राष्ट्र की दृहत्तर 
सीमा के भीतर रह कर अपने निजी जीवन ओर सस्क्ृति. की' उन्नति करने की'स्व- 
तन्‍त्रता है। इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा है कि इस प्रकार के घटकों और 
प्रातो की स्थापना जहा तक हो सके,, भाष्ना और सस्क्ृति: के आधार पर होनी 
चाहिए, | इसके अतिरिक्त, काग्रेस ने उन,सब व्यक्तियो के अधिकारों का, समर्थन 
किया है जो सामाजिक श्रत्याचार और अन्याय के शिकार रहे हैं ओर कहा है 
कि समान अधिकार मे” रुकावट डालने वाले सभी प्रतिबन्ध उन पर से हटा दिये 
जाने चाहिएं |, ह 
| कांग्रेस. ने सदा एक ऐसे स्वतन्त्र और प्रजावादी राज्य की स्थापना चाही है 
जिसके विधान में समस्त जनता के बुनियादी अधिकारों और ख़तत्नताओं की 
रक्षा की व्यवस्था की,गई हो । कांग्रेस, की राय में यह विधान सघ के ढग का 
होता चाहिए, जिसके सभी भिन्न-भिन्न घटको को ख़शासन का अधिकार आस हो 
और जिसकी धारा-समाओ का चुनाव सभी प्रौढ-व्यक्तियों के मव पर आश्रित हो | 
भारव का सघ निश्चय ही अपने मिन्‍न मिन्‍न भागों की स्वेच्छित एकता का 
प्रतिरूप होना चाहिए । घटकों को अधिक-से-अधिक खतज्नता देने के लिए सघ 
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सबधी सामान्य और आवश्यक, विषयों की/एक ऐसी छोटी-से-छोटी चूची बनायी 
जा; सकती है जिसका सब. में प्रयोग हो सके. |. इसके अतिरिक्त, सामान्य विषयों 
की एक वैकल्पिक यूची भी होनी चाहिए, जिसे जो, लोग चाहे मानें और जो न 
चाहे, न माने । 
हमारे बुनियादी: अधिकार 
विधान में बुनियादी अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित 
अधिकार मी सम्मिलित, हो :--- 

१, भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसी ऐसे काम के लिए जो कानून और 
नैतिकता के,विरुद्ध न हो, खतत्र रूप से अपनी सम्मति प्रकट करने, मिलने-जुलने 
और शांति-पूर्वक तथा बिना हथियार लिये सभा-सम्मेलन करने का अधिकार है । 

२. प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की खतंत्रता 
होगी और सार्वजनिक शाति तथा नैतिकता/ को दृष्टि में रखते हुए. ख़तन्नता पूर्वक 
अपने धर्म का प्रकाश और पालन करने”का अधिकार होगा | 

३े. अल्पसंख्यक जातियों और भाषा के आधार पर बनाये गए विभिन्‍न घटकों 
की सस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी | 

४. कानून की दृष्टि मे सभी नागरिक एक समान होंगे, चाहे उनकाः कोई भी 
धर्म, कोई भी जाति और कोई भी वर्ग क्‍यों न हो, और चाहे वे ज्रीहों या 
पुरुष |, 

४, कोई भी ञ्री या पुरुष श्रपने-धर्म, जाति या वर्ग के कारण नोकरियों, 
ऊचे ओहदों और व्यापार आदि के लिए अयोग्य न समझा जायगा । 

६. सब नागरिकों का उन कुओआं, तालाबों, सड़कों, स्कूलों, और सार्वजनिक 
स्थानों पर समान अधिकार है जो या वो सरकारी या स्थानीय कोष से चल रहे 
हैं या सावजनिक प्रयोग के लिए विशेष व्यक्तियों द्वारा.बनाये गये हैं | 

७. प्रत्येक नागरिक को शस्त्र सबधी क़ान्तों की सीमा में रहकर शस्त्र रखने 
और धारण करने का अधिकार है | 

८. काबून के विद्धद्ध कोई मी व्यक्ति अपनी स्वतत्रता से वचित नहीं किया 
जा, सकेगा ओर उसके मकान या सम्पत्ति, को न कोई जब्त कर सकेगा न उससे 
प्रवेश ही कर सकेगा । 

६. सभी धर्सों के प्रति सरकार तटस्थता की नीति,बरतेगी | 

१०. मत, देने का अधिकार सब प्रौढ व्यक्तियों को होगा | 


११. सरकार की ओर से, मुफ्त, और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की व्य्‌व्स्थ्‌ 
की जायगी । ६ - 


रष्द हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


, १२. प्रत्येक नागरिक को' इस बात की श्राज्ञादी है कि वह समरत्त भारतवर्ष 
मे जहा चाहे जाय, किसी भी भाग में ठहरे और रहे, कोई भी व्यापार-धंधा करे, 
ओर कानूनी दण्ड या रक्षा के संबंध में भारतवर्ष के सभी हिस्सो में समान 
व्यवहार प्राप्त करे | 

इसके अतिरिक्त, शासन-संस्था की ्रोर से पिछुड़ी हुई या दलित जातियों 
की रक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायंगे ताकि वे शीघरतापूर्वक 
उन्नति कर सके और राष्ट्रीय जीवन में पूण और समान भाग ले सके । विशेष 
रूप से कबीले वालों को अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने और परिंगरित 
जातियों को शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक तथा आर्थिक विक्रास प्राप्त करने में 
सहायता दी जायगी | 

विपदा की कहानी 
पिछले १५७ वर्षों से भी अधिक समय से विदेशी राज्य होने के कारण देश की 

उन्नति रुक गई है और हमारे सामने ऐसी असंख्य समस्याएं आ खड़ी दुई हैं जिन्हे 
शीघ्र-से-शीघ्र हल कुरने को आवश्यक्रत। है। इतने दिनो से मारत ओर भारतीयों 
का जो व्यापक-शोषण होता रहा है उससे विपदा का पारावार नहीं रहा है और 
जनता को भूखो मरना पड़ रहा है | हमारा देश न केवल राजनैतिक दृष्टि से ही 
दासता की जजीरो में जकड़ा और अपमानित किया गया है बल्कि उसे आर्थिक 
सामाजिक, सास्कृतिक और आत्मिक श्रधोगति का भी सामना करना पड़ा है । 

भारतीय हितों और मतों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए इस प्रकार उत्तरदायित्व- 
हीन अधिकारियों द्वारा शोषण का किया जाना और शासन व्यवस्था की अ्रयोग्यवा 
लड़ाई के दिनों में इतनी अधिक बढ़ गई कि उससे भर्यकर दुर्मिज्ष और व्यापक- 
विपदा का विस्तार हुआ । इनमें से एक भी समस्या बिना स्वतन्त्रता प्राप्त किये 
हल नहीं की जा सकती । राजनैतिक आजादी के साथ-ही-साथ आर्थिक और 
सामाजिक स्वाधीनता भी प्राप्त होनी चाहिए; । 

हमारी समस्याएं और उनका हल 

जनता पर से दारिद्रय का श्राप किस प्रकार हटाया जाय और उसका जीवन- 
माप किस प्रकार ऊ चा उठाया जाय, यही भारतवर्ष की सब से मुख्य और 
आवश्यक समस्या है। इसी जनता के कल्याण के लिए काग्रेस अपना विशेष 
ध्यान देती रही है और उसी के लिए रचनात्मक कार्य भी करती रही है | उसी 
के हिंत और विकास की कसौटी पर उसने सारे प्रस्तावों और परिवर्तनों को कसा है 
और यह घोषित किया है कि जो कुछ भी देश की उन्नति मे बाधक सिद्ध हो उसे 
रास्ते से हटा दिया जाय | 
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देश के धन-धान्य में इद्धि करने के लिए और उसे दूसरों पर निर्भर रहे बिना 
ही स्वतः विकसित होने की छ्वमवा प्रदान करने के लिए उद्योगधंधों, ऊंषि ओर 
सामाजिक तथा सार्वजनिक लाभ के साधनों; आकार को प्रोत्साहन देना; उन्हें नये 
ढगमें ढालना चाहिए और ठीव्र गति के साथ फैलाना चाहिए। किन्तु ये सब काम 
जनता को लाभ पहुचाने, उसके आर्थिक, साल्कृतिक और आत्मिक-स्तर को 
ऊचा उठाने, बेकारी दूर करने और व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के ऊद्देश्य से ही 
किये जाने चाहिए। 

इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी मिन्न-मित्र छेत्रों में सामाजिक 
उन्नति की योजना बनाई जाय और उसका संगठन किया जाय; किसी एक व्यक्ति 
ओऔर दल के पास धन और अधिकार को केन्द्रित न होने दिया जाय । समाज के 
विरोधियों को बढने से रोका जाय और धातु और यातायात के साधनों पर और 
भूमि, उद्योग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी दूसरे ज्षेत्रों में उप्रादन और वितरण 
की मुख्य प्रणालियों पर सामाजिक प्रभुल प्राप्त किया जाय, ताकि स्वतन्त्र भारत 
सहकारिता की प्रणाली का उपनिवेश बन सके | 

इसलिए शासन संस्था को सभी बुनियादी और मुख्य उद्योगों श्रौर नौकरियों-- 
धातु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समुद्री रास्तों और जहाजों तथा यातायात 
के दूसरे साधनों पर आधिपत्य या श्रधिकार प्राप्त करना चाहिए | मुद्रा, विनिमय, 
बेंक और बीमा को राष्ट्रीय द्विव के अनुकूल संगठित करना चाहिए | 

वैसे तो दरिद्रता सारे भारतवर्ष में है परन्तु इसकी समस्या मुख्यतः यादों में है। 
दरिद्रता का प्रधान कारण भूमि की कमी और दूसरे धनोत्पादक कार्यों का अभाव 
है| ब्रिटिश अधिकार में रहते हुए भारतवर्ष क्रमशः एक ग्रामीण देश बना दिया 
गया है, उसके कारबार के अनेक रास्ते बद कर दिये गए. हैं और एक विशाल 
जनसमुदाय खेती पर आश्रित छोड़ दिया गया है। खेतों के लगावार ठुकड़े किये 
जाते रहे हैं,यहां तक कि अब अधिकाश खेत श्रार्थिक दृष्टि से अलामकर होगए 
हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि सबंधी समस्या पर सभी पहलुओं से 
ध्यान दिया जाय। कृषि को वैजानिक ढग से उन्नव बनाने और उद्योग को उसके 
बढ़े, मकोले श्रौर छोटे सभी रूपों में बढाने की आवश्वकता है , ताकि केवल 
घन का ही उत्तादन न हो सके बल्कि कृषि पर आधित रहने वाले व्यक्ति भी 
उनमें खपाये जा सकें। रह-उद्योगों को पूर्ण ओर आशिक दोनों पेशों के रूप में 
विशेष रूप से प्रोत्साहन देना प्रयोजनीय है। यह आवश्यक है कि उद्योगों की 
रूपरेखा बनाने ओर उसे विकसित करने में जहा एक ओर अधिक-से-अधिक 
धन के उत्मादन का ध्यान रखा जाय वहा दूसरी ओर यह भी याद रखा जाय 


रेद० हमारी राजमैतिके' समस्याएं, 


कि ऐसा करने से नई /बेकारी न पैदा हो जाय | योजना के बनने से अधिक-से- 
अधिक लोगों को और 'निस्संदेह सभी पुष्ट व्यक्तियों को काम मिलना चांहिए। 
जिन लोगो .के प्रास खेत नहीं हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्रदान करना 
चाहिए और उद्योगों या खेती में खया लेना चाहिए. | भूमि संबंधी, सुधार के 
लिए, जिसकी भ!रतवर्ष में घोर आवश्यकता है, किसानो और शासन-सस्या “के 
बीच के ( मध्यस्थ ) व्यक्तियों को हुआ देना चाहिए और उनके अधिकारों को 
बराबर का मुआवज़ा देकर खरीद लेना चाहिए | 
व्यक्तिगत खेती और किसानों की मिल्कियत की प्रथा चलती रहनी चाहिए । 
लेकिन उन्नतिशील कृषि और नयी सामाजिक प्रेरणाओं आ्रादि के निर्माण के लिए, 
भारतीय स्थितियों के अनुकूल सहकारिता ढग की खेती की कोई प्रणाली होनी 
चाहिए, । ये परिवर्तन कृषकों की सहमति और सहानुभूति से ही होने चाहिएं । 
इसलिए, यह वांछुनीय है कि सरकार की सहायता से भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न 
भागों में प्रयोग रूप से सहकारिता की प्रणाली पर फारम खोले जाय । 'प्रदर्शन 
और प्रयोग के कार्य के लिए बढ़ें-बड़े सरकारी फारम भी होने चाहिए | 
कृषि ओऔर' उद्योग के' विकास'के लिए ग्रामीण ओर नागरिक 'अर्थ-व्यवसायो 
में समुन्चित संगठन और संठुलन होना' चाहिए । श्रव तक॑ ग्रामीणों को आर्थिक 
क्षति ही उठानी पड़ी है और उनसे लाभ उठा कर नगरों और कस्त्रों वालों ने 
उन्नति की है ) इस स्थिति में संशोधन की आ्रावश्यकवा है | देहातों तथा कस्बों 
के निवासियों के जीवन-माप को यथासाध्य बराबर करने की' चेश करमी चाहिए। 
उद्योगों का किसी एक प्रांत में केन्द्रीकुरण नहीं होना चाहिए ताकि 'सभी प्रांवों की 
आर्थिक-स्थिति में संतुलन स्थापित किया जा सके । अ्रकेन्द्रीकरण करते समय इस 
बाव का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो किसी की विशेषता पर 
आघात न॒पहुंचे | ह * 
कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए. और साथ-ही-साथ जनता के 
खास्थ्य तथा हिंत के लिए, भी हमें उस महान्‌ शक्ति पर अधिकार करना और 
उसका उचित प्रयोग करना चाहिए जो हमे भारत की विशल नदियों के रूप मं 
उपलब्ध है और जो अधिकवः न केवल बरबाद ही जाती है बल्कि भूमि के लिए 
आर भूमि पर निवास करने वालो के लिए. बहुधा छ्ञति का कास्ण बनती है | 
इस काम को करने के लिए नदियों से संबंध रखनेवाले कमीशन बनाये जाने 
चाहिएँ, ताकि वे सिंचाई के काम को प्रोत्साहन प्रदान कर' सके और इस बात 
की व्यवस्था कर सकें कि लोगों को सिचाईं के लिए. लगातार और समान-रूप 
से पानी मिलता रहे । इसके अतिरिक्त उनका काम संहारक बाढ़ को रोकने और 
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जमीन को कटने से बचाने का भी होना चाहिए। उन्हें मलेरिया को रोकने, 
जल विद्य त शक्ति को बढाने और दूसरी युक्तियों द्वाम विशेषतः आमवासियों के 
जीवन-माप, को बढ़ाने का काम सौपना चाहिए. । उद्योग और कृषि के विकास 
के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के श्रमिप्राय से इस देश के शक्तिदायक 
साधनों को हर रूप से बढ़ाना प्रयोजनीय है ! 

जनता के बौर्दिक, आर्थिक, सास्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिए और उसे अपने सामने आने वाले नये कामों ओर व्यवसायों के योग्य 
बनाने के लिए शिक्षा का पर्याप्त प्रबध होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के 
कार्मी की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हैं, अधिक-से-अधिक व्यवस्था 
होनी चाहिए और इस बात में, दूसरी बातों की तरह द्वी, आमीणों की आ्रावश्यक- 
ताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रसूति ओर शिशुपालन सबधी 
विशेष व्यवस्थाए भी सम्मिलित होनी चाहिए | 

इस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितिया उत्तन्न करनी चाहिएं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति 
को हर राष्ट्रीय कार्य-चषेत्र में उन्नति करने का समान अवसर मिले और सबके 
लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रवध हो । 

वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता 

विशान अपने असख्य कार्य-क्षेत्रो में मनुष्य-जीवन को प्रसावित और परि- 
वर्तित करने में सबसे श्रधिकाधिक माग लेता रहा है, और भविष्य में इससे भी 
अधिक मात्रा में भाग लेता रहेगा । औद्योगिक, कषि-सम्बन्धी और सांस्कृतिक 
उन्नति यहा तक कि राष्ट्री-रक्लण का कार्य भी इसी पर निर्मर है । अतः वैज्ञानिक 
अन्वेषण का कार्य शासन-सस्था का बुनियादी और आवश्यक कार्य है और 
उसको व्यापक से व्यापक रूप में सज्ञठित और प्रोत्साहित करना चाहिए | 

जहा तक मजदूरों का सत्राल है, शासन-सस्था श्रौद्योगिक श्रमजीवियों के 
हितों की रक्चा' करेगी और इस बात की व्यवस्था करेगी कि उन्हें एक निश्चित 
सीमा से कम मजदूरी न मिले, देश की श्आर्थिक अ्रवा को दृष्टि में रखते हुए, 
“जहा तक सम्भव हो, उनके जीवन का माप अतवर्राष्ट्रीय माप की तुलना में उचित 
हो । उनके लिए रहने का ययेष्ट प्रबन्ध हो और काम के घण्टे और मज़दूरी की 
शर्ते भी ठीक हों। इसके अतिरिक्त शासन्‌ संस्था मजदूरों और मालिकों के झंगड़ों 
को ते करने और मज़दूरों को बुढापा, बीमारी तथा बेकारीके आर्थिक दुष्परिणामों 
से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करेगी ।' मजदूरों को अपने हित की सका के 
लिए सघ बनाने का ग्रधिकार होगा | ४ 


ऋण ने किसानों को कुचल खखा है और यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले 


बे 


सदर हमारी राजनैतिक समस्थाएं 


दिनों उनके ऋण का बोक कुछ हल्का होगया है तथापि वह अब भी है और 
उसे दूर करना आवश्यक है | इसके लिए किसानो को सहकारिता-सरथाओ द्वारा 
कम दर पर रुपया उधार दिलवाना चाहिए । ६ 
सहकारिता संस्थाओं का दूसरे कामों के लिए भी गांवों और शहरॉ-- दोनो 
स्थानों में निर्माण होना चाहिए | श्रौद्योगिक सहकारिता-सस्थाओ्रों को विशेष रूप 
से प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योकि प्रजावादी आधार पर छोटे-छोटे उद्योगों के 
विंकास के लिए वे विशेष-रूप से उपयोगी होती हैं । हे 
यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष की तत्कालीन और आवश्यक समस्याओं 
का दल राजनैतिक, आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, औद्योगिक और सामाजिक सभी 
,दिशाओं से एक साथ सम्मिलित प्रयक्ञ करने 'पर ही हो सकेगा, वथापि कुछ 
आवश्यकताए आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । सरकार/की निपट अगोग्यव्‌[ और 
दुर्व्यवस्था के कारण भारतीय जनता पर विपदा का पहाड़-सा दूठ पड़ा है | लाखों 
लोग भूखो मर चुके हैं, और अन्न तथा कपड़े का आज भी, व्यापक श्रभाव है। 
सभी नौकरियों में और जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यक पदार्थों के नियत्रण आदि 
के मामलों मे बड़ी बेईमानी और घूसखोरी चल रही है जो हमारे लिए अस्य हो 
गई है। इन आवश्यक समस्याओं पर फौरन ही ध्यान देना आवश्यक है | 
जहा तक अन्तर्रट्रीय मामलो का सबंध है, का्रेस' खंतन्त्र राष्ट्रों का एक 
विश्व-सघ स्थापित करने के पक्ष में है । जब तक कि यह सघ क्रियात्मक रूप अहरा 
कर सके, भारतवर्ष को सभी राष्ट्रो, विशेषतः अपने पड़ोसियों, से मैत्री के सबंध 
स्थापित करने चाहिए । सुधूरपूर्व, दक्षिण-पू्वी, एशिया और पश्चिमी एशिया से 
भारतवर्षका पिछले हजारों वर्षों से व्यापारिक और सास्क्ृतिक सबंध रहाहै ओर यह 
अनिवार्य है कि खतन्नता प्रात करने के साथ-ही-साथ वह इस संबंध को भी पुन- 
जीवित और ब्रिकसित करे | संरक्षा की भावना और व्यापार के भांवी ऊुकाव को 
देखते हुए. भी इन क्षेत्रों से घनिष्टतर सम्पर्क रखना आवश्यक है । हि 
भारतवर्ष, जो अहिसा के आधार पर अपनी खतंत्रता की लड़ाई आप लेड़ता 
रहा है, इस विश्वव्यापी शाति और सहयोग का ही पक्ष ऋहँय करेगो | वह दूसरे 


दास-देशो की भी खतन्त्रता का समर्थन करेगा क्योकि इसी स्वर्तत्रता के आधार 


पर और साम्राज्यशाही को सब जगहों से हटा कर ही विश्व-शांति की स्थापना 
हो सकेगी । के 
सन्‌ १ ६४२ का भ्रस्ताव हर 


अगस्त, सन्‌ १६४२ को श्रखिल भारतीय का््रेंस-समिति नेएक प्रस्ताव पास 
है-। कार्मेस आज भी 


किया था, जो भारत के इतिहास में प्रसिद्धि आस कर चुका 
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अपनी उन्हीं मार्गों और श्रपनी उसी ललरझार पर शअड़ी हुई है। अपने उसी 
प्रस्ताव के आधार पर और युद्ध-हुकार के साथ श्राज वह चुनावों का सामना कर 
रही है | 

इसलिए देश के सभी मतदाताओं से काग्रेस प्रार्थना करती है कि वे आगामी 
निरवाचनों में हर प्रकार से काग्रेंस उम्मीदवारों का समर्थन करें और इस सकद- 
जनक अवसर पर, जिसके गर्भ में भावी आशाएं छिपी हुई हैं, कामेंस का साथ दें। 

इन चुनावों में छोटे-छोटे झगड़े; व्यक्तिल अथवा साप्रदायिक पुकारें कोई 
महत्व नहीं रखती । केवल एक चीज महत्व रखती है और वह है हमारे देश की 
खतन्‍्त्रता, जिसके द्वारा भारतवासियों को दूसरी खतन्‍्त्रताएं स्वतः मिल जायगी । 
भारत के निवासी कई बार खतन्‍्त्रता की शपथ ले चुके है। वह शपथ श्रभी तक उतरी 
नहीं है और वह प्रिय हित, जिसके लिए यह शपथ ली गई है और जो हमे बार- 
चार घुलाता रहा है, आज भी हमारी ओर संकेत कर रहा है। वह समय था रहा 
है जब हम अपनी शपथ को पूरी तरह से उतार सकेंगे। यह चुनाव हमारे लिए 
एक छोटी-सी परीक्षा है, हमारे महान भविष्य के लिए एक तैयारी मात्र है। जिन 
लोगों को अपने देश की खतन्‍्त्रता की आकाज्ना है वे आयें और इस परीक्षा का 


बल तथा विश्वास के साथ सामना करे और हमारे खण्नों के खवतन्त्र भारत की 
और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढें । 


